
 दशसम  खंड  12,  अंफ  42  30  1992

 10  1914

 लोक  सभा  वाद-बिवाद

 का

 हिन्दी
 संस्करण

 तीसरा  सत्र

 लोक  सभा  )

 लोक  सभा  सचिवालय

 नई  बिल्ली

 म्ल्प  :  चार  रुफय



 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेशों  का्यंधाही  और  हिस्दी  संस्करण  में  सम्मिलित

 मूल  हिस्दी  कार्यवाही  ही  प्रामाणिक  सालो  उत्तका  अ्रनणाद  प्रामाणिक  नहीं
 माला  जायेगा  ।)

 कल  डननिलज+  चना  |  है  जन  न  हज  5  अन्निजचजा  ला  हा  |  अल  ल  ऑिनननननल  अजान  अनन्त  भजन  5  भजन  थे  न

 न



 दशम  खंड  12  तीसरा  1992/1914

 अंक  42  30  1992/10  1914

 विषदध  पुष्ठ

 निघन  सम्तन्धी  उल्लेख  1-2

 शशी  रंजन  का

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर  :

 *तारांक्षित  प्रश्न  संख्या  :  820  से  823  और  825  वि  3=25

 प्रश्नों  के खिखित  उत्तर  :  .  ि  26-171

 तारांकित  प्रश्न  824  और  826  से  840  .  वि  26-38

 अतारांकितल  प्रश्न  संख्या  :  8569  से  8573,  8575  से  8637,  8639  से  8681,

 8683  से  8711,  8713  और  8714  39-200

 संयूक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  सुपर  301  के  अंतगेत  कार्यवाही
 किए  जाने  के  बारे  में  ध  .  व  .  172-201

 सभा  पटल  वर  रखे  गए  202~205

 लोक  लेख  समिति  :

 ०उचीसवें  से  तीकवां  प्रतिवेदन--प्रस्तत  *  204

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  :

 ु  कार्यवाही  साराश--सभा  पटल  पर  रखा  गया  .  .  वि  204

 खदस्प  के  नाम  पर  अंकित  +  चिह्त  इस  बात  का  दोतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न
 को  उस  ही  सदस्य  ने  पुषा  था  ।



 सभा  का  कार्य  205-207

 संविधान  1991  सम्बच्धी  संयक््त  समिति  के

 प्रतिवेदन  के  प्रस्ततीकरण  के  लिए  समय  बढ़ाए  जाने  के  बार  में  प्रस्ताव  207

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण  :

 शेयर  ब्रोकरों  की  हड़ताल  वि  208-2  2

 266-281

 श्री  जाज  फर्नान्दीज  207

 ५08

 श्री  मममोहन  सिह  .,  वि  .

 |
 219

 श्री  रूपचन्द  पाल  वि  है $
 220

 प्रो  »  रासा  सिह  रावत  ४.  270

 श्री  शोभनाद्रीए्वर  राव  वाड्डे  वि  $1-226

 वित्त  1992  2४

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  :  ५...

 श्री  मममोहन  दि  7-229

 मत्री  हारा  वक्तव्य  ‘

 हे  .  है  है  227
 नया  दिल्ली  में  29  1992  को  आग  लगने  की  घटना  é

 श्री  एम  »  एम  »  जैफब  किक Yas  0

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्यों  संबंधी  समिति

 दसवां  प्रतिवदन--स्वी करत
 हा  ब  हि  "232

 बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों
 3

 दि ले  नयी  फ्यूठ
 को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प--वापस  लिया  गया  23७५

 श्री  रूपचन्द  पाल  हि



 नजजनननान  अजिजननिजविनन जी  अनिनिनीीननीनीती  ी  अनी  नी  न  न  व  न  +न्  सन  अविन क्ननल  न  तन  तल  ले  ++  ल्जओओओ  eo  ने

 भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  मुआवजा  देने  के  बारे  में  संकल्प  .  .  .  233-265

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  .  .  .  .  .  .  233

 प्रो  ०  रासा  सिंह  रावत  न  .  .  .  ि  238

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचाय॑  .  नि  .  .  .  243

 श्री  श्री  बल्लभ  पाणिग्रही  .  .  .  वि  वि  248

 श्रीपी०  सी०  थामस  ,  वि  न  .  मं  .  253

 दाऊ  दयाल  जोशी  न  न  .  मर  नि  255

 श्री  प्रताप  सिंह  .  न  ०  .  :  :  258

 श्री  सूये  नारायण  यादव  *  *  *  -  260

 श्री  सुदर्शन  रायचोधरी  '  *  *  *  *  462

 प्रो०  सुशान्त  चन्रवर्ती  *  *  *  *  264

 ili



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 शूरुथार  30  1992/10  1914

 लोक  सभा  11  बजे  म०  प्  पर  समवेत

 (  भ्रष्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सदत  को  अपने  एक  भूतपूर्व  साथी  श्री
 शशि  रंजन  के  दुखद  निधन  की  सूचना  देनी  है  ।

 श्री  शशि  रंजन  1962  से  1970  के  दौरान  तीसरी  और  चौथी  लोकसभा  में

 बिहार  के  पुपरी  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।

 वह  पेशे  से  एक  कृषक  और  एक  सक्रिय  सामाजिक  और  राजनंतिक  कार्यकर्ता

 वह  एक  योग्य  सांसदविद  थे  और  सदन  की  कार्यवाही  में  हमेशा  सक्रिय  रूप  से  भाग
 लेते  थे  तथा  फामगारों  की  समस्याओं  की  ओर  सभा  का  ध्यान  आकृष्ट  करने  का  कोई  भी
 अवसर  नहीं  चुकते  थे  ।

 श्री  शशि  रंजन  का  निशरण  73  बे  की  आयु  में  ।2  1992  को  नई  दिल्ली
 में  हआ  ।

 हि  हम  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 यह  सभा  शोकपत  तप्स  परिवार  के  प्रति  अपनी  संवेदना  व्यक्त  करेगी  ।

 अब  सदस्यगण  मृतक  के  सम्मान  में  थोह्ी  देर  के  लिए  मौत  खड़े  हों  ।

 11.02  02  म०  पू०

 तस्पश्चात्  सरस्यगण  थोड़ी  देर  के  लिये  मोत  खड़े  रहे  ।
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 प्रश्नों  के  उत्तर  30  1992

 नो  हरतान  मोल्लाह  ।  :  प्रश्णकाल  के  विलंबन  के  लिए  मैंने

 आपको  एक  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  भहोंबव  :  मैने  उस  नोटिस  को  अस्वीकार  कर  दिया  है  ।

 )
 श्री  हस्तान  मोल्लाह  :  अमरीका  को  भारत  पर  लाबू

 किया  गया  है  जिससे  हमारे  व्यापार  पर  गंभीर  प्रभाव  पड़  रहा  है  और  इसने  हमारी  प्रभुसत्ता
 में  हस्ताक्षेप  किया  है  ।  )

 भी  बसुदेव  झाचायं  :  वाणिज्य  मंत्री  ने  कल  अपने  उत्तर  के

 दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  ।.

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पंर  बाद  में  चर्चा  कर  सकते

 )

 श्री  जाज  फर्नाग्डीज  :  महोदय  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  होनी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हाँ

 जी  ए०  आल्स  :  :  इस  मुद्दे  पर  हम  भी  उतने  ही  चिंतित  हैं  ।  मैने
 भी  इस  सम्बन्ध  में  नोटिस  दिया  है  ।  लेकित  वह  प्रश्तकाल  के  बाद  होनी  चाहिए  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  यह  प्रशनक्काल  आपका  ही  है  और  हम  इस  पर  भी

 चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  मैंने  यह  देखा  है  कि  ऐसे  मुद्दों  पर  प्रश्दकाल  शुरू  होते  ही  सदस्यग

 विरोध  प्रकट  करने  लगते  हैं  ।  मैं  इस  सभा  में  यह  कहता  हूं  कि  प्रश्दककाल  के  होते
 यदि  इस  तरह  के  विरोध  को  सभा  में  प्रकट  किया  जाएगा  तो  उसे  पर  नहीं  दिखाया

 जाएगा  और  आज  वी०  कवरेज  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं  यह  स्पष्ट  करता  हूं  कि  इस  तरह
 की  चर्चा  टी०वी०  पर  नहीं  दिखाया  जाएगा  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  पर  चर्चा  हो  ।  हम  इस  पर  सही  समय  पर

 र्जा  करें  ।

 श्री  बसुदेव  स््राथाय  :  आज  कोई  टी०  वी०  कवरेज  नहीं  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  में  कह  रहा  हूं  ।  जब  टी०  बी०  कबरेज  नहीं  हो  रहा  है
 तो  आप  ऐसा  न  करें  ।

 प्रश्न  संद्या  820



 10  1914  )  मौखिक  उत्तर

 प्रश्नों  क ेभमोखिफ  उत्तर

 11,  087  भं०  प्०

 कच्चे  तेल  का  झायात  :

 *+820  »ी  तेज  नॉरॉयण  सिह  :

 क्री  राकेश  कुसार  :

 क्या  पंड्रों  लियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केंज्ये  तेले  के  आयात  किन-किंत  देशों  के  साथ  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  नये  समेक्षौते  किये  गये

 उक्त  समझ्षोतों  का  मुख्य-मुख्य  ब्यौरा  क््याहै  और  उनमें  क्या-क्या  शर्तें  रखी
 गई  और

 थालू  वर्ष  के  दौरान  इन  देशों  से  देशवार  कुल  कितने  कच्चे  तेल  का  आयात
 किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 |

 पेट्रोलियम  भ्रौर  प्राकृतिक  गेस  संत्री  बी०  :  से  एक
 विवरण  सभा  पढटले  पर  रखा  है  ।

 विवरण

 पिंछले  तीम  '(3)  वर्षों  के  इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  ने  नोचे  दिए  अनुसार 5
 विभिन्न  देशों  की  राष्ट्रीय  तेल  कम्पनियों  के  साथ  कच्चे  तेल  के  आयात  के  लिए  अत्पयकासिक
 ठेके  किये  हैं  :

 1989-90

 कक
 7

 कली
 7

 क़ितगता  पक्का
 '

 वुू  2
 .

 3  .  पर

 यू०  एस०  एस०  आर०  एस०  एन०  ई०  4.5  1989

 कुवैत  के०  पी०  सी ०  1, 0

 ईराक  एस०  ओ०  एम०  ओ०  1.0  0  1989-90
 ईरान  एन०  आई०  ओ०  सी ०  1.5  5  1989-90

 आबू  धाबी  ए०  डी०  एन०  ओ०  सी०  1.0  1989-90
 न  न  दि जन  न  "9  न
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 मौखिक  80  1992

 1  2.  3  4
 _

 साऊदी  भरम  ए०  आर०  ए०  एम०  सी०  2.  75  90

 मलेशिया  पेट्रोनस  0.  25  जुलाई  90

 1990-91

 पमृ०  एस०  एस०  आर०  एस०  एन०  ई०  4,  5  1990

 कुबेत  के०  पी०  सी०  1.5  1990-91

 ईराक  एस०  ओ०  एम०  ओ०  2.25  1990-91

 ईरान  एन०  आई०  ओ०  सी०  —  1.5  5  1990-91
 +.  1.0  1991

 आबू  धाबी  ए०  डी०  एन०  ओ०  सी ०  1.0  1990-91
 साऊदी  अरब  ए०आर०ए०  एम०  सी०  ओ०  3.0  1990-91

 मलेशिया  पेट्रोगस  0.5  1991
 पी०  ई०  टी०  सी०  ओ०  0.  5  अकतु ०,  ०

 2
 यू०  एस०  एस०  एस०  एन०  ई०  एम  क्या

 ईरान  एन०  आई०  ओ०  सी ०  3.0

 आबू  धाबी  ए०  डी०  एन०  ओ०  सी ०  2:
 साऊदी  अरब  ए०  आर०  ए०  एम०  सी०  3.0

 ओ०

 मलेशिया  पेट्रोनस  0.5  धाबी  92
 पी०ई०  टी०सी०  ओ०  ++-  0.5  किया

 sat
 तन  0.5

 आलू  वित्तीय  ब्ष  के  सऊदी  अरब  से  5  एम  एम  क्या  आबू  धाबी
 से  पिछले  एम  एमटी  तथा  कूबेत  से  एम  टी  ऊष्बे  तेल  का  आयात  किया  जाना
 मान  लिया  गया  है  ।  अन्य  देशों  से  आयात  किए  जाने  वाले  कच्ले  तेल  की  मात्रा  ठेकों  के
 नबीनीकरण  अथवा  किए  जाने  वाले  नए  ठेकों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 |
 की  तेज  नारायण  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं

 कि  पिछले तीन  वर्षों  के  दौरान  कच्चा  तेल  बाहर  के  देशों  से  मंगाने  के  लिए  कित-कित  देशों  के  साथ
 किन-किन

 शर्तों के साथ हुआ है और वह जो कच्चा तेल बाहर से आया इससे कितनी आवश्यकता की पूर्ति हमारे देश को हो सकी है और कितनी जरूरत है । | ली बी० शंकरानस्त : वर्ष के दोरान स्वदेशी उत्पादन 29 मिलियन टन था और हममे 24 मिलियन टन कच्चा तेल का आयात किया । जहां तफ का संबंध लक्ष्य के



 10  1914  उसरे

 अभी  निर्धारित  किया  जाना  है  और  आयल  इकोनामी  बजट  में  27.  46.  मिलियनਂ  टन

 उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  का  संकेत  दिया  गया  है  और  26,  7  मिलियन  ,  टन  आयात  करने

 का  विचार  है  |
 .

 श्री  तेज  मारायण  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार

 को  यह  उम्मीद  है  कि
 अब  हमारे  देश  में  जो  अववश्यकता  उसकी  पूर्ति  इस  साल

 कर  सकते  हैं  ।

 ]
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  हम  स्वदेशी  उत्पादन  से  मांग  पूरा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  शंकरानम्ध  :  प्रयास  जारी  हैं  ।

 [  हिस्दी ]
 श्री  तेजानारायण  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  देश  में  जितनी  कच्चे  तेल  की  है

 उसकी  पूि  सरकार  एक  साल  था  दो  बार  साल  बाद  पूरा  कर  सकती  है  ओर  क्या  केवल  सं  भावना

 ही  व्यक्त  कर  रही  है  ।  ेु

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उत्तर  दिया  है  कि  हम  प्रयत्न  करेंगे  ।

 प्रो०  प्रेम  टूमल  :  माननीय  अध्यक्ष  विदेशों  से  कछज्चे  तेल  की  आवश्यकता  तभी  पढ़ती

 है  जब  हमारे  देश  में  उत्पादन  कम  मंत्ती  महोदय  ने  माना  में  जानना  चाहता हूं  कि  इस  वर्ष
 अपने  देश  में  जहां-जहां  तेल  उपलब्ध  होने  की  संभावताएं  वहां  पर  क्या  आप  प्रयत्न  करेंगे  और

 विशेषकर  हिमाचल  प्रदेश  में  ज्वालामुखी  में  बंगरतलाई  में  जो  खुदाई  का  काम  अल  रहा  वह  आपने
 घीमा  डाल  दिया  विशेषकर  ज्वालामुखी  में  तो  उसमें  क्या  प्रगति  हुई  बाहर  से  आयात  किए
 जाने  वाला  कच्चा  तेल  कम  हो  सके  और  इस  देश  में  उत्पादन  बढ़  सके  ।

 शो  बो०  शंक्रानस्द  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  है  कि  राज्यों  में  तेल  की  खोज  के

 संबंध  में  कया  किया  जा  रहा  है  ।  कुछ  समय  पूर्व  मैंने  इसी  सभा  में  प्रत्येकष  सज्य  और  ब्लाकों  में  इल
 संबंध  में  किये गए  प्रयासों  को  स्पष्ट  किया  यहूसर्वविदित है  कि  हम  अधिक  से  अधिक  उत्पादन

 चाहते  है  ताकि  आयात  में  कमी  करके  विदेशी  मुद्रा  को  बचाया  जा  सके  |  माननीय  सदस्य  ने  जो

 सुझाव  दिये  हैं  उस  पर  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 थी  पी०  ज।०  नारायणम  :  खंड  के  उत्तर  में  इन  देशों  के  साथ  किये  गए  समझातों  की
 शर्तों  का  विस्तृत  ब्यौरा  नहीं  गया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन
 समझीौतों  से  हमें  क्या  लाभ  मिलेगा  और  हमारे  तथा  अन्य  देशों  के  भुगतान  संतलन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 दूसरे  विभिन्न  देशों  के  तेल  कम्पनियों  द्वारा  कच्चे  तेल  की  आपूर्ति  के  लिए  निर्धारित  दर  क्यो  है  ?

 -  विभिन्न  जी  थं०  जब  हम  तेल  आयात  करते  हैँ  इसका  एक  भाग  अल्पक/लिक
 ठेके  पर  होता  विभिन्न  राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  हम  अल्पकालिक  समझौता  करते  हैं  ओर  ऐसा

 अल्पक/लिक
 3--99  पर  /93
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 करते का  रहेश्य  यह  है  किਂ  बेहतर  ऋण  शुविधा  उपलब्ध  हो  ।  सामान्यतः  ऋण  सुविधा  एक  वर्ष  के

 लिक  होती  है  ।  सीधे  भुगतान  के  लिए  जब  हम  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दे  पारी  हैं  तो  अंट्पकालिक  ऋण  का

 सहारा  लिया  जाता  जब  हम  अल्पकालिक  ऋण  लेते  हैं  तो  विदेशी-राष्ट्रीय  तेल  कम्पनी  और  भारतीय

 तेल  कम्पनियों  के  बीच  विचार-विमर्श  की  जाती  है  |  विचार  विमर्श  के  दौरान  मुख्य  उद्देश्य

 यह  होता  है  कि  कच्चे  तेल  से  उच्च  यानि  संवर्धित  मूल्य  प्राप्त  करने  का  होता  है  ओर  कच्चे  माल

 से  उत्पादित  वस्तु  जिसक्रा  उत्पादन  शोधक  कारखानों  में  होता  है
 उसमें

 कम  लागत  हो  ।

 दूसरी  बात  जिस  पर  चर्चा  में  ध्यान  देना  होता  ह ैआयातित  तेल  के  डुलाई  भाड़ा  जो  हमें  देना  होता

 है  उस  पर  कम  से  कम  व्यय  किया  जाए  ।  यदि  दूरी  कम  होगी  तो  स्वभाविक  हो  है  कि  मूल्य  कम

 होगा  ।

 हम  चाहे  है  कि  हमें  यह  कम  मूल्य  पर  प्राप्य  हो  जबकि  विदेशी  कम्पनियों  को  यह  प्रयास

 होता  है  कि  अधिक  मूल्य  पर  अपना  कच्चा  माल  बेचें  ।  हमारा  यह  हमेशा  प्रयास  होता  है  कि

 हम  प्रतियोगी  मूल्य  पर  तेल  प्राप्त  करें  ।  इन  मुद्दों  पर विचार  किया  जाता  है  ।

 थी  साथ्  राम  सिर्धा  :  मंत्री  जीने  बहुत  चौंकाने  वाला  उत्तर  इस  साल  देश  में

 उत्पादन  29  मिलियन  टन  24  मिलियन  टन  बाहर  से  आयात  किया  अगले  साल  का  लक्ष्य

 निर्धारित  करना  फाइनल  नहीं  हुआ  है  वह  27  के  करीब  बाहर  से  26  यह  प्रोडक्शन  क्यों

 बिरी  है  ।  यह  कैसे  श्वाइव  करे  जिससे  आगे  बढ़ने  की  बात  हो
 ?

 अपने  ही  देश  में  पैदा  हो  रहा  है
 चिंतना  हम  बाहर  से  मंगा  रहे  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  कोई  चिन्ता  है  और  किस  तरह  से  ठीक  करने

 का  आपका  विचार  32  तक  पहले  29  पर  आ  गया  और  अब  27  पर आ  इसको
 क्या  कारण  है  ?  जो  कारण  है  उसको  ठीक  नहीं  किया  जायेगा  तो  देश  की  विदेशी  मुद्रां  कितनी  और
 ज्यादा  खजे  करनी  पड़ेगी  ?

 '

 ]
 ली  बो०  शंकरामंन्द  :  मै  माननीथ  सदस्य  के  इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  देश  में

 तैल  के  उत्पादन में
 कमी  आई  है  ।  यह  सच  है  कि  विगत दो  वर्षो  में  उत्पादन  कम  हुआ  कुछ  हृद  तक

 यहूँ  सरकार  के  लिये  जिन्ता  का  विषय  है  ।  उपचारात्मक  कदम  उठाने  के  लिये  हम  भरसक  प्रयत्न  कर

 रहे  हैं  ताकि  तेल  का  उत्पादन  फिर  से  सही  स्थिति  में  आ  जाए  ।
 ह

 लिये  दास  गुप्ता  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  इसने  कुछ  सुझाव  दिये  हैं  और  हम
 समिति  के  उन  सुझावों  पर  कार्य  करते  के  लिये  तत्पर  हैं  ।  वास्तव  में  हम  आवश्यक  कदम  उठा  रहे
 हैं  ।  मोननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  उत्पादन  और  मांग  के  बीच  का  अन्तर  बढ़  रहा  है  ।  हमारा
 यह  प्रयास  है  कि  अधिक  तेल॑  का  उत्पादन  करके  इस  अन्तर  को  कम  किया  जाए  ।

 थी  मिल  कान्ति  चदजों  :  उत्तर  में  यह  कहा  गया  हैँ  कि  आयात  की  जाते  वाली
 कच्चे  तेल  की

 मौत्रा  समझोतों
 के  युनंनबीनी कर  इत्यादि  पर  निर्भर  है  ।  मै  यह  सोच  रहा  था  कि  मंत्री

 जी  यह  कहेगेंकि  इसकी  मात्रा  अपने  देश  में  उत्पादम  और  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मांग  पर  रीक  लगाने
 दर  निर्भर  करेगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  कहा  मेँ  यह  उस  प्रश्न  के  क्रम  में  ही  कह  रहा  हाल
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 ही  में  हस्लोपुरे  में  बहुत  बड़ों  खोज  दस  खोज  किए  गए  तेल  की  गुणवला  तथा  पश्चिम  बंगाल  के

 इच्चापुर  में  इसकी  कितनी  मात्रा  मिलेगी  उसके  बारे  में  कोई  वक्तव्य  अभी  तक  सभा  में  सेहाँ  दी  गया  है  ।

 आप  जानते  हैं  कि  कुछ  विशेषज्ञों  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  के  बेसिन  में  तेल  भंडार

 भरे  पड़े  यह  प्रश्न  हमने  अआर-बार  उठाए  है  ।  इस  वक्तव्य  के  कारण  शंका  पैदा  होती  है  जिसमें  यह

 कहा  गया  है  कि  आगे  तेल  की  कोई  खोज॑  नहीं  की  इच्चापूर  में  भी  नहीं  की  जाएगी  ।  तेल  के

 खोज  को  कम  करने  के  प्रयास  जारी  माननीय  मंत्री  से  मैं  इस  संबंध  में  आश्वस्त  होवा  चाहता

 उनका  कहना  है  कि  लोग  बाल्टियों  में  तेल  भर  कर  ले  जा  रहे  हैं  ।  इस  कदर  कहाँ  तेल  निकल

 रहा  है  ।

 आयात  में  प्रभावी  कमी  करने  के  लिये  क्या  मंत्री  जी  यह  कतायेंगे  कि  पश्चिम  दंगोल  बेसिन

 तथा  इच्छापुर  तेल  कुओं  क ेआस-पास  तेल  की  खोज  को  बढ़ाया  जाएगा  ।  इज्चापुर  में  पाएं  गए  तैल

 भंडारों  के  संबंधों  में  में  एक  वक्तव्य  चाहता

 क्री  बी०  शंकरामन्द  :  सदस्य  के  विचार  से  सहमत  होते  हुए  मुझे  हर्ष  हो  रहा  है  कि

 इच्चपुर  में  पाया  गया  हाइड्रो--कार्बन  अच्छे  किल््म  का  है  ।  यह  हमें  ओर  अधिक  जोज॑  के  लिये

 हित  करता  है  ।

 श्री  संवद  शहाबुद्दीन  :  अध्यक्ष  जो  तेल  हम  आयात  करते  हैं  वह  या  तो

 बद्ध  ठेके  के  अधार  पर--दीर्धकालीन  या  अल्पकालीन  ठेका--विदेशी  सरकारों  या  उनके  राष्ट्रीय
 कम्पनियों  या  उत्पादन  स्थल  के  आधार  पर  ही  विश्व  बाजार  से  लेते

 महोदथ  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  1991-92  के  दौरान  आयात  किये  गए
 तेल  का  आंकड़ा  क्या  है  यानि  204  करोड़  टन  में  से  कितना  तेल  दीर्घकालीन  ठेका  और  अल्पकासीन

 ठेका  के  तहत  आयात  किया  गया  और  इसमें  से  कितना  विश्व  बाजार  से  उत्पादने  स्थल  ५५  खरीदा

 गया  ।  मैं  आपूर्ति  के  इन  तीन  माध्यमों  के  तुलनात्मक  सापेक्ष  मूल्य  भी  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  बी०  शंकरामस्थ  :  जैगा  कि  मैने  पहले  कहा  कि  50  प्रतिशत  से  कुछ  अधिक  तेल

 का  आयात  उत्पादन  स्थल  पर  खरीद  के  आधार  पर  किया  यह  निविदाओं  के  माध्यम  से  किया

 जाता  जो  भी  हमें  सबसे  अच्छे  मुल्य और  अच्छी  गणवक्ता  वाला  तेल  है  हंम  उससे  ही  लेते  हैं  ।

 अल्प  अवधि  ठेका  में  ऋण  जूड़ा  होता  है  ।  प्रायः  यह  छह  माह  के  लिये  होता  है  पर  कई  हमें  12  महीते
 या  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  देने  की  इच्छा  ठपक्त  करने  हैं  ।

 जैसा  कि  मैने  पूर्व  में  कि  50  प्रतिशत  से  कुछ  अधिक  तेल  उत्पादन  स्थल  पर  खरीद  के

 आधार  आयात  की  जाती  है  ।

 सेगद  शाहबुद्दाभ  :  अल्पकालीन  और  दीर्धकालीन  आंकड़ों  संबंध  में  |क्या  कहता

 अं  बी०  शंकरामल्द  :  मै  ये  सभी  आंकड़े  दे

 कालिक  टेके  के  माध्यम  से  106  0
 5

 लाख  टन  कच्चा  तेल  खरीदा  गया

 3331  करोड़  रुपये  थी  ।
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 जहां  तक  उत्पादन  स्थल  पर  ही  कच्ले  तेल  की  खरीदी  गयी.मात्रा  की  बात  है  यह  आंकड़ा

 134..23  लाख  टन  है.ओर  4280  करोड़  एपये  है  ।  «५

 |

 यातायात  प्रथन््धन  में  गेर-सरकार  संगठनों  को  शासिल  करना  :

 “921  हॉ०  आर०  मल््लू
 ह

 क्या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ४.  -  क्या  सरकार  का  विचार  यातायत  प्रबन्धन  में  गैर-सरकारी  संगठनों  को  शामिल
 का  हे  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या

 गष  तील  वर्षों  में  प्रशितर्य  दिल्ली  में  यातायात  भियमों  का  उल्लंघन  करने  के

 करण  विभिरन  श्रेणियों  के  अन्तगंत  श्रेणी-वार  किसने  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया

 ।
 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  भेगी  के  अन्तर्गत  जू  माने

 के  रूप  में  कितसी  राशि

 वसूल  की  गई  ?

 संशदोय  हाय  मंत्रालय  में  राज्य  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०
 :

 a.
 और  इस  समये  कोई  प्रस्ताव  मंत्रालय  के  विंचाराधीन  नहीं  है  ।

 सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 ने  तीत  जर्बों  के  दौदन  कीਂ  के  रूप  में  पुलिस  द्वारा
 लिस्विव  राशि  एकत्र  की  गई  :--

 1989  “5  4,  96,  59,  338  रु०  ।

 1990  .  .5,६4,65, 225  रु०  .।.

 1991  --  6,87,75,881  रु०  ।

 1992  —s: 1, 82, 13,291  रु०  ।

 (31.  3.  92
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 विवरण  :

 श्रेणीवार  प्रपराध  दर्ज  किए  व्यक्तियों  की  संख्या

 1989  1990  1991  1992

 (31,  3.  92)

 मातायात  संकेत  197029  339495  303529  -107665

 बत्तियां  हि  15600  27382  34658  5378

 ड्राईविंग  लाइसेंस  87251  79477  119091  9777

 अधिक  23620  20692,  19186  3689

 रैस्ट्रिक्शन
 *

 92614  36474  27879  5951
 तीन  व्यक्ति  बैठना  9130  12607  8109  2510

 बिना  हैलमेट  58499  76302  66534  12455

 वांहनਂ  गलत  हंग  से  खड़ा  करना  103603  96342  91422  29291

 शराब  पीकर  गाड़ी  चलाना  1884  602  1920  326

 भ्रंधांपुंध  गाडी  चलाता  8369  9823  24161  4981
 परमिट  उल्लंघन  करमा  11345.  16627  5195  3218

 नम्बर  प्लेट  18934  51530  79422  13966

 पग्रधिक  भार  रखना  9592  2734  580  853

 बिता  पंजी  करण/फ़िटनैसी  प्रमाण  पत्॒न|पिरमिट  4661  3012  2409  275

 प्रेशर  हारने  39533  63022  66158  23285

 ऊंची  और  लम्बी  सड़क  46224  96028  92145  20546

 प्रधिक  धुंभा  22995  9560:  4150  1048

 दि०  पु०  अधिनियम  28361:  27045  85400'  15407

 भ्रत्य  153336  168610  393910"  58038

 932580  1137874  1418858  -  317849

 डा०  पझ्रार०  सल्लू  :  मैं  झ्पके  माध्यम  से  माननीय  गृह  मंत्री  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  फ्या  दिल्ली

 पुलिस  में  यातायात  वार्डल  सरकारी  सेवा  से  संबंद  हैं  या  गैर-सरकारी  सेवा  से  ।  दिल्ली  में

 यातायात  की  पदवार  संझ्या  गया  है  और  यातायात  पुलिस  तथा  जनसंख्या  का  प्रनुपात
 क्या  है  ?  भय  महानगरीय  शहरों  को  तलन।ा  में  इस  संबंध  में  स्थिति  क्या  है  ?

 एम०  एम०  जेकब  :  दिल्ली  में  यातायात  पूखिस  की  कल  संख्या  1842  है
 दिल्ली  में  क्राप  देखेंगे  कि  पिछले  20  वर्षों  में  जनतंख्या  में  130  प्रतिशश  वृद्धि  हुई  है  और
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 बाहनों  फौ  संद्या  में  नौ  गूणासे  भी  अधिक  वृद्धि  हुई  है  |  जते  कि  मैंने  कहा  था  अन्य  स्थानों

 की  तुलना  में  यह  अनुपात  इस  प्रकार  है  .  दिल्ली  में  इनकी  संख्या  1842  है  तथा  वाहनों  की

 संड्या  लगभग  19  लाख  कलकता  में  श्रमशक्ति  2020  है  और  वाहनों  की  4.77  लाख

 भुम्बई  में  इंगकी  संख्या  2082  हैं  तथा  बाहनों  की  संख्या  6.  53  लाख  मद्रास  में  इनकी

 श्रमशक्ति  2108  है  तथा  वाहनों  की  6.2  लंखे  है  ।

 दिल्ली  में  इस  क्षेत्र  में  कोई  भी  गैर-सरकारी  अभिकरण  काम  नेंहीं  कर  रहे  केवल

 जरूरत  पड़ने  पर  हीं  हमें  इस  प्रकार  के  अभिकरणों  से  सहायता  मिलती  है  ।

 डा०  प्रार०  मसल  :  जहां  तक  यातायात  अपराधों  के  लिए  कम्पाउण्डिगਂ  के  रूप  में

 एकत्र  की  गई  राशि  का  प्रश्न  है  यह  विवरण  के  अनुसार  दिल्ली  में  करोड़ों  में  है  तथा  इसे
 दिल्ली  यातायात  के  सुधार  में  या  अन्य  क्षेत्रों  में  जा  रहा  है  ?

 शो  एन०  एम  जैकब  :  इस  पर  दिल्ली  प्रशासन  अवश्य  ही  ध्यान  दिया  जाता

 मैं  समझता  कि  थोड़ी  सी  राशि  दिल्ली  पुलिप  के  सुधार  के  लिए  इस्तेमाल  को  गई

 है  ।  परन्त  मुझ्ते  लगाने  के  लिए  एक  अलग  नोटिस  चाहिए  ।  इसे  खते  में  जमा

 किया  जा  चुका  है  ।  हमें  वास्तविक  आंकड़ों  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 जाज  फर्मास्ड|ज  :  अध्यक्ष  वैसे  ती  यह  प्रश्न  है  बताया  के  बारे  में  किन-किन

 लोगों  का  सहवोग  लिपा  जाता  लेकिन  इसके  साथ  जुड़ी  हुई  जो  असली  चींज़  है  बहू  यह

 है  कि  पिछले  साल  सारे  हिलदुल्तान  में  केवल  सडक  पर  हुए  अपवातों  में  52,000  लौगों  कीं

 मृत्यु  हुई  है ओर  दो  लाख  लीग  अपंग  हुए  हैं  ।  वे  मेम्ड  हुए  और  उनकी

 जिन्दगी  में  उनके  लित  भविष्य  जैसी  कोई  चीज  नहीं  बची  है  ।  अध्पक्ष  रेलवे  में  एक्सीडेंट

 होते  पर  दो  लाख  रुपए  दिए  जाते  हवाई  जहाज  से  दुर्घटना  होने  पर  उससे  दो  या  ढाई  गुता
 ज्याया  दिए  जाते  हैं  ।  तो  52,000  लोगों  को  वो  लाख  के  हिसाब  से  जोड़ेंगे  तो  एक  हजार

 करोंडे  हप॑या  आपको  हस  तरह  से  साल  में  देंगी  पह़ैगा  ।  मेरा  कहना  का  मंतलब  है  और
 मैं  गृह  मंत्री  से  जानता  कि  हज़ारों  करोड  रुपए  हिन्दुस्तान  में  केवल  लोगों  के  इस

 तरह  से  मर  जाने  से  या  उसको  चोट  लगने  से  या  उततकी  हित्देगी  बर्बाद  होंते  से  खत्म  हो
 जते  हैं  और  सश्कःर  इच  पर  हयाने  नहीं  दे  रही  है  कि  सडकों  पर  एक्सीडेंटस  को  कैसे  कम
 किया  जाए  ।  केवल  कर  रही  है  यो  वॉलंटरी  एजेन्सीज  क्या  कर  रही  यह  बात

 तहीं  सरकार  इस  मामले  में  पैदलਂ  चलने  वाले  लोगीं  को  और  गाड़ी  चलाने  वाले  लोगों
 को  सड़क  की  जो  क्छ  मर्यादाएं  होती  कुछ  तिप्रम  होते  उत  और  मर्पादाओं  के
 बारे  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  क्यों  कर  रही  है  ताकि  देश  को  जो  प्ररवों  खरबों  रंशएण  का
 घाटा  हो  रहा  है  उसे  देश  को  क्याया  जो  सके  ?
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 श्री  एम०  एसम०  जेकथ  :  यह  सच  है  कि  पिछली  दो  सदियों  में  प्राणघातक  दुर्घटनाओं

 की  संदया  418  से  बढ़कर  1778  हो  गयी  है  ;  पिछल  20  वर्षों  के  दौरान  यह  बृद्धि  जोड़ी

 है  ।

 लेकित  बूतल  परिवहन  मंक्नाअथ  और  मोढदर  याहन  न्यायप्राधिकर्ण  द्वारा

 दिया  जाता  और  इस  कार्य  को  भूतल  परिवहत  मंत्रालयਂ  देखता  है  ।  यह  सच  है  पि  इस
 पर  हमें  पुतः  गौर  करना  चाहिए  और  मुआपजे  से  संबद्ध  माँग  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 गृह  संत्री  एस०  ब॑०  :  में  माननीय  सदस्य  से  इस  बात  पर

 पूरी  तरह  से  सहुमत  हुं  कि  इस  तरह  के  यातायात  में  सड़कों  पर  पैदल  चलने  वालों  को
 और  अपना  वाहन  चलाने  वालों  को  भी  उचित  ढंग  से  शिक्षित  किया  जाना  चाहिए  ।

 कितने  ही  चालक  अपने  वाहन  शराब  पीकर  चलाते  हैं  परिणामस्वरूप  दुर्घटनाएं  होती
 हैं  ।  यहां  पैसे  की  बात  नहीं  है  परन्त  जो  मूल्यवांन  जीवन  खत्म  होता  है  वह  ज्यादा  महत्वपूर्ण
 है  और  इसी  वजह  से  यह  आवश्यक  है  कि  इस  संबंध  में  शिक्षित  करने  वाले  पहलू  पर  उचित
 रूप  से  जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इस  पर  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  ।

 इजरायल  के  अ्रधिकारियों  द्वारा  भारत  का  दौरा

 822  श्री  प्रभु  दमा  कठरिया  |
 मंत्र

 हद  हे

 कप  इंबी  अबस  सिंह
 :  क्या  बिवेश  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इजरायल  के  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उन्होंने  अपने  समकक्ष  भारतीय  अधिकारियों  के  साथ  किन-किस

 विपक्षीम  विक्षयों  पर  बातचीत  की  और  इनके  क्या  निष्कर्ष

 क्या  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  सहयोग  के  लिए  किन््हीं  विशेष  क्षेत्रों  को  चुना
 गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ]

 विदेश  संजालय  में  राज्य  संत्री  एड्श्राड्डो  से  सदन  की  मेज

 पर  एक  वक्तंव्य  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण

 जी  हां  ।

 से  इस  बातचीत  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  संभव  सहयोग  के  बारे  में

 विमश  हुआ  जैसे  विशान  एवं  नागर  पर्यटन  एवं  संस्कृति  ।
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 _

 तयशुदा  क्षेत्रों में  से  छुछ  क्षेत्रों  कार्यक्रम  तैयार  करते  के  लिए  विशेषज्ञ  स्तर  के

 मण्डलों  द्वारा  यात्राएं  की  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 ]

 भरी  प्रभू  बयाल  कठेरिया  :  अध्यक्ष  भारत  और  इजरायल  के  बीच  पूणे  राजनयिक

 सम्बन्ध  स्थापित  हो  गये  यह  सबसे  बड़ी  प्रसस्तता  की  आत  है  ।  इसी  सिलसिले  मैं  आपके

 माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहँता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  इजरायल  सरकार

 यरूशलम  विश्वविद्यालय  में  भारत  अध्ययन  पीठ  को  पूर्नस्थापित  करेगी  ।  यदि  तो  उसका

 विवरण  क्या  है  ।  .  चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  कित  विषयों  पर  तिशेष  चर्चा  हुई  है  ।  क्या

 इजरायल  से  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डल  भारत  में  आ्थिक  सहयोग  की  संभावनाओं  पर  विचार

 हेतु  यहां  आ  यदि  हां  तो  उम्रका  ब्यौरा  क्या  अध्यक्ष  इसमें  सबसे  अहम  बात

 यह  है  और  जैसा  कि  संर्वविदित  है  इजरायल  विश्व  में  सर्वोतम  तकनीकों  का  प्रयोग-स्थल

 तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  दिशा  में  दहजरायल  से  भारत  में  कृषि  उत्पादन  बहने  के

 हमारे  किसानों  को  प्रशिक्षण  और  बेहतर  तकनीकी  मुहैया  कराने  तथा  हरित  क्रान्ति  लाने  के

 लिए  सहायता  की  इच्छा  प्रकट  है  ।  यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  श्र qearet फंज(रों : जयरण में मैंने उन क्षेत्रों का उल्लेख किया  .

 श्र  एडपम्ाड़ों  फंज(रों  :  जयरण  में  मैंने  उन  क्षेत्रों  का  उल्लेख  किया  है  जिन  पर  हमने
 साम।न््य  चर्चा  की  और  आरम्मिक  बातचीत  की  |  किसी  भी  परियोजना  विशेष  पर  चर्चा  नहीं

 हुई  और  मैं  इप  बात  को  दोहरोऊंगा  कि  यहां  व्यापक  रूप  से  चर्चा  की  गयी  और  यह  बहुत
 ही  प्रारम्भिक  स्तर  की  थी  ।

 |

 प्रभू  ब्याल  कठरिया  :  अध्यक्ष  भेरा  दूसरा  सप्ली  मैन््टरी

 प्रशश  यह  है  कि  आतंकवाद  से  निपटने  के  लिए  इजर,यल  के  लम्बे  अनुभव  और  कामयाबी  कष

 देखते  क्या  भारत  सरकार  इस  विषय  में  इजरायल  से  सहयोग  का  प्रस्ताव  करेगी  ।

 ]
 को  एडुआ््डों  फेल(रों  :  में  पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  इस  समय  ऐसी  किसी  विशेष

 बात  पर  विचार  नहीं  किया  गया  ।

 ई०  प्रहमद  :  अभी  हाल  ही  में  भारत  सरकार  ते  इजरायल  को  पूर्ण  राजनयिक

 मान्यता  देने  का  फैसला  किया  इससे  इस  देश  के  अधिकांश  लोगों  को  निराशा  तथा  दुख

 हुआ  है  ।  अभी  तक  भी  हम  इन  दोनों  देशों  में  दृतावास  स्थापित  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  भारत  सरकार  ने  क्या  चर्चा  की  है  |  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  केवल

 प्रारंभिक  बातचीत  थी  ।  मैंते  उनके  उत्तर  में  शब्द  भी  मिला  है  ।  इसके  सांस्कृतिक

 पहलुओं  के  बारे  में  भी  चर्चा  हुई  होगी  ।
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 अब  इजरायल  अधिकृत  क्षेत्र  मे ंअरब  नागरिकों  से  अमानवीय  व्यक्ृहार  कर  रहा  है

 में  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  भारत  सरकार  इस  मामले  को  इजरायल  के  ध्यान  में  लायी  है

 और  यदि  हां  तो  इजरायल  की  क्या  प्रतिक्रिया  मैं  अच्छी  तरह  समक्षता  हु  कि  भारत  के

 साथ  द्विपक्षीय  चर्चाओं  से  इजरायल  को  क्या  कुछ  प्राप्त  हुआ  है  ।  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  हूँ

 कि  इससे  भारत  की  कया  उपलब्धि  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  संरकार  की

 इजरायल  अधिकृत  क्षेत्र  में  अरबों  के  साथ  किये  इस  निर्दय  और  अमानवीय  व्यवहार  के  प्रति

 प्रतिक्रिया  है  ।  ह  ु ह
 भी  एड्श्रा्डो  इजरायल  के  साथ  हमारा  राजनयिक  सेंबंधों  को  स्थापित  करने

 का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  हम  मध्य  पूर्व  शान्ति  प्रक्रिया  में  एक  सकारात्मक  भूमिका  निभा

 सकें  जिससे  हम  आशा  करते  हैं  कि  फिलिस्तीनी  मुहां  हल  हो  सकेगा  ।

 कममंमानककक»५०्कम>क,

 हमारे  उस  क्षेत्र  के  लोगों  उस  क्षेत्र  के  देशों  से  पारंपरिक  संबंध  हम  उस  क्षेत्र

 से  भूं-राजनैतिक  हितों  से  जुड़े  सभा  यह  जानकर  प्रसन्न  होगी  कि  इस  वजह  से

 हमने  राजनयिक  संबंध  स्थापित  फिये  हैं  ।  राजनियक  संबंधों  के  बगैर  हम  इस  प्रक्रिया  में  भाग

 नहीं  ले  सकतें  हैं  ।  इस  प्रक्रिया  में  इजरायल  से  इस  क्षेत्र  में  असंबद्ध  कोई  भी  देश  तब  तक  भांग

 नहीं  लेगा  जजतंक  कि  इसके  इजरायल  से  राजतयिक  संबंध  न  हों  ।  अतः  यह  आवश्यक  था  ।

 मुझे  आपके  जरिये  सभा  को  यह  सूचना  देते  हुए  प्रसन्नतता  हो  रही  है  कि  इस  समय

 जितना  संभव  था  उतनी  उद्देश्य  की  प्राप्ति  करने  में  हमें  पूर्ण  सफलता  मिली  है  और  यह  बात

 इससे  भी  स्प८्ट  होर्तਂ  है  कि  कुछ  समय  पहले  शान्ति  प्रक्रिया  के  दोनों  प्रवर्तक  अमरीका

 और  रूस  ने  हमें  सूचित  किया  है  कि  हम  इस  बहुस्तरीय  बातबीत  में  सभी  कार्यकारी  समुहों
 में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित  हैं  ।  और  यह  वास्तव  में  एक  प्रमुख  उपलब्धि  है  ।  हमारी
 पहल  से  अच्छे  परिणाम  मिले  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  अन्य  कई  समस्याओं  सहित  इस  समस्या  का  जो  जिक्र  किया  है

 बहू  वास्तव  में  हमारे  लिए  फिलिस्तीन  प्रश्न  से  जुड़ा  मूल  मुद्दा  निश्चित  रूप  से  हँम  इसे
 लेंगे  ।  हम  इस  मुद्दे  को  सभी  मंचों  पर  उठा  रहे  हैं  ।  अब  हमारे  लिए  यह  मंत्र  भी  उपलब्ध

 है  ।  हम  यह  प्रश्न  वहां  भी  रखेंगे  ।

 श्री  मणि  शंकर  श्रध्यर  :  अध्यक्ष  क्या  मुझे  विदेश  मंत्री  से  एक  आश्वासन
 मिल  सकता  है  कि  जहाँ  तक  इजरायल  के  संबंध  में  भारत  सरकार  की  नीति  सबाल  है

 यह  पश्चिमी  ऐशिया  में  शान्ति  प्रक्रिया  के  बारे  में  तिरूपति  में  स्वीकृत  संकल्प  के  निर्देशों  का
 पालत  करेगी  ?  यदि  हां  तो  क्या  हमें  उनसे  यह  आश्वासन  भी  मिल  सकता  हैँ  कि  इजरायल
 के  साथ  हमारे  भावी  संबंधों  के  बारे  में  हमरा  ध्यान  अमुख  रूप  से  अरब  मल  के  उन

 इजरायली  नागरिकों  की  तरफ  जायेगा  जितके  साथ  उतकी  अपनो  सरकार  गंभोर  रूप  से
 भेदभाव  कर  रही  है  ।

 भो  एड्श्रार्डो  फंजरी  :  सरकार  नि:संदेह  तिरूपति  में  हुए  कांग्रेस  सम्मेलन  या
 अबिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  बैठक  में  स्वीकृत  संकल्प  को  स्वीकार  करती  है  ।

 यह  पहली  बात  है  ।
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 हम  अपनी  उत  नीतियों  से  बंधे  हैं  जिन्हें  हम  समय-समय  पर  दोहराते  रहते  हैं  तथा  इसमें

 कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  इसका  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  अब  बातचीत  चल  रही

 है  ।  बातचीत  में  भाग  लेने  बाली  पार्टियों  मूलभूत  रूप  से  अरब  राज्य  जिनकी

 भूमियां  अधिग्रहित  कर  ली  गयो  हैं  या  जिनकी  भूमि  इजरायल  के  सांथ  विवादप्रस्त  है  ।
 ेु

 और  पर  बातचीत  भी  चल  रही  है  ।  इन  मुद्दों  को  इन्होंने  हो  हल  करना  है  ।  हम  उनके

 इस  उद्देश्य  का  समर्थन  करते  हैं  ।  हम  इस  मुद्दे  को  उसी  तरह  लेंगे  जैसे  कि  माननीय  सदस्य  ने

 किया  है  ।
 ह

 श्रो  सेबद  शाहाबुद्दोन  :  अध्यक्ष  आज  मुझे  दूसरा  पुरक  प्रश्त  पुछने  को  अनुमति

 देने  के  लिए  धन्यवाद  ।

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इजरायल  के  साथ  राजनयिक  संबंध  इसलिए  स्थापित

 किया  गया  है  ताकि  हमें  पश्चिम  एशिया  बाचतचीत  में  स्थान  मिल  सके  ।  उन्होंने  इस  बात

 का  भी  जिक्र  किया  है  कि  हमें  अभी  हाल  एक  आमन्त्रण  मिला  है  और  उन्होंने  ठीक  ही

 कहा  है  कि  बातचीत  के  इस  चरण  इसका  अर्य  यह  है  कि  हमें  वास्तव  में  बातचीत  में  नहीं

 बुलाया  गया  था  ।  हो  सकता  है  कि  बातचीत  का  एक  ओर  तीसरा  चरण  चले  जिसमें  काफी

 क्षओ्या  में  देशों  के  लिए  दरवाजे  खोल  दिये  जायेंगे  ।  बातबीत  के  उस  चरण  में  हमें
 उपस्थित  होने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  में  नहीं  समझता  हूं  कि  इसमें  कोई  खास  उपलब्धि

 है  ।  लेकिन  मेरा  प्रश्त  यह  नहीं  है  ।

 सभा  में  महू  कहा  गया  है  कि  इजरायल  के  साथ  हमारे  संबंधइस  विवाद  के  हल  करने

 में  हुई  प्रगति  के  अनुरूप  चलेंगे  ।  अब  हम  इजरायल  के  साथ  बहुआयामी  सहयोग  की  बात

 करते  हैं  ।  मैं  उस  बातचीत  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  जो  यहां  हुई  मैं  चाहता  हूं  कि  झादनोय

 मंत्री  हमें  यह  बतायें  कि  बातचीत  किम्त  स्तर  पर  हुई  तथा  क्या  इससे  दोनों  देशों  के  मध्य

 संबंधों  पर  बुरा  प्रभाव  यद्यपि  पश्चिम  एशिया  शान्ति  वार्ता  से कोई  सकरात्मक  परिणाम
 सहों  सिले  हैं  ।  आज  सुबह  भी  फिलिस्तीनी  प्रवक्ता  का  कहना  है  कि  कोई  प्रगति  नहीं  हुई
 है  ।

 हैं

 अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  धीमी  प्रगति  का  इजरायल
 के  साथ  वहुआयामी  सहयोग  पर  बातचीत  करने  की  तत्परता  से  क्या  संबंध  है  अर्थात  पश्चिम

 एशिया  शांति  वार्ता  में  धीमी  प्रगति  के  होने  जहां  कि  भारत  को  चरण
 पर  आमन्त्रित  करने  हमारी  उपस्थिति  या  अनुपस्थिति  से  अधिक  अन्तर  नहीं  .

 एडुआ्लार्डो  फेलरो  :  अध्यक्ष  आपके  निदेशानुसार  मैं  उन  बालों  को  दोहरा

 रहा  हूं  जो  कि  मैंने  पहले  कहो  हैँ  कि  इजरायल  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  कोई  समंक्षौते  की
 बातचीत  नहीं  हुई  थी  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  ।  तो  भी  यह  सरकारी  स्तर
 की  बातचीत  भी  व्यापक  रूप  से  विचारों  का  आदान-प्रदान  किया  गया  था  और  समझौता

 ।
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 भ्रो  संयद  शाहाबुईरेम  :  हमारे  राजतीततक  नेताओं  ने  उनका  स्वागत  किया  था

 vane
 ्यवधान  :]  |

 ओो  एंड्ग्रार्डो  फेजोरों  :  जी  उतका  स्वागत  गिया  था  ।  कि  वह
 अपने  लम्बे  अनृभव  से  जानते  हम  मंत्रालय  में  अनेक  लोगों  का  स्वागत

 कंरते  हैं  और  उन  सबसे  हमारी  वर्ताएं  होती  हैं  ।  यह  सच  है  कि

 मध्यपू्व  में  शान्ति  स्थापता  की  प्रक्रिया  द्वत  गति  से  नहीं  चल  रही  है  ।  वास्तव

 इसकी  प्रगति  बिल्कुल  द्रुत  गति  से  नहीं  हो  रही  इसमें  शामिल

 मुद्दों  की  जठिलता  को  देखते  हुए  और  तथ्य  को  म्ेनजर  रखते  हुए  कि  कई  दशकों  से  कोई  प्रगति

 नहीं  हुई  थी  इसी  चीज्ञ  की  उम्मीद  रखी  गई  थी  ।  यही  एक  तथ्य  अरब  तथा  इज़रायल
 के  प्रतिनिधि  एक  साथ  आमने-सामने  बैठे  हैं  और  एक  दूसरे  से  बातचीत  कर  रहे  जो  कि  यह
 मैं  कहुंगा  कि  इतिहास  में  पहली  बार  हुआ  है  अपने  आप  में  ही  महत्वपूर्ण  प्रगति  है  ।  यह
 अपने  आप  में  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हम  निरंतर  वार्ताओं  की  उम्मीद  करते  हैं  ।  हम  तत्काल

 पिरणामों  की  उम्मीद  नहीं  करते  हैं  ।  लेकिन  शान्ति  स्थापना  को  अवसर  चाहिए  और

 शान्ति  स्थापना  के  लिए  इस  ऐतिहासिक  अवसर  को  खोना  नहीं  चाहिए  |  '  '  '*'

 जहां  तक  कि  एशिया  का  संबंध  मैं  यह  उल्लेब्न  करना  चाहुंगा  कि  चीन  और  जापान
 के  अलावा--चीत  तो  एक  स्थाथी  सदस्य  है  और  जापान  एक  मतत्वपूर्ण  सदस्य  देश  है--एशिया
 तगब्ा  अन्य  देशों  में  से  केवल  भारत  को  ही  आमंत्रित  फिवा  गया  है  ।

 भरी  पी०  एन्च०  सईद  :  महोदय  मानलीप्र  मंत्री  जी  ने  अपने  जबाब  में  कहा  है  कि  सहयोग  के

 लिए  व्यापक  क्षेत्रों  से  पता  लगाया  गया  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  था  कि  इज़रायली
 लोगों  को  आतंकवाद  पर  नियंत्रण  की  विशेषज्ञता  प्राप्त  में  माननीय  मंत्नीजी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  इन  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत  के  दौरान  अथवा  किसी  अन्य  स्तर  पर

 या  यह  मुद्दा  सामने  आया  था  अथवा  क्या  भारत  आतंकवाद  पर  नियंत्रण  पाने  के

 लिए  इजरायल  के  साथ  कुछ  सहयोग  करने  पर  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  हम  भी  इस

 देश  में  आतंकवाद  के  संकट  का  सामना  कर  रहें  है  ।
 ह॒

 शी  एडआर्डो  फंलीरों  :  उत्तर  है  नहींਂ  में  दे  महोदत्र  ऐसे  किसी  सहयोग  पर  विचार

 नहीं  किया  गया  है  ।

 श्रो  सुल्तान  सलाउद्दीत  श्रोवेसशो  :  अध्यक्ष  तिरूपति  में  आपने  जो  करारदाद

 पास  की  और  उसमें  बताया  कि  जिन  जमीनात  पर  कठ्णा  किया  गया  है  अरबों  की

 और  उसके  बाद  जिम-जिन  लोगों  के  स।थ  हम  तात्लुकात  रखेंगे  फ़ौरन  पालिसी  जो  आपने
 बाज़े  की  भौर  अब  जो  इज़रायल  से  ताललुकात  उसमें  फ़क॑े  महसूस  होता  है  ।  जब

 जमीन  १२  कश्जा  कर  लिया  गया  उसके  बाद  भी  आप  उनसे  ताल्लकात  रखें  और  फिर  हम  कुछ
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 हासिल  भी  महीं  कंर  तो  कुछ  भी  होना  चाहिए  था  ।  जो  बात  हो  रही  है  अरब

 और  इज़रायल  की  उसमें  भी  हमको  कुछ  हासिल  नहीं  मैं  आपसे  यह  पूछमा  चाहता  हूँ  ?

 Sie  ५०+०  Reel  ००  :  (४  Jom)  उलाजी  3० (7५०  39.  गत

 छु  का  ह७  1  035० ७३  ४  ए५४  ऊन  ed  33  5  ५०४  २२)क  उप्र

 So)
 था  क  को+  SOS  ०४  ७७  de  ८  ५]  20  #  ०५/  «.

 जी  आते  ce  उन  ge  पा  32  हु  कि  ge  und  0)8

 को  मन  छा  जा  पी  पक  आबछ  अउल  ne A  5036  ऊंट  Ut

 उभे  बर्ण  36  205४६  जता  उठ  उन  बज  pt  33३  23  ऊ  )  ओधक  ०0!

 एम  उतह  ऐड  20  करी  2  ge  आए  35  ४  20१५  ९४५

 -०३७  ४७७  ५३०५  *१  ae  को  न  -  0.  ऊ्ा  एजज  कर्ण  ऊअ

 ड्

 क्री  एड्श्रार्डो  फंलोरों  :  में  पहले  ही  यह  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  जब  तक

 कि  इज़रायल  के  साथ  हमारे  कूटनीतिक  संबंध  स्थापित  नहीं  हो  हम  मध्य-पू्व  की

 शान्ति  प्रक्रिया  में  भाग  नहीं  ले  सकते  है  और  इस  तथ्य  को  मद्देनजर  रखते  हुए  कि  हमारे

 कूटनीतिक  संबंध  तो  अब  परिणाम  स्पष्ट  है  क्योंकि  हमें  बहुपक्षीय  वार्ताओं  में  भाग  लेने

 के  लिए  आमंत्रणपत्र  प्राप्त  हुए  और  गह  एक  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  जो  कि  अन्यथा

 प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 प्रायारा  बच्चे

 823.  ओऔी  चेतन  पी०  एसत०  चौहादा  क्या  गृह  संत्र!यह  बताने  की  कृपा
 भी  महेश  कमोडिया  :

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989,  1990,  1992  में  अभी  तक  दिल्ली  की  गलियों

 से  कितने  और  लड़कियों  को  आवारागर्दी  करने  के  आरीप  में  पकड़ा  गया  है  :

 वे  किस  आयु  वर्ग  के  हैं  ;

 ऐसे  मामलों  में  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जाती  और

 इन  बच्चों  से  जेलों|बाल  गूृहों  में  किस  प्रकार  का  कार्य  कराया  जता  है  ?

 संसदीव  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  नें  राज्य  संत्री  एस०

 एम०  :  :

 -  से  सभा  पटल  पर  एक  विषरण  रखा  जाता  है  ।
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 विवरण

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  गंसे  3  वर्षों  के  दौरान  किशोर  न्याय

 निगम  1986  के  अधीत  आवारागर्दी  करने  के  आरोप  में  पकड़े  गए  लड़के  और  लड़कियों
 की  संझया  मिम्न  प्रकार  है  :--

 बनना  नानाਂ

 बर्ष  सके  लड़कियां

 1989---9 0  1072 |  498

 1990-91  955  375

 1991-92  886  392

 आरोप  में  पकड़े  गये  लड़कों  की  आयु  16  वर्ष  तक  और  लड़कियों  की  आयु  18  वर्ष
 तक  की  थी  ।

 किशोर  कल्याण  बोर्ड  के  आदेशों  के  अधीन  उन्हें  प्रेक्षण  गृहों  में  भेजा  जाता

 लड़के  तथा  लड़कियों  के  लिए  अलग-अलग  गृह  हैं  ।  ऐसे  बच्चों  को  इन  ग्रहों  में  भेजने  के

 त्रम्स  बाद  उनके  परिवारों  का  फ्ता  लगाने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।  ऐसे  बंच्चे  जिनके

 मात्ता-पिता  नहीं  होते  अथवा  जो  विघटित  परिवारों/अनुपयुक्त  माता-पिता  के  होते  हैं  उन्हें
 किशोर  गुहों  में  रखा  जाता  है  ।

 किसी  भी  किशोर  को  जेल  में  नहीं  रखा  जाता  है  ।  ऐसे  किशोरों  को  प्रेक्षण

 किशोर  गहों  में  शिक्षा  के  नियमित  व्यवसाशिक  प्रशिक्षण  तथा  पाद्येतर
 कलापों  में  व्यस्त  रखा  जाता  है  ।

 |

 श्री  खेतन  पी०  एस०  चोहान  :  अध्यक्ष  भीख  मांगगां  आज  एक
 कला  और  फँशन  बन  गया  है  |  देश  में  आज  करीब  40  लाख  भिखारी  दिल्ली

 में  हजारों  लोग  भीख  मांगते  हैं  ।  भिश्वारोी  अधिकतर  बच्चे  होते  हें  ।  यह  भी  देखा  गया  है
 कि  65  प्रतिशत  भिखारी  पूर्ण  रूप  में  सक्षम  होते  जो  काम  कर  सकते  हैं  ।  ऐसे  गिरोह  हूँ
 जो  बच्चों  को  डरा-धमकाकर  और  अपाहिज  बनाकर  भीख  मंगवाते  हैं  जिससे  हजारों
 बच्चों  का  भविष्य  बरबाद  हो  रहा  सरकार  इन  गिरोहों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  कर

 रही  है  ?

 क्री  एम०  एम०  जेकब  :  इस  समय  किशोर  कल्याण  बोर्ड  यहां  है  ।  जब  कभी

 भी  शहर  में  किन्हीं  भी  परिस्थितियों  के  अन्तर्गत  आवारा  बच्चे  पाए  जाते  तो  वे  पुलिस
 द्वारा  पकड़  कर  किशोर  कल्याण  बोर्ड  में  लाए  जाते  सामान्य  योजना  के  अनुसार

 उरहें  प्रेक्षण  गृहों  तथा  किशोर  कल्याण  गुहों  में  ले  जाया  जाता  है  तथा  उतकी  स्थिति  के

 भनुतार  उन्हें  बहां  प्रशिक्षण  दिया  जाता  यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  लड़कों
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 को  भीख  मांगने  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  है  और  हमें  इसको  रोकने  के  लिए  प्रभाबी

 तरीके  ढूंढने  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  समाज  कस्याण  मंत्नालय  उन  बच्चों  की  समस्याओं

 पर  ध्यान  दे  रहा  है  जिनको  भीख  मांगने  के  काम  से  रोकना  जहां  तक  संभव  हम

 यह  सुनिश्चित  ऋरने  के  लिए  प्रशासन  के  माध्यम  से  हर  कदम  उठा  रहे  हैं  कि  ऐसे  बच्चों  को

 कोई  प्रशिक्षण  दिया  या  तो  हस्तकला  में  या  फिर  किसी  अश्य  क्षेत्र  में  और

 किसी  प्रकार  का  सक्षम  प्रशिक्षण  ले  लेने  के  उन्हें  बाहर  जाने  दें  ।  ताकि  वे  या  तो

 रोज़गार  आरम्भ  करें  अथवा  थे  बाद  में  रोजगार  प्राप्त  कर  सकें  ।  इस  समय  हम  यहीं

 कुछ  कर  रहे  है  ।  लेकिन  मैं  उससे  सहमत  हूं  कि  बच्चों  का  शोषण  रहा  है  और  हम  इसे

 बारे  में  गभीर  रूप  से  चिन्तित  है  ।

 '

 शी  चेतन  पी०  एस०  चौहाम  :  अध्यक्ष  दिल्ली  में  भिखारियों  पर  नियंत्रण  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।  इसका  कारण  समाज  कल्पाण  विभाग  दिल्ली  पुलिस  को  दोष  देता  है  और

 दिल्ली  पुलिस  समाज  कल्याण  विभाग  को  दोष  देती  है  ।  पुलिस  का  कहना  है  कि  वे  कानून
 और  व्यवस्था  पर  ज्यादा  ध्यान  देते  हैं  बजाये  भिखारियों  को  पकड़ने  पर  और  अगर  वे  किसी
 को  पकड़ते  भी  हैं  तो  उन्हें  कल्याण  विभाग  के  लोग  छोड़  देते  हैं  ।  इसके  अलावा  पुलिस
 भिखारियों  को  उनके  राज्यों  में  भिजवा  देती  है  ।  कुछ  राज्यों  में  भीख  मांगना  जूर्म  नहीं
 कुछ  समय  पूर्व  समाज  कल्याण  और  श्रम  मंत्ालग  द्वारा  एक  बिल  तैयार  किया  गया  था  जिसे
 राज्यों  को  उतके  विचार-विमर्श  के  लिये  भेजा  गया  क्या  सरकार  भोज  मांगने  के
 खिलाफ  यहू  संसद  में  बिल  लायेगी  जिससे  इस  बढ़ती  हुई  समस्या  पर  काब  पाया  जा  सके  ।

 श्री  एम०  एम०  जेकब  :  मानतीय  सदस्य  ने  अच्छा  सुझाव  दिया  उन  पर
 निश्चय  ही  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  साथ  जैसा  कि  मैंने.५हले  कहा  हम  कर  रहे

 बहू  यह  कि  पुलिस  कुछ  बच्चों  को  पकड़  रही  है  और  यदि  उनके  अभिभावक  उन्हें  वापस
 ले  जाने  को  तैयार  तो  वे  उनके  माता-पिता  से  संपर्क  रखेंगे  और  इसे  बात  का  ध्यान  रखेंगे
 कि  बच्चों  को  वापस  अपने  घरों  में  भेज  दिया  जाये  ।  उन्हें  स्थायोलय  द्वारा  मुक्त  क्रिया  जाता
 है  और  समाज  कल्याण  विभाग  इसकी  देख-रेख  करता  है  ।

 श्री  चेतन  पो०  एस०  जौहाम  :  विधेयक  के  बारे  में  बया  महोदय  ?  मेरे  प्रश्न
 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |  आप  संसद  में  विधेयक  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है

 अभी  एम०  एम०  जेकब  :  मेने  कहा  है  कि  यह  एक  बहुत  अच्छा  सुझाव  है  ।

 ।  ह
 अध्यक्ष  महोरय  :  जंग  वे  बढ  रहे  है  कि  गह  एक  अच्छा  सुझाव  है  तो  इसका  अर्थ  है

 बे  इससे  सहमत  हैं  ।  यह  एक  आश्यासन  है  ।
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 को  चेतल  पी०  एस०  चौहान  :  केवल  एक  बात  महोदय  ।  ब्या  आप  संसद  में

 इत  गरीब  बच्चों  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  देने  जा  रहे  हैं  ?

 a  ne nen

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से

 ओऔी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  बाल  अपराध  हमारे  मुल्क  के  लिए

 एफ  बहुत  बड़ी  समस्या  है  ।  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  यह  बताया  है  कि  --  .

 झध्यभ  सहोदय  :  शस्स्त्री  आप  उत्तर  पर  जा  रहे  आप  प्रश्त  पर  आइये  ।

 श्री  राजताथ  सोनकर  यह  जरूरी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  होता  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोतकर  शास्त्री  :  प्रेक्षमगृहों  में  और  किशोर  गुहों  में  इन  अपराधियों  को

 रखा  जाता  है  ।  वहां  व्यावचसाथिक  शिक्षा  और  पाठ्यक्रमों  की  शिक्षा  उन्हें  दी  जाती

 सुनने  व  पढ़ने  में  यह  आया  है  कि  यहां  जो  बाल  अपराधी  रखे  जाते  उनके  साथ  बहुत
 धृणात्मक  ब्यवहार  किया  जाता  इनको  कपड़े  नहीं  दिये  जाते  इनके  लिए  जो

 बजट  होता  उप्का  अधिकांग  रुत्या  वहां  बड़े  लोग  अपराध  करके  खा  लेते  हैं  ।  कई  बार

 HAUT  अजबारों  में  भी  यह  बात  आई  है  कि  बम्पई  और  हमारे  यहां  बाराणसी  में  जो  किशोर

 लड़कियां  इन  गूहों  में  रखी  जाती  उतते  ताजायज  कार्य  करवाये  जाते  हैं  और  उतको  ज्यादा
 से  ज्यादा  यौत  अयरराबों  में  शामित  कित्रा  है  ।  में  मंत्री  जी  से  जाता  चाहता  हूं  कि

 क्या  उन्हें  ऐसी  कोई  सूचता  है  ?  इसके  सरकार  इन  बाल  गृहों  और  प्रेक्षणगृहों  के

 सुधार  के  लिए  क्या  कारंबाई  कर  रह  है  ?

 [  प्रनुवाद |

 श्री  एम०  एम०  जकब  :  यह  सच  है  कि  बाल-गह  कार्य  कर  रहे  लेकित
 उसके  साथ  ही  किशोर  गुहों  अथवा  प्रेक्षण  गृहों  में  किसी  प्रकार  के  यौन-शोषण  की  कोई  विशिष्ट
 शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 इसके  साथ  ही  यदि  कार्य  कतंव्य  पूरा  करने  में  कोई  लापरवाही  बरती  जाती  है
 तो  हम  कार्यवाही  करते  हैं  ।  हमने  कुछ  ऐसे  उदाहरण  देखे  हैं  जिसमें  अधिकारियों  की  ओर  से

 अपना  कर्तव्य  में  कुछ  लापरबाही  बरती  गई  थी  ;  ओर  उनके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  गई
 थी  ।  अब  में  समसता  हूं  कि  शिकायत  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  यदि  कोई  विशिष्ट

 शिकायत  प्राप्त  होगी  तो  हम  निश्चय  ही  उस  पर  ध्यान  दे  सकते  हैं  और  उसका  हल  दूंढा  जा

 सकता  है  ।

 क्री  अललम  पाणियही  :  ययश्यपि  यह  प्रश्त  दिल्ली  तक  सीमित  फ़िर  भी

 यह  समस्या  पूरे  देश  में  व्याप्त  है  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  इस  संबंध  में  मैं  म/नतीय

 मंत्रीजी  से  दो  बातें  जानता  उन  लड़कों  और  लड़कियों  को  पुलिस  द्वारा  उठाए  जने
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 या  पफ्ड़े  जाने  के  बाद  तथा  उन्हें  प्रेक्षण  गृहों  अथवा  सुधार  गुहों  में  भेजने  तथा  उन्हें  को

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  इत्यादि  देते  के  इस  बारे  में  प्रशासन  का  क्या  अनुभव  रहा

 है  ?  ऐम  लड़के  तथा  लड़कियथों  की  प्रतिशतता  क्या  है  जिनको  सुधारा  गया  और  जो  उसके

 पश्चात्  अच्छा  व्यवहार  कर  रहे  हैं  और  अपने  क्ञापकों  विभिन्न  कार्यों  को  करने  में  योग्य  था  रहे

 हैं  ।  मैं  यह  उल्लेब  करदूंकि  सर्वप्रथम  यह  समत्या  बेरोजगारी  तथा  गरीबी  से  उत्पन्न  होती

 है  ।  यह  प्रश्न  16  से  18  वर्ष  तक  की  आयु  के  बच्चों  का  से  22  वर्ष  तक  की  आयु

 के  उत  युवाओं  से  सम्बन्धित  प्रश्न  भी  गंभीर  चिता  का  विषय  है  जो  निम्न

 मध्यम  बर्ग  तथा  मध्यम  वर्ग  के  बच्चे  हैं

 प्रध्यक्ष  सहोदण  :  श्री  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।  यह  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 शी  बल्लस  में  उन  बज्चों  की  प्रतिशतता  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं
 जो  फि  इत  गूहों  में  प्रशिक्षण  पाने  के  पश्चात्  विभिस्न  कार्यों  के  योग्य  सिद्ध  हो  जे  हैं  ।

 दूसरे  यह  समत्या  गरीबी  से  उत्पन्न  होती  है  ।  मैं  यह  जातता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरंकार  ऐसे

 लोगों  को  बेरोजगारी  भत्ते  जैसा  किती  प्रकार  का  कोई  भत्ता  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 मैं  जानना  चाहता  कि  कपा  उतकी  किसी  प्रकार  के  रोजगार  की  गारंटी  देने  का  प्रस्ताव

 एम०  एस०  जैकब  :  जो  कुछ  भी  श्री  पाणिगृही  ने  कहा  है  वह  एक  अच्छा

 प्रशश  किशोर-त्पाय  अधिनिव्रम  वर्य  में  पारित  हुआ  था  क्योंकि  यह  समस्या  पूरे
 देश  में  विद्यमांत  है  त  कि  केवल  दिल्ली  में  ।  इसके  पश्चात्  वर्य  1987  में  यह  अधिनियम

 लागू  किया  गंवा  ।  इसके  बाद  हमने  इस  कार्य  को  हाथ  में  लिया  ।  अनेक  राज्यों  ने  भी  इस
 प्रकार  के  गृहों  को  चलाने  की  जिम्मेवारी  अपने  ऊपर  लेकिन  आपने  उने  व्यक्तियों  की

 संख्या  के  बारे  में  विशेष  प्रश्त  पूछा  है  जितको  प्रशिक्षण  दिता  गयाथा  ।  में  दिल्ली  के  लोगों
 के  बारे  में  बता  सकता  हूं  ।  मेरे  पास  अन्य  राज्यों  के  आंकड़े  नहीं  प्रश्न  दिल्ली  से  सम्बन्धित

 है  और  मैंने  दिल्नी  के  आंकड़े  ही  एकत्रित  किए  थे  ।

 आ  सूयंनारायण  यादव  :  मंत्री  जी  जबाब  तो  ठीक  से  नहीं  दे  रहे  पूछ  कुछ  रहे  हैं
 और  जवाब  कुछ  दे  रहे  हैं  इसलिए७उनसे  कहें  कि  वह  तैयार  होकर  आया  करें  ।

 झध्यक  महोदय  :  क्वश्चन  पूछते  वाले  का  समाधान  हो  गया  तो  ठीक  है  ।

 व  |

 भो  ए।०  एम०  जेकब  :  प्रश्त  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  पूछा  गया

 वर्ष  1990-91  में  955  लड़के  और  375  लड़कियां  पकड़ी  गई  थी  और  उसी  बर्ष
 में  वे  उसके  मासा-पिता  के  पास  पहुंचा  दिये  गए  बच्चों  की  संख्या  में  710  लड़के  और
 308  लड़कियां  हैं  ।  पकड़े  गए  बच्चों  में  से  23  लड़के  और  10  लड़कियों  को  पुनर्वास  किया
 गया  था  ।  उसी  वर्ष  में  245  लड़कों  और  123  लड़कियों  को  विभिन्न  व्यावसायिक  कार्यों  में

 40
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 प्रशिक्षित  किया  गया  ।  इसी  तरह  से  मेरे  पास  वर्ष  1992  के  आंकड़े  हैं  ।  लेकिन  पूरे  ब्बौरे

 कफो  पढ़ने  की  आवश्यकता  नहीं  मेरे  पास  आंकड़े  हैं  लेकिन  प्रतिशवेशाए  नहीं  हैं  ।  मेरे
 पॉसਂ  उन  व्यक्तियों  की  संश्या  है  जिन्हें  पुनर्वासित  किया  गया  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  यह  सच  है  कि  18  वर्थ  की  आयु  के  बाद

 या  उनका  तो  पुनंबास  कर  दिया  गया  के  लिए  चाहिए  अथवा  उन्हें  स्व॒रोजगार  के  लिए  भेज

 देना  लेकित  अब  हम  देखते  हैं  कि  उन्हें  कुछ  ओर  समय  के  लिए  तब  तक  रखा  जाता

 है  जब  तक  कि  उन्हें  स्व॒रोजगार  नहीं  मिल  जाता  अथवा  उन्हें  बाहर  कहीं  कोई  काम  नहीं
 मिल  जाता  ।  इसलिए  हम  उदारतापूर्ण  रवैया  अयनाते  और  देखते  हैं  कि  उनका  पुनर्वास हों
 जाये  ।  यदि  लड़कियां  चलों  जाती  हैं  और  उनका  विवाह  हो  जाता  है  तो  हम  उन्हें  2500  २०
 देते  हैं  ।  यदि  वे  स्त्रयं  कितो  कार्य  के  लिए  बाहर  जाती  है  तो  हम  उन्हें  पुनर्वास  खर्च  के  रूप

 में  2500  रुपए  भी  देते  हैं  ।

 सकला  शरणा्ों

 825  :  भी  नोतिश  कुमार
 है|

 मोहम्मद  गली  झ्रशरफ  फालभी
 :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बांग्लादेश  के  चित्तागांग  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  म्यानमार  के  रोहिंगा

 मुसलमान  शरणाथियी  के  प्नर्वास  हेतू  वहा  की  सरकार  के  निर्णय  सम्बन्धी  हाल  हीं  के  समाचारों

 की  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  चकमा  शरणाथियों  को  बांग्लादेश  वापस  भेजने  के  विषय

 पर  वहां  की  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  था|करने  का  विचार  है  और

 यदि  तो  इस  पर  बांग्लादेश  की  कैया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  संत्लालय  में  राज्य  संत्री  एड्शाडों  :

 विवरण

 जी  हां  ।  सरकार  ने  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  है  कि  आंग्लादेश  की

 सरकार  का  कहना  यह  है  कि  ये  इस  बात  की  कोशिश  कर  रहे  कि  म्यानमार  के  सभी  मरणार्थी

 जल्दी  म्यानमार  लौट  जाएं  ।
 ह

 झौर  सरकार  बांग्लादेश  की  सरकार  के  साथ  अलग  से  इस  आात  के  लिए

 प्री  ओर  दे  रही  है  कि  चकमा  शरणार्थियों  को  चटगांव  पर्वतीय  क्षेत्र में वापस  ले  जाने  के  शीघ्र

 प्रबंध  किए  जाएं  ।
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 |

 हापाााभाकाााकक  ७ ०,

 भी  सोतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  के  भाग  का  उसर  नहीं  आया

 मैंने  किया  था--बंगला  देश  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी
 ?  उत्तर  में  भाग  झौर

 का  घालमेल  कर  दिया  इस  प्रकार  कें  प्रश्न  का  उत्तर  सरकार  कई  दफ़ा  पिछले  दो

 बर्षों  में  इस  सदन  में  या  इस  सदन  में  ऐसे  ही  देती  रही  में  सरकार  से  जानना  चाह॒वा

 मयन्मार  से  जो  शरणार्थी  आए  हैं  और  बंगला  देश  में  दो  लाख  की  संख्या  उनको  अग्रर

 चटगांव की  पहाड़ियों  में  बसा  दिया  जाएगा  फिर  क्या  हुमारे  यहां  जो  आए

 हुए  हैं  लगभग  53  हजार  की  संख्या  में  वे  कहां  लौटेगे  ?  यहां  उनके  रख-रखाव  सरकारी

 आंकड़ो ंके  मुताबिक  ही  पोन ेछः  करोड़  रुपया  खर्चे  हो  रहा  दो लाड़  तीस  हजार  रुपए  प्रतिदिन
 के  हिंसाब  से  ऐसी  स्थिति  में  क्या  सरफार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसको  मजबूती  के  साथ

 उठाया  है  कि  किस  प्रकार  से  चकमा  शरणार्थी  अपने  देश  में  वापिस  हो  सकेंगे  ?  बंगला  देश  की

 सरकार  के  साथ  जो  बातचीत  हुई  उसके  लिए  आपने  बार-बार  जिक्र  किया  है  कि  हमने  इस
 सवाल  को  उठाषा  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  बंगला  देश  की  सरकार  ने  क्या  कहा
 बकमा  शरणार्थी  कब  तक  लौट  पायेंगे  या  हम  इस  प्रकार  से  उनका  बोक्ष  ढोते  रहेंगे  ।

 |
 शी  एड्शा्ों  फंलीरो  :  हमारे  उत्तर  में  कुछ  भी  अस्पष्ट  नहीं  हम  चाहते

 हैं  कि  सभी  शरणार्थी  विस  चले  जायें  क्योंकि  यहू  सच  है  कि  उन  पर  हमारा  धन  खर्च  हो

 रहा  और  अन्यथा  किसी  भी  देश  में  शरणाथियों  के  आगमन  से  सामाजिक  आर्थिक  अस्थिरता

 उत्पन्न  होती  है  भौर  यही  भारत  में  हो  रहा  हम  चाहते  हैं  कि  वे  वापस  लोट

 जाएं  ।  बंगला  देश  सरकार  भी  उन्हें  वापस  लेना  चाहती  इस  लिए  आम  यही  स्थिति

 फिर  भी  काफी  शरणार्थी  अथवा  उनका  एक  बड़ा  भाग  वापस  जाना  नहीं  चाहता  है
 क्योंकि  उनको  अपनी  सुरक्षा  को  खतरा  लगता  है  ।  इसलिए  बंगला  देश  सरकार  को  चाहिए  कि  इनको
 बापस  लेने  के  आश्वासन  के  उन्हें  चटगांव  पर्वतीव  क्षेत्रों  में  इनकी  सुरक्षित  वापसीਂ
 झोर  सुरक्षित  आवास  कीਂ  स्थिति  उत्पन्न  करती  अब  सभा  यह  जानने  की  इच्छुक

 मैं  आपके  द्वारा  उन्हें  यह  बता  कि  सन  1989  से  व्यावहारिक  रूप  से  चकमा  लोगों
 का  भारत  में  कोई  आगमन  नहीं  हुआ  है  ।  इसके  यह  प्रतीत  होता  है  कि  उनमें  से  काफी

 संख्या  में  शरनार्थी  वापस  लोट  गए  हैं  ।

 भो  नौतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  का  जो  जवाब  उसके  से  तो  पता

 नहीं  शायद  उनको  अनंतकाल  तक  रखना  पड़ेगा  ।  नौ  मन  तेल  होगा  न  राधा  नाजेगीਂ

 यही  हिसाब  ने  कंजीनियल  एडमासफियर  क्रिएटे  होंगा  शरणाथियों  के  हिसाब  से  और  न॑  थे
 लौट  कर  जो  शरणार्थी  यहां  पर  आये  हुए  बसे  हुए  उनके  यहां  शरण  लेने  के

 कई  कारण  जैसे  सोशियल  और  कल्चर  आदि  ।  इसी  प्रकार  अन्य  शरणार्थी  भी  आए  हुए
 दिल्ली  में  यहां  पर  बंगला  देश  के  शरणार्थी  आए  हुए  हैं  और  यहां  हो  रहे

 कई  प्रकार  की  बातें  उठती  हैं  कि  वे  अवेध  रूप  से  यहां  पर  आए  हुए  इस  प्रकार  अन्य
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 लीड  +  अन्निशजननीओी  तन  +

 णा्थी  लोग  नी  जो  सोशियल  ओर  कल्चर  कारणों  से  यहां  चले  आए  हैं  और  यह  जानी  हुई
 बात  है  कि  वे  लोटकर  नहीं  सरकारी  आंकड़े  चाहे  आप  कितना  ही  दे  दीजिए
 गौर  उनके  जीवन-यापत  पर  कितना  ख्न  करते  चले  संभव  है  वे  लोट  कर  नहीं
 इस  हालत  में  क्या  भारत  सरकार  उदारता  चूंकि  भारत  विभाजन  के  पहले  बंगला
 देश  हमारा  ही  हिस्सा  रहा  है  किसी  न  किसी  प्रकार  कि  तमाम  शरणार्थियों  को  भारत  की

 सागरिकता  देकर  उनको  यहां  बसा  देगी--यही  हम  सरकार  से  जानना  चाहते  हैं  ?

 ]
 शो  एड्सार्डो  उंलोरों  :  इसे  बारे  में  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  हम  चाहते

 हैं  कि  वे  बापिस  चले  जाएं  ओर  मानवीय  आधार  पर  हम  उन्हें  यहां  पर  रख  परन्त  हमारा
 प्रयास  यह  है  कि  बे  बापस  चले  जाएं  ।

 श्री  पीयूष  तोरफों  :  अध्यक्ष  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्ष  अलीप्रहार  है  और  वहां
 तीन  प्रकार  के  आदर्मी  आ  हैं  और  इस  वजह  से  जितने  भी  प्रोग्राम  ने  सब  फेल  हो

 रहे  हम  मालवता  की  खातिर  उनको  पुश  नंहीं  कर  रहे  हैं  ।  जो  यहां  पर  चकमा  लोगों  का

 सवाल  उनको  बाध्य  किया  गया  उनको  मिलिट्री  पुलिस  के  हारा  हटाया  गया  है  और

 इस  तरह  से  ड्रास्टिक  मेजर  ले  रहै  उनको  यहां  रखने  में  हमारे  हिन्दुस्तान  का  खर्च  हो  रहा
 जो  शरणार्थियों  की  संस्था  जो  रुपया  हम  उन  पर  खर्च  कर  रहे  कया  यह  रुपया

 हमने  उनसे  मांगा  है  ?  यदि  नहीं  मांगा  तो  क्या  उसको  मांगने  की  कोशिश  करेंगे  या  नहीं  ?  नहीं
 तो  यह  खर्च  बंगला  देश  उठाए  ।

 श्री  एड्म्रार्डो  फेलीरों  :  मैं  समश्तता  कि  सभा  भी  इससे  सहमत  होगी  कि  शरणाथियों  के

 प्रति  हमारी  स्थिति  मानवीय  आधार  पर  किया  गया  एंक  प्रयास  हीं  यदि

 शरणार्थी  यहां  पर  हैं  तो  हमें  उनकी  देखभाल  करनी  ही  हम  किसी  भी  शरणार्थी  की

 बलपूर्वक  वापस  नहीं  भेजेंगे  ।  परन्तु  हम  चाहेंगे  कि जिस  देश  से  वे  आये  हैं  यहाँ  से  वे वापस  उनकी

 वापसी  के  लिए  सरक्षित  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि सभा  इससे  सहमत  होगी  ।

 आओ  पोयूष  तोरकी  :  इस  पर  धन  हम  खर्  कर  रहे  क्या  सरकार  बंगला  देशਂ  सरकार

 से  इसका  व्यय  यहन  करते  के  लिए  कहेगी  ?

 क्रो  एड्श्ार्डो  फैलीरों  :  बंगला  देश  सरकार  उनकी  वापसी  चाहती  उनका  कहना  है

 लोग  कृपया  वापस  आ  जाएंਂ  ।  वे  शरणाथियों  की  वापसी  के  लिए  पूर्ण  प्रबन्ध  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सूर्यनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  बंगला  देश  बार्डर  के  पास  हम  लोगों  का  एरिया

 पड़ता  है  और  कटिहार  आदि  स्थानों  पर  हर  जगह  बंगलादेशी

 शरणार्भी  पड़े  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  के  कोने-कोने  में
 जो
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 साल  से  यहां  बरा  चुके  हैं  ।  उन्हें  भारतीय  नागरिक  बनाएंगे  और  अभी  जो  बंगला  देश  से  आ  रहे

 हैं  ०  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसका  जवाब  दे  दिया  है  ।

 ]

 महू  आपका  विषय  नहीं  है  ।

 चुके  हैँ  «००००७  (  व्यववधानम  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  न  कह  दिया  है  ।

 िन्

 झोमती  विश  कमारी  मैं  सीम.वर्ती  र,ज्य  से  संबंधित  हूं  |  हम।रा  बहुत  छोटा  राज्य

 है  और  हम  शरणार्थियों  को  रखने  का  खर्च  वहन  नहीं  कर  क्योंकि  व्रषे  1971  में

 हुमारे  यहां  20  लाख  शरणार्थी  आये  थे  और  उनमें  से  भ्रधिकांश  शरणार्थी  बापस  नहीं  गये  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगी  कि  क्या  वह  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  70,000

 शरणार्थी  हैं  जो  वापस  जाकर  अपनी  जुम्मा  भूमि  पर  फिर  से  बसने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे
 1898  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूर्व  बंगलादेश  ब्रिटिश  भारत  एक  अंग  था  और  पूर्वोत्तर

 राज्यों  के  बीच  ये  समझौते  किए  गए  थे  कि  जिन  क्षेत्रों  में  चकमा  शरणार्थी  रह  रहे  थे  उन
 क्षेत्रों  मे ंनागा  लोगों  क ेसमान  प्रशासन  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  हस्तक्षेप  नहीं  किया  चटगांव
 चकमा  शरनार्थी  यह  मांग  कर  रहे  क्या  मंत्री  जी  इस  बात  से  अवगत  हैं  ?  शरणा्थियों  की
 समस्या  के  संबंध  में  कया  भारत  सरकार  को  बंगलादेश  से  कोई  ठोस  ओर  विशेष  उत्तर  मिला  इसके
 अतिरिक्त  क्या  भारत  सरकार  चकमा  शरणार्थियों  के  प्रति  करता  बरते  जाने  के  संबंध  में  संयुक्त
 राष्ट्र  अथबा  मानव  अधिकार  आयोग  के  पास  जाने  का  विचार  कर  रही  है  चूंकि  महिलाओं  के  साभ
 असात्कार  होने  और  घाभिक  अत्याचार  होने  के  समाचार  मिले  हैं  ?

 वर्ष  1977  से  हम  उन्हें  यहां  पर  रख  रहे  चूंकि  मैं  उस  निर्वासन  क्षेत्र  से  निर्वाचित

 होकर  आयी  मैं  वहां  की  समस्याओं  को  समझती  हूं  ।  इससे  सरकार  पर  अत्याधिक  वित्तीय
 बोझ  पढ़  रहा  है  ।

 चटगांव  कमा  शरणा्थियों की  दूसरी  वेकल्पिक  मांग  यह  है  कि  वे  चाहते  हैं  कि  भारत
 सरकार  और  अंगलादेश  सरकार  दोनों  को  उनके  निवासस्थलों  पर  वापस  जाने  के  वक्त  मौजूद
 होता  चाहिए  ।  क्या  वह  इससे  अवगत  हैं  ओर  यदि  तो  उनकी  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 ओ  एड आड़  फंलोरो  :  ये  योजता  के  बारे  में  विस्तृत  विवरण  हैं  जिन्हें  हम  कार्यरूप  दे

 अकते  परन्तु  इतना  निश्चित  है  कि  में  माननीय  सदस्य  की  भावसाओं  की  प्रशंसा  करता  हूं
 क्योंकि  ये  शरणार्थी  लिपुरा  के  कैम्पों  में  रह  रहे  हैं  ।
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 ह  परम्त  हमें  योजना  संबंधी  विस्तुत  विवरण  को  कार्यरूप  देता  है  कि  किसको  उपस्थित

 होना  चाहिए  ओर  कब  ?

 शी  मुमताज  अंसारी  :  अभी  हाल  ही  में  बंगलादेश  ओर  बर्मा  के  मध्य  एक  समझौता

 हुआ  था  कि  वर्मा  के  शरणार्थी  बंगलादेश  से  बाहर  चले  जाएंगे  ।  इस  संबंध  में  भारत  सरकार

 कितनी  सदद  करेगी  ?

 een नदी  सम  काककनक+  डिजज  लए  समझौता  5

 श्री  ऐडआडों  यह  समझौता  दो  दिन  पहले  ही  हुआ  है  ।  उसके  अनुसार  भयन््मार

 अर्थात्  बर्मा  उन  बोकिग  मुसलमानों  को  वापस  लेने  क ेलिए  सहमत  हो  गया  है  जो  बंगलादेश  आये

 इससे  काफी  सहायता  मिल  सकती  है  क्योंकि  डर  यह  था  कि  मयस्मार  के  इन  शरणार्थियों

 को  चटयांव  केत्र  में  रथा  जायेगा  इससे  वापंस  जाने  वाले  चक्तमा  वासियों  की  समस्या  और

 ब्रढ़  जायेगी  ।  इस  समय  इस  समझौते  को  देखते  हुए  यह  समस्या  काफी  सीमा  तक  शाम्त  हो  गयी

 ऐसा  लगता

 इसको  जितती  भी  मदद  की  आवश्यकता  हम  मदद  करेंगे  कमोंकि  यहू  एक  जहुत  अच्छा

 समझौता  है  ।

 ]

 डछा०  परशुराम  गंगवार  :  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान-पाकिस्तान  के  बंटवारे  के  समय

 से  तराई  क्षत्र  में  लगभग  17  हजार  बंगाली  आए  हुए  उनको  भाज  तक  नागरिकता  नहीं  मिल

 पाई  है  धौर  जो  नए  बंग।ली  रहे  इनको  क्यों  बसाया  जा  रहा  है  ।

 श्री  एट्श्रा्डों  इसको  छानबीन  करना  गृह  मंत्री  का  काम

 श्रोक्षी  घिस  कुसारोी  बेबी  :  उन्होंने  मेरे  प्रणण  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 हाध्यक्ष  म  होदय  :  बह  लिपुरा  की  सहायता  करने  को  सहमत  हो  गए  है  ।

 ].

 श्रो  संतोष  कुमार  गंगभार  :  क््ध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  यह  पूछना  जाहता  हूं
 कि  धराई  क्षेत्र  में  बहुत  से  शरणार्थी  भाए  हैं  उनके  भविष्य  के  बारे  में  सरब्पर  ने  कोई  नीति
 निर्धारित  की  उनके  ब'रे  में  कोई  निर्णय  जाये  गा  श्रौर  आने  वालों  को  कंसे  रोका

 बाव |]

 भो  एकसादों  फंजोरों  :  यह  सोचना  काम  नहीं  में  कहूंगा  कि  इस  सम्बंध  में  गृह
 मंत्रालण  बेहतर  स्थिति  में  होगा  !
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 क्रवनों के लिखित  उत्तर

 OTT  फ्णतानावाकरनायाकाफ ८.

 गैस  को  शप्णाई  ।

 824.  भी  जाल  कष्ण  प्राक््याणो  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  यह  बताने

 की  कृपा  करगे  कि  :

 (१)  गुजरात  के  अहमदाबाद  भौर  बलिया  शहरों  को  पाइप  लाइन  से  गस  की  सप्लाई

 फरने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उपरोक्त  शहरों  को  कब  तक  गैस  सप्लाई  किये  जाने  की

 वना  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  थी०  :

 धर  गेस  की  उपलब्धता  के  पूर्वानुमानों  भ्लौर  पहले  किए  गए  आवंटनों  को  देखते

 हुए  गुजरात  के  अहमदाबाद  भर  वलिया  शहरों  में  आपूर्ति  क ेलिए  गेस  का  भ्रावंटन  नहीं  किया

 गया

 लिर  पर  संला  होते  बलों  को  इस  प्रथा  से  मुक्त  करने  झोर  उनका  पुरर्वात  करते  की  राष्ट्रीप

 यो
 826.  ओ  के०  राममूति  ॒

 FAT  है  दे  टिड्विनाम  )  :  क्या  कल्थाण  संदो  यह  बताने  कृपा  की
 श्री  मंगलराम  प्रेमी  ]  न

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  सिर  पर  मेक्ता  ढोने  वालों  ओर  उनके  भ्राश्नितों  की  दस  प्रथा  से

 बूकत  करने  श्रोर  उनका  पुनर्वास  फरने  को  कोई  राष्ट्रीय  योजना  बनाई

 यदि  तो  इस  योजना  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या-क्या

 क्या  इस  योजना  का  कर्यान्वयन  राज्य  सरफारों|  संघ  राज्य  क्षोत्रों  के  प्रशासन

 द्वार किया यदि तो इस योजना की त्रियान्विति पर नियंत्रण कंसे रखा (४) प्लोर के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य संब राज्यों क्षेत्रों को कितनी थनराशि दी गई दिये जाने की सम्भावना झोर बच इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या उपाय किए गए हैँ / करने का र है ! 26
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 अजजजन+  +  न  ऑल जन  जलन  +ब  अल  जणज-+  5  5  अिजजडडल न  ऑन

 कल्याण  संत्री

 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विव  रण

 मंला  ढोने  वालों  तथा  उनके  आश्रितों  की  मुक्ति  ओर  प्नर्वास  की  राष्ट्रीय  योजना
 का  मुख्य  मेला  ढोतने  वालों  और  उनके  आश्चितों  को  मानव  मल  तथा  गन्दगी  को  हाथ  से  हटाने
 के  घणित  कार्य  से  मुक्त  प्रशिक्षण  और  वित्तीय  सहायता  के  प्रावधान  के  माध्यम  से  5  वर्षो  की
 अवधि  के  अन्दर  बेकल्पित  तथा  सम्मानजनक  काम-धन्धों  में  उनका  पुनर्वास  करना  है  ।

 यह  योजना  राज्य  सरकारों|संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  राज्य  स्तरीय  अनुसूचित
 जाति  वित्त  एवं  विकास  निगमों  के  माध्यम  से  फार्याभ्वित  की  जायेगी  |  जहां  ऐसे  राज्य  निगम

 “  विद्यमान  नहीं  अनुसूचित  जाति  कल्याण  के  प्रभारी  विभाग  निदेशालय  किसी  अम्य  पदनामित
 लिगम  के  माध्यम  से  इस  योजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  होंगे  ।

 यह  योजना  सभी  स्तरों  अर्थात  राष्ट्रीय  |  राज्य  |  जिला  तथा  स्थानीय  मिकाय
 स्तरों  पर  मानिटरिंग  समितियों  के  माध्यम  से  मानिटर  की  जायेगी  ।  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  वित्त

 एवं  विकास  निगम  राज्य  स्तरीय  अनुसुचित  जाति  विकास  निगमों  के  सहयोग  से  कार्यक्रम  के
 कार्याव्वयन  को  मानिटर  करने  के  लिए  जिम्मेदार  होगा  ।

 (४)  1991-92  के  दौरान  इस  योजना  के  क्रियम्वियन  हेतू|  विभिन्न  राज्य  सरकारों
 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  50.50  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्मुक्त  की  जा  चुकी  इस
 योजना  के  लिए  1992-93  के  दोशन  60  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 इस  योजनाਂ  के  कार्यान्वयन  के  मूल्यांकन  के  लिए  केद्रीय  तथा  राज्य  स्तरीय
 मामिटरिंग  समितियों  की  बैठकें  नियमित  अन्तरालों  पर  की  जाएगी  ।

 जिश्ल  पर्यायरण  कोच

 8327.  श्रो  सुधीर  पिरि
 है  :  क्या  विदेश  संजी  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 कया  भारत  सम्मिटਂ  एक  पर्यावरण  संबंधी  सम्मलभ  में  भाग
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 जया  पर्यावरण  कोषਂ  और  ₹  पके  प्रबंधन  के  मुख्य  मुहे  पर  भारी

 मतभेद  पैदा  हो  गए  और

 यदि  तो  पर्यावरण  और  विकास  पर  होने  वाले  विश्य  सम्मेलन  की  तैयारी

 करने  वाली  समिति  के  अन्तिम  दोर  की  वार्ता  पर  इन  मतमेदों  का  क्या  प्रभाव  पड़ा

 विदेश  संज्ालल  में  राज्य  संत्रों  एडुआर्डों  फैलीरों  :

 जी  हां  ।

 और  :  संयुक्षत  राष्ट्र  पर्यावरण  एवं  विकास  सम्म लग  की  तैयारी  समिति  के

 अन्तिम  दौर  में  वित्तीय  संसाधनों  तथा  वित्तीय  तंत्र  अथवा  तंत्रों  से  संबद्ध  मुख्य  सवाल  पर  मतभेद

 अनसुस्क्ते  ही  रहे  ।  उम्मीद  है  कि  स्वयं  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यावरण  एवं  विक्कास  सम्मेलत  में  ही  इन

 मतपभ्ेदों  को  दूर  किया  जा  सकेगा  ।

 भारत  पाक  सस्यन्ध

 828.  श्री  सी०  के०  कृप्पस्थामो
 :  क्या  विदेश  संज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  «

 श्री  बो०  एन०  रेह्डी  ।

 कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  3  1992  के  दि  हिंखुਂ  में  छपे  उस  समाचार
 ~~

 की  ओर  दिलाया  गयः  जो  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  भारत-पाक  दृष्टिकोणों  में

 आमूल  परिवतंन  लाने  हेतु  हाल  ही  में  किए  गए  आह्वान  के  सम्बन्ध  में

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारें  में  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  पाकिस्तान  द्वारा  हस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  ररई

 और
 ॥॒

 यदि  तो  तत्संदंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  की  हस  बारे  में  क्या

 ज़्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्याडों
 जी  हां  ।

 से  दुर्भाग्य  से  पाकिस्तान  ने  भारत  के  प्रति  अपनी  नीति  की  दिशा  में

 कोई  फरिवर्तत  नहीं  किया  है  ओर  पंजाब  तथा  जम्मू-कश्मीर  में  आतंकवाद  को  लगातार  सहायता
 ओर  बढ़ाया  दे  रहा  है  |  यह  रवैया  आपसी  भरोसा  तथा  विश्वास  की  प्रगति  अथवा

 को  सामान्य  बनाने  के  लिए  साथेक  वार्तालाप  के  लिए  अनुकूल  नहीं  है  ।

 सरकार  को  उम्मीद  है  कि  पाकिस्तान  भारत  के  विरुद्ध  आंतकवाद  और  विघंटनकारी
 मर्सतिविधियों  को  समयेन  देता  बंद  कर  अपने  नकारात्मक  रुण  को  छोड  देगा  और  अच्छे

 पज्ोस्ती  जैसे  सम्बन्धों  को  बनाने  के  उपायों  में  शामिल  होगा  ।
 ह
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 संदर्भ  में  भारत  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  के  साथ  उचित  स्तरों  पर  दिपलोय  बातो बार्ता

 ।

 दारी  रखने  के  प्रति  वचनबद्ध  है  ।

 कृषि  का  विकास

 १४29  प्रो०  शाबिल्ली  लक्ष्मभन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 कैरल  में  कृषि  के  ठ्यपक  विकस  के  लिए  विश्व  बैंक  ने  जिन  परियोजनाओं  को

 सहायता  दी  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सहायता  से  किन-कित  क्षेत्रों  को  ल  पहुंचा  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  केरल  में  व्यपक  कृषि  विकास  के  लिए  विश्व

 बैंक  की  प्राप्त  कोई  परियोज१एं  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 १३३0०,  ड०  ए्०  के०  पटेल

 डा०  लक्ष्मी  तारायण  पए्ड्रेथ  |  fT
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1991  में  और  1992  के  दोरान“जत्र  तक  कितने  आतंकवादी  भारत  की
 स्रीमा  पार  करके  पाकिस्तान  और  अन्य  देशों  में  जले  गये  ;

 उक्त  अवधि  के  दौरान  सुरक्षा  बलों  ने  ऐसे  कितने  आतंकवादियों  को  मार

 गिराया  और  कितने  आतंकवादियों  को  गिरफ्त।र  जो  हमारी  सीमा  अवैध  रूप  से  पार
 करके  दूसरे  देश  में  प्रवेश  करने  प्रयास  कर  रहे  थे  ;

 क्या  सरकार  को  यह  जनकः!री  है  कि  अतंकरादियों  को  हथियार  कहाँ  से  मिल

 रहे  ओर

 यदि  तो  तत्सब्ंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 भारत  से  पाकिस्तान|पाकिस्तान  अधिकृत  कश्मीर  की  सीमा  को  प(र  करते  समय  1991  के

 बोरान  77  आतंकवादी  मारे  गए  और  76  पफड़े  गए  ।  बताया  गया  कि  1992  मार्च
 तक  कोई  भी  मारा|पकड़ा  नहीं  इस  देश  में  आतंकवादी  तत्वों  को  हथियार
 जारी  करने  वाला  प्रमुख  संभरक  रहा  है  ।  आतंकवादियों  के  पास  उपलब्ध  हथियार  अधिकतर

 पाकिस्तान  में  प्रात्त  किए  जाते  हैंऔर  उसके  बाद  उनकी  भारत  में  तस्करी  की  जाती

 इसके  आतंकवादी  अपने  शर्त  भंडार  में  बढ़ोत्तरी  करने  के  लिए  हथियार  छीनते
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 समुद्र  में  मत्य्य-पालन  की  नई  तकनोक

 “831,  श्री  राभकृष्ण  ]  दा
 की

 हर्पा  कहें

 थो  एु०  अताप  सहाय
 :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपों  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  अनुसंधान  संस्थान  ते  समुद्री  जल  में  कुजिम  विधि

 से  मत्स्य  पालन  की  कम्त  लागत  वाली  कोई  तकनीक  विकसित  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  देश  के  कुछ  भागों  में  यह  तकतीक  सफल  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ;

 (¥)  क्या  सरकार  ने  कृत्रिम  फामिंगਂ  के  लिए  आंध्र  केरल

 बश्चिम  बंगाल  ओर  गुजरात  में  कुछ  स्थानों  का  चयन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौराक्या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :

 हां  ।

 मोती  खाथ  समुद्री  समुद्री  कगड़ी  और

 समुद्री  खरपतवारों  के  लिए  समुद्री  मात्स्यिकी  प्रौद्योगिकियां  विकसित  की  गयीं  हैं  ।

 हां

 ।

 तमिलनाडु  में  तूतीकोरन  में  मोती  शक्ति  संवर्धन  प्रौद्योगिकी  का  सफलत  पूर्वक
 सवसायिक  रूप  से  उपयोग  किया  गया  और  कन्नानर  में  एक  सामान्य  स्तर  की

 गा  हैचरी  स्थापित  की  गयी  है  ।

 (४)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ट्रंक्ट्रर  प्रोद्यौगिकी

 *832.  श्री  बी०  देव  राजन  :  मया  कृषि  संत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 ट्रैक्टर  प्रौद्योगिकी  तथा  खेती  की  नवीततम  तकतीकों  के  संम्बन्ध  में  किसानों को
 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  देश  में  कुल  कितने  केद्ध  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसा  एक  केन्द्र  तमिलनाड  विशेष  रुप  से  बहां
 के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  है

 यदि  तो  इस  पर  अनुमानतः  कितना  खर्च
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 मंत्री  बजराम  :

 भारत  सरकार  ने  बुदनी  हिंसार  शिला

 अनतेपुर  और  विश्वताथ  जिला  सोनितपुर  में  चार  क्षेत्रीय

 फार्म  मशीनरी  प्रशिक्षण  ओर  परीक्षण  संस्थान  स्थापित  किये  हैं  ।

 और  आठवीं  योजना  के  दौरान  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  माध्यम

 से  राज्यों  मो  फार्म  मशीनरी  के  लिए  प्रशिक्षण  और  मूल्यांकन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।

 विदेश  स्थित  भारतीय  सिशनों  हारा  सम्प्तिषों  फो  खरीद

 +833,  श्री  अंद्ताल्ेय  अंडर रथ  हलक
 हो  जोशो

 |

 :  बरया  जिदेश  संजरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेश  स्थित  भारतीय  मिशनों  द्वारा  1990-91  और  1991-92  के  दौरान
 वर्षबार  और  देशवार  कितने  मूल्य  की  भवन  और  अन्य  सम्पत्तियां  खरीदीं  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उनके  मरम्मत  अथबा  नवीकरण  पर  देशवार
 कितना  धन  खर्च  किया  गया  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  एडुआर्डों  फंलीरो  :

 1990-91  में  विदेशों  में  स्थित  भारतीयों  मिशनों  उनके  नाम  के  सामने

 दिए  गए  मूल्य  निम्नलिखित  संपत्ति  खरीदी  थी  :

 (1)  लीमा  चांसरी  भवन  45,10,000

 (2)  काहिरा  चांसरी  भवन  4,  59,  20,  000  कपवे

 )
 (3)  विटहोक  (1)  भांसरी  भवन  44,93,500  500.  दषये

 )  (2)  राजदूतावास  आवास  1,04,

 (3)  प्रथम  सचिव के  लिए  आवास  39,73,  200

 (4)  तीन  कर्मचारियों  के  लिए  आवास  500

 में  कोई  सम्पत्ति  नहीं  खरीदी  गई  ।

 ड्
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 1990-91 और  1991-92  के  दोराम  इन  संपत्तियों  को  बेहतर  बनाने  के

 उनकी
 मरम्मत  पर  हुआ  व्यय  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :

 (1)  लीमा  .  ,.  461,947  947  स्पये

 (2)  काहिरा  .  .  3,36,800  श्पये

 (3)  विडहोक  .  .  .  . ,  ,.  35,49,007  सप़ये

 काम-कफाज  में  का  प्रयोग

 +834.  डा०  परशुरास  गंगवार  :  क्या  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  काम  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  नीति  अपनाई

 जा  रही  है  ?

 गहू  संत्री  एस०  बो०  :

 संविधान  में  प्राविधित  एवं  विधि  द्वारा  निर्धारित  राजभाषा  नीति  के  अनुपालन  के

 लिए  सरकार  विभिन्न  कार्यक्रमों  को  योजनानुसार  कार्यान्वित  कर  रही  इन  कार्यत्रमों  में

 कैसीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  कार्यरत  ऐसे  अधिकारियों|कर्मचारियों  को  जिन्हें  हिन्दी  नहीं
 आती  हिन्दी  भाषा[टंकण|आशुलिपि  का  प्रशिक्षण  हिन्दी  में  अनुवाद  सम्बन्धी  कार्य  व

 इस  कायें  में  लगे  विभिन्न  मंत्रालयों|विभागों  के  कर्मचारियों  को  अनुवाद  की  कला  में  प्रशिक्षण

 यांत्रिक|तकतीकी  उपकरणों  की  उपलब्धता  एवं  उन  पर  हिन्दी  का  अधिकाधिक  प्रयोग
 करने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  की  योजनाएं  शामिल  सरकार  की  यह  नींति  है  कि  सरकारी
 कामकाज  में  राजभाषा  हिन्दी  का  प्रयोग  प्रोत्साहन  एवं  सदभावना  द्वारा  बड़ाया  इसके

 लिए  कई  प्रोत्साहन  योजनाएं  चलाई  जा  रहीं  हैं  ।

 बिहार  में  तेज  को  खोज

 *835.  ओर  उपेस  माय  क्या  पेद्रोलियय  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बाताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  तेल  की  खोज  के  लिए  वर्ष  1992-93  के  लिए  कितनी  घनराशि
 भावंटित  की  गई  है  ;

 क्या  उन  कूपों  की  खुदाई  का  काये  अगले  छः  महीनों  के  भीतर  पुरा  हो  जाने
 की  संभावना  है  जहां  फिलहाल  यह  कार्य  चल  रहा  है  ;

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अपने  संयंत्र  को  बिहार  से  असम  जे
 थाने  का  आदेश  जारी  कर  दिया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 ्घ
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 (¥)  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बिहार  में  तेल  की  खोज  के  लिए  कितनी

 बनराशि  आवंटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलिकक  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  थी०  :

 कड़माहा  में  बेघन  किए  जा  रहे  कूप  पर  ब्यय  की  जाने  वाली  राशि  के

 रिक्श  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  के  लिए  करीब  2  करोड़  रुपए  ।

 हां  ।

 रिंग  को  शिपट  करने  के  लिए  कोई  आदेश  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (2)  भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  के लिए  करीब  16  करोड़  रपए  ।

 गंस  प्राबंटन  हेतु  लंबित  परियोजभाएं

 #83,  ओआी  भणवातर  शंकर  राजत
 )  क्या

 डॉा०  लाल  बहादुर  राबल

 यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राकृतिक  गैस  के  आवंटन  हेतु  केन्द्रीय  सरक।र  के  पास  हस  समय  लंबित
 योजनाओं  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 ये  परियोजनाएं  कब  से  लंबित

 )  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रद।न  करने  में  विलम्ब  के  क्यों  कारण

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  और

 )  ऐसी  परियोजनाओं  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  केलीय  सरकार  ने
 1991-92  के  दौरान  स्वीकृति  प्रदान  की

 पेट्रोलिपण  झौर  प्राकृतिक  गैस  ब।०  :

 पहले  से  किए  गए  90  एम  एम  एस  सी  एमडी  के  आशबंटन  के  अतिरिग्तल
 खित  ब्योरे  के  अनुसार  लगभग  240  एम  एम  एस  सी  एम  डी  मात्रा  की  मांग  गैस  अथॉरिटी
 बाफ़  इंडिया  लिमिटेड  के  पास  पंजीकृत

 पेट्रोलण्भ  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :

 राज्य
 eT

 वपष्यिंकी  मात्रा
 संख्या  एम  एस

 सी  एम

 _1[.  9  3

 गुजरात  326.  43,  98
 उत्तर  प्रदेश  122  18.  25
 हरियाणा  92  3.  72
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 eee  नतत+ न+  ऑन्ननाअन्कनननन निभा  तानिण  जज  जी  ००ननमीघ  लकी  लनीीयीय-ी  न  निनाक  नी
 दिल्ली|पंजाब|एच०

 |
 . . .  _  4  3

 दिल्ली|पंजाब|एच०  पी०  .  .  .  *  *  4  0.  04

 राजस्थान  .,  .  .  वि  *  28  20.90

 मह्य  प्रदेश  .,  .  . .  *  *  57  20.90

 महाराष्ट्र  .  एन«/कर्नाटक  .  .  .  96  47.05

 ए०पी०  |  टी  एन«/कर्नाटक  *  *  *  16  5.26

 आसाम  18  5.26

 ब्रिपुरा  925  239.14  80

 योग  :  ॒  पर गैस  आबंटन के  *  न  925  Ta

 से  :  समय-संधय  पर  गैस  आबंटन  के  लिए  आवेदन  आते  रहते  हैं  और  गंस  की

 उपलब्धता  तथा  पहले  की  गई  वचनबद्धला  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन  पर  बिचार

 किया  जाता  है  |  गैस  की  उपलब्धता  के  वर्तमान  अनुमान  तथा  पहले  किए

 गए  आबंटन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निकट  भविष्य  में  उत्तर  पूर्बी  क्षेत्र  के

 अलावा  आवंटन  किए  जाने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।

 वर्ष  के  दौरान  ब्रिपुरा  राज्य  में  ही  केवल  दो  आबंटन  करने

 की  सहमति  हुई  है  ।  वे  निम्नानुसार  हैं  :--

 अगरतला  और  इसके  आस-पास  औद्योगिक  0.25  एम  एम  एस  सी

 उपभोक्ताओं  के  लिए  एम  डी

 2)  त्रिपुरा  विद्युत  विभाग  रौखिया  0.4  एम  एम  एस  सी  एमडी
 इ2असा  प्राकृतिक  हम

 तेल  श्लौर  गेस  के  संडार

 १837  ड०  रमेश  अन्न  तोमर  :
 है|  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  सैस  मंत्रों  :  यह  बताने

 शो  बलराज  पासी

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कित-किन  राज्यों  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  भण्डार  विद्यमान

 इनमें  से  प्रत्येक  भण्डार  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की  कितनी-कितनी

 मात्रा होने का अनुमान वर्ष के दौरान तेल और गेस के कितने नये भण्डारों का पता लगाया गया और इमसे कितनी मात्रा में गैस मिलने की संभावना है ? 34
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 a  «»«+>नलनननीननननननननभाभनन  «»«+>नलनननीननननननननभाभनन मान  नਂ

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गस  संत्रों  बी०  :

 से  निम्नलिखत  राज्यों  के  पास  अपने  तेल  और  गैस  के  भंडार  हैं  :--

 तटवर्ती  :  तमिलनाडु  और  असम

 तथा  अरूणाचल  प्रदेश  ।

 अपतटवर्तोी  :  पश्चिमी  तथा  पूर्वी  तंट  ।

 1-1-1991  को  तेल  और  गैस  के  भंडारों  की  अनुमानित  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 3  कक  भा  ३७  ध  .  कप कक सम  का  4  श

 राज्य  भूकम्पीय  गैस

 कंन्डेस्सेट  एम  एम

 एम  एम  टी

 क--सट  वर्ती

 1.  गुजरात  793.  02  191689.  3

 2...  राजस्थान  न+  8646.  0

 3.  त्रिपुरा  *
 —  23713.  8

 4...  असम  970.25  271099.0

 5.  अरुणाचल  प्रदेश  है
 6.  नागालैंड  23.  55  431.5  5
 7.  आंध्र  प्रदेश

 ह
 6.55  55705. 7

 8.  तमिलनाडु  18.  84  16734.  9

 भूमि  पर  कुल  1812.  21  571910.

 ख--अपतटबरर्ती

 पश्चिमी  समुद्र  तट  2464.  23  927938.  6

 2.  पूर्वी  समुद्र  तट  81.  28  27923.  3

 कुल  अपतटवर्ती  2545.,  5!  955861.  9

 कुल  तटवर्ती  +अपतटबर्ती  4357.72  1627772

 बर्ष  1991-92  के  दोरान  14  नए  स्थानों  (11  तटवर्ती  तथा  3  कर
 तेल  तथा  गैस  के  भंडारों  को  पता  लगाया  गया  ।

 ॥
 के

 नए  क्षेत्रों  से  संबंधित  भंडारों  की  मात्रा  का  पता  निर्धारण  के  पंश्वात्  ही  सग
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 जाद्यानों  की  खपत

 *838,  थो  एम०  जी०  रेड्डी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  खाद्यानों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी

 क्या  प्रति  व्यक्ति  खाद्यान्न  की  उपलब्धता  स्थिर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  कोन  से  सुधारात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  संत्री  बलराम  :

 वर्ष  1991  के  लिए  खाद्यानों  की  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  जिसे  खपत

 भागा  जा  सकता  है  अनन्तिम  तौर  पर  186. 5  कि०  ग्रा०  प्रति  वर्ष  आंकी  गई

 और  पिछले  वर्षों  में  खाद्यान्नों  की  प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  में

 सामान्यतया  वृद्धि  रूख  रहा  है  ।  1981  को  समाप्त  हुए  3  वर्षों  के  दौरान  खाद्यानों  की

 प्रति  व्यक्ति  निवल  उपलब्धता  163.  4  कि  ०  ग्रा०  होने  का  अनन्तिम  अनुमान  जॉ  बढ़कर
 1991  को  समाप्त  हुए  तीन  वर्षों  के  दोरान  180.00  कि०  ग्रा०  हो  गई

 उत्पादन  ओर  उपलब्धता  बनाने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  में  समेकित  चावल

 विकास  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्य  क्र-मगका
 और  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  ओर  दलहनों  के  लिये  विशेष  खाद्य  उत्पादन

 कार्यक्रम  आदि  का  कार्यान्वयन  शामिल  है  ।

 तिलहुनों  को  खेती

 *g39.  भरी  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  ).
 मंत्री  श्गे ५  :  क्या  कृषि  संत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 को  अलूलाल  चसाकर  |

 क्या  तिलहन  प्रौद्योगिकी  मिशन  ने  सर्वेक्षण  करके  तिलहन  की  खेती  के  लिये
 उपर्युक्त  क्षेत्रों  का  चयन  किया

 यदि  इस  प्रयोजतार्थ  राज्य-वार  कौन-कौन  से  क्षेत्रों  का  चयन  किया
 गया  है  ;

 सरकार  का  किपानों  को  क्या-क्या  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव  और

 हे

 तिलहन  के  उत्पादन  हेतु  वर्ष  1992-93  के  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  !
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 ्ि

 कृषि  मंत्रों  अभ्राम  और  तलिलहन  प्रौद्योगिकी  मिशन

 ने  केल्द्रीय  प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  तहत  शामिल  किये  जाने  के  लिये

 लिखित  क्षेत्रों  की  पहचान  की  है  .

 राज्य  जिलों  की  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  22

 असम  13

 विहार  25

 गूजरात  18

 हरियाणा  16

 जम्मू  और  कश्मीर  8

 कर्नाटक  18

 मव्य  प्रदेश  45

 मद्दाराष्ट्र  46

 उड़ीसा  13

 पंजाब  11

 राजस्थान  27

 तमिलनाडु  18

 उत्तर  प्रदेश  45

 पश्चिम  बंगाल  12

 हिमाचल  प्रदेश  )

 मणिपुर  |

 लिविकम  |  सम्पूणे॑  राज्य

 ल्िपुरा  हे

 केन्द्रीय  प्रायोजित  तिलहुन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  तहत  उन्नत  पौध

 छिड़काव  यंत्रों  उन्नत  फार्म  जिप्सम|पाइराइटस  और

 +वियमਂ  कल्चर  का  उपयोग  करने  के  लिये  खेतिहरों  को  प्रोत्साहन  दिये  जाते  हैं  ।

 वर्ष  1992-93  के  लिये  185  लाख  मीटरी  ठन  को  उत्पादन  लक्ष्य  प्रस्तावित
 गया  है  ।

 सुर्गोषालन  उद्योग

 के  840.
 कोमती  प्रति  फटीोल  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताते  कुंपा

 क्या  देश  में  मुर्गोपालन  उद्योग  भारी  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ;

 799LSS/93  37
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 यवि  तो  क्या  मुर्गीपालन  उद्योग  संथ  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  से  अनुरोध

 ह

 किया  है  कि  उन्हें  उसी  मूल्य  पर  गेहूं  सप्नाई  किया  जाये  जिस  यर  अ,टो  मिलों  को  सप्लाई

 किया  जता  है

 बदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 क्या  सरकार  दस  उद्योग  को  कृषि  का  दर्जा  देने  पर  बिचार  कर  रही

 कृषि  भंत्री  बलराम  :

 देश  में  कुक्कुट  मुख्ययः  मक्के  को  कमी  और  उसकी  ऊंची  कौमतों
 के  जो  कि  आहार  का  एक  महत्वपूर्ण  अंश  एक  कठिन  दोर  से  गुजर  रहा  है  ।

 मोर

 कृषि  मंजालय  को  भारतीय  कुक्कुट  फंडरेशन  सहित  कुकक््कुट  क्षेत्र  में  विभिम्स

 संगठमों  से  कुक्कुट  आह्वार  के  रूप  में  प्रयोग  करने  के  लिए  गेहू  की  आपूर्ति  के  लिए  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  थे  ।  छाद्य  मंतज्ञालय  आटा  उद्योग  को  आपूर्ति  की  जाने  वाली  कौमतों

 कुक्कुट  आहार  के  प्रयोग  लिए  पांच  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया
 यया

 कुककुट  पालन  क्षेत्र  के  मक्का  उपलब्ध  कराने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए
 गए  हैं  :--

 व्यापारियों  द्वारा  मक्के  की  जमाखोरी  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से

 हस्तक्षेप  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (2)  कुक््कुट  पालन  क्षेत्र  को  मक्का  उपलब्ध  कराने  के  लिए  नेफंेध  से  मक्के  की

 स्थानीय  तौर  पर  खरीद  फरने  तथा  विदेश  से  मक्के  की  आयात  की  संभावना
 का  पता  लगाने  का  अनुरोध  किया  गया

 (3)  देश  में  मक्के  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहें

 (4)  अण्डों  तथा  कुक्कुट  बिपणन  को  सृव्यवस्थित  करने  तथा  उचित  मूल्यों  पर

 संत् लित  कुक््कुट  आहार  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  राज्य  स्तर  के  कुकक््कुट

 निगमों/फेड  रेशनों  तथा  इसी  प्रकार  के  दूसरे  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  .  मुहैय्या
 कराई  गई

 कुक्कुट  पालन  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  क्क्कुट  पालन  को  कृषि  का
 दर्जा  केवल  राज्य  सरकार  ही  प्रदान  कर  सकती

 हैं ; भारत सरकार सभी राज्यों|संघ राज्य क्षेत्रों से बिजली श्रम तथा भूमि सांस्थानिक बिक्री कर तथा चुंगी के प्रयोजन के अण्डों तथा टेवल पोल्ट्री के उत्पादन के संबंध कुबकुट पालन को कृषि का दर्जा देने की सिफारिश की है ।
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 अनुधाद ]
 केमीय  मंत्रि-परियद  पर  व्यय

 8569.  थी  जे०  चोकका  राज

 क्या  यह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केर्टीय  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  केस्द्रीय  मंत्रिपरिषद  के  यात्रा  भत्ता  ओर  दैतिक  टेलीफोब
 मोर  अन्य  सविधाओं  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 संसदीय  रः:यं  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०

 एच््०  जेकब  )  $

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 >

 ।$  हानृधूलित  जातियों  जन-जातियों  के  छात्रों  को  सुविधाएं
 8570.  थी  लखित  उशय

 डा०  के०  एस०  )
 शी  थी०  देशराजन

 {
 कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 कुमारों  शिक्षा  तोपनों  ४

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पिछले  तीत  वर्षों  के  दौरात  लड़कों  और  लड़कियों
 के  लिए  आश्रम  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  परीक्षा-पूर्व  कोचिंग

 मै  ट्रिकोत्तर  छाववू  पुस्तक  बैक  योजना  से  संबंधित  केरद्र  प्रायोजित  योजनार्मों
 के  अंतर्गत  राज्य  वार  कितनी  धनराशि  दी  गई  तथा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 :  छात्रों  के  लाभ  के  लिए  कार्य  कर  रहे  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  अनुदान  दिया  नि

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तथा  वर्ष  1992-93  के  लिए  झक्त

 योजनाओं  हेत्  कितनी  धन-राशि  देने  का  बिचार  और

 कितने  आध्रम  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  केरआ  तथा  परीक्षा  पूर्व  अशिक्षण
 केसर  राज्य  स्थान  वार  स्थापित  किए  गए  है|करने  का  विचार  है  ?

 ;  .  कल्पाण  मंत्री  सीताराम  :
 !

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  ।  से  ।1  में  दी  गई  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 हेतू  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  आवंटनों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  1992-

 93  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  लिए  88.  25  करौड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रायधार  किया

 गया  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  देने  बाले  बिवरण  ry  से  शासंलग्न  है  ।

 ३9
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 लिखित  30  1992

 1989-90  के  दौरान  अनुधूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के
 लिए  केन्द्रीय

 आन्भ्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात

 जम्मू  और  कश्मीर

 हिमाचल  प्रदेश

 हरियाणा

 कर्ताटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर Fetter
 झभेधालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा
 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 censannmmumnmateastancen  करभाभमक  पा  व  याा॥ल्५३  पा  भा»  +कअ  ७५३»  वह

 3.82  2120.  689

 —
 2389.  496

 —  1720.75

 ना  0.17

 ध््ां  408.  48

 गा  7.37

 ध््ा  27.60

 ्ा  40.00

 2.91  568.008

 459.701

 ्ाा  712.95  95

 2207.508

 62.  986

 ्ाा  104. 41

 ्््ा  78.  24

 48  ता

 1.96  274.  944

 340.  00

 8.  88  164.  36

 ता  3.70

 1,  71  409.79

 :  कोचिंग  तथा  मैट्रिकोत्तआ  मैट्रिक  पूर्व
 -

 पुस्तक  बैंक
 ।

 छात्रवृत्तियां

 5  2  4
 धि

 न  6.45

 2.00  “5

 ना  3.15

 20.  76  1.00

 न  1,00

 3.007  1.58

 3.007  3.00

 किन  4.68

 2.035  967  4.68

 2.035  9.84

 ध्ण्ा  0.50

 34.  289  0.50

 3.06  0.50

 0.40

 | अपार कर क+न७ ९५3 «भा सम ७ +नमकक ०७ ५ ०३» ७७ «कमक गा मकान
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 नजर  जल  5  नाजलजक्जन  +  जज+  Re जलन  नल  ५  गन  ७०  अचजकज-न+  eect जल  न  ल्अननन न  तत+  न  -+  ca लता

 केला  प्रायोजित  मोजनामों  के  संबंध  में  राशि  रु

 लड़कियों  के  लड़कों  के  आश्रम  विद्यालय  और  स्वयंसेवी  संगठनों

 छात्रावास  छात्रावास  प्रशिक्षल४*  को  अनुदानरं#+
 ७७०७  ७43  ३७०७०  +ाक  ५38  ३७७  ७७७७)  ७७७७  ७-५७)  0०५  छात्रावास ७७००  भा  आता  हा सा समा  भा  ३७७  ९५७१७  मन  ०34  था  धर  ९०७  4०3  0०  ७०५०  शा धा-७थ  ९ल्म  ५०७३७  ७७०७3  ९७००७  ६०५०७  2७७७  ७७७  को  का  भा»  भा  कमान  A  सता  ३2०  जद

 6  7  8  9  SEYRET SAE  0
 कार  सा  ७७७  126.  आर  अब  86  ५०  3७4७७  साधा  अथवा  समा  काकवाा७  ७७०५-३५)  ५०  ०५३  _  «व  शाप  अम्मा  सम  9.14  ७७  के  20६०७  4.65  ७  राल्क+  पाक

 86 गा बन 4.65 ्ा ध्ाा ध्गााा ््य 3.38 6.99 ध््ा 75 6.90 94 ना विसकन न वन 89 9.44 ध्ग्ाा विजन 00 ध्््ा 53 कल न न्न्न लिन 8 ढ 5 6 दया कक समा जाांधा +-



 30  1992

 विवरण

 4  3  4  5

 23.  ब्िपुरा  0.  33  20.  84  0.  -  2.  22

 24.  उत्तर  प्रदेश  15.36  1107.00  न  6.09

 25.  Yo  बंगाज  —  628,  29  _  0.37

 26.  अंडमान  और  निकोबार  --  न+  न  ला

 28.  दिल्ली  1.18  12.49  49  न  2.14

 29.  दादर  और  नगर  हवेली  —  .00  न  न

 30.  दमन  गौर  दौब  न  0.89  न  न

 31.  पांडिचरी  0.20  .20  न+  0.  74

 32.  लक्षद्वीप  ज+  न

 कुल  29.42  11879. 22  88,  38  57.  59

 गए

 43

 **सीधघे  ही  33.35  लाख  रुपये  विश्वविद्यालय  तथा  अन्य  संड्थानों  को  प्रदान  किए
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 जन्म  बन  बन  ऑन ne  5

 6  7  8  9  10

 6.94  94  6.90  न  —  लि

 न  न  न
 _  5.74

 17.97  97  न  8.76  38  48

 6.75  न
 बन  नल  न

 न  नन-+  न  न  -~

 546. 40  न
 ध्ा  श्र  नन-+

 546.  ६०0  50.00  63.  23  79

 १+**सीधे  ही  संगठनों  लाख  रुपये  अनुसंधान  संस्थानों  को  प्रदान  किए  गये  ।

 अकजस्ववंसेबी  संगठनों  के  लिए  दिए  गये  सहामता  अनुदान  शामिल  हैं  ।

 4535
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 सिखित  उतर

 के  दौरास  अनुसूचित  जाति  और

 राज्धि|संघ  राज्य

 आन्ध्र  प्रदेश

 अरूणाचल  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गुजरात

 हरियाना

 हिं०  प्रदेश

 जे०  एण्ड  के०

 केरल

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर
 मेघालन

 नागालैंड

 मिजोरम

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 ज़िपुरा
 उत्तर  प्रदेश

 प्  «  बंगाल

 गोवा

 क्षेत्र  कोखिग*  तथा

 30  1992
 नील लल  जता  ण।|

 * जिवरण जनजाति के लिए केन्द्रीय| मेट्रिकोत्र मैट्रिक पूर्व पुस्तक संबद्ध उातवृत्तियां बैंक 2 5 67 ज-+ 9.36 2.00 49 00 30 3.20 : 44 77 ध्ा 7.03. 85 न+ -- न+ 3.34 33 ध्ा 89 ना जा न+ 5. 94 गा ना 3.00 3,29 22 0.99 632 >+ 250. 66 05 4.00 3.80 53. 88 0.77 -- न+ 4.77 न 0.96 5.77 -- या --+. 74. 32 जा -+. न+ न -+ 56 56 -- न न+ 3.68 68 32. 67 न 397.97 0.69 43. 47 0.05 0.80
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 &  4  न  ऑन  नली न  न  न  | at  tere सके  +  बन  अजिननीन  मीन  3  निरननननक ने  न  ॑++िनभनिन  ते  अनीता  लनम+-+नलनजननिननन-++०+००+  ५-.  को  बन

 Ul

 केफ  प्रायोजित  योजनाओं  के  संबंध  में  राशि

 (5०  लाख

 लड़कियों  लड़कों  के  आश्रम  प्रशिक्षण  और  स्वयंसेवी  संगठनों

 छात्रावास  छात्रावास  अनुसंधान**  को  अनुदान
 *"*

 6  8  9  10

 “148.90.  79  30.00  11,  50  8.93

 7.13  --  -++  32.

 00  21.13  --  14.76  76  18.40  40

 68.  23  141,15  -+-  _  6.79

 11.66  66  15.38  38  1,18  2.44

 6.25  विनननन  विननननन  जा  3.  04

 20.  55  21.45  45  17.48  48  10.00  13.48 48
 49.  54  76.  65  32.  06  न  3.95

 342.  49  67.07  ज+  13.80  80  9.23

 4.67  6.25  न  4.  34  31.84  84

 न-+  28.  न  9.00  4.  32

 5.00  0.00  हिकलकन  विनननक  25,  62

 बनननन  शा  न्नन्नत  लिन  0:  94

 23.00  25.00  16.65  65  4.60  6.47

 कम  1.50  समन  अन्म»न्न

 17.12  17.12  बजमनन  1.00  8.62

 12.84  84  17.13  36.  52  >-  —

 61.59  59  72.  44  20.41  25.00  3,

 8,  57  7.00  —  न

 6.  32  28.  56  33.  50  10.00  00  6.19
 28.  52  24,  न

 —  35.  20

 कर
 45



 लिखित  उत्तर
 -  30  1992

 द

 1  2  3  4.  5
 न  नजजजजननननतत  लत  ननततननीतीतनतननननननननन न  नल  न  नमन  न  नन  नानी  ना  नननभनानाना  नर

 26. चंडीगढ़ न न न 27. दादश हवेली -- दि 28... दिल्ली 73 जन न 39. पांडिचेरी जन जन न 30. दमन और द्वीव - ्+ नन+ अंडमान निकोबार ननन न जन न 32... लक्षद्वीय न जन कुल 38. 06 22. 97 22 विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को सीधे हीਂ 74. लाख रु ० प्रदान किए गए । ४*+30, 08 लाख रू ० अनुसंधान संस्थानों को सीधे ही प्रदान किए गए । कककस्त्रयं सेबी संगठनों को सीधे दिए गए सहायता अनुदान शामिल है । 46
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 नवीन  नल  *++  ++-नननलज+  5  +++डज+--+्ववनन  आल  ">>  वन अणक  जनक  जा  लननान  न  +++  अनतननन  जल  लत  -  बच  बने  ना  सलान  निजता  ललित  जता  Me  +

 पता  समाप्त

 |  |  |  |  |

 3,53  4.  28  ध््ा
 _  च्य्ां

 11,44  ,  44  जा  ध््ा  _
 न

 9.18  814.95  309,  00  105.18  168.15

 47



 लिखित  उत्तर  30  अग्रैत  1992

 विवरण

 बर्ष  1991-92  के  दोरान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसुचित  जनजाति  के  लिए  केब्द्रीव|

 -  लतणजनजिजजन  जज  जल तू  प्तम  meena तत+

 राज्य|संष  राज्य  कोचिंगਂ  तथा  मंद्रिक  पुस्तक  बंक

 संबद्ध  छात्रवृत्तियां
 >-  निज  न  तल  भीत++जज० की

 ।
 एाणय

 एापू
 तू

 ऊाय्ए  ;  ब

 आन्ध्र  प्रदेश  23,  68  48,  63  77.15  12.59  89

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न+  -~
 जा

 3.  असम  0.57  17.06  13.00  0,  33

 4...  बिहार  7.60  102.56  56  20.16  7.50

 5...  गृणरात  4.38  291.27  25.  47  1.58

 6.  हरियाणा  3,  24  31.68  12.92  92  1.28

 7.  हि  प्रदेश  1.29  न+
 --  0.45

 8.  जे०  एंड  के०  .  2.00  0.77  न  0.77

 9.  केरल  1.47  109.73  73  11.39  5.92

 10.  फ़र्नाटक  2.07  223.  96  1.00  4.49

 11,  मध्य  प्रदेश  20.69  377.  84  98.  74  1.95

 12.  महाराष्ट्र  1.00  950.  79  14.72  72  2.00

 13.  मणिपुर  --  23.  08  -  1,00

 14.  मेघालय  0.25  0.62  0.26  न

 15.  मांगालैंड  102.37  37  न  न

 16.  मिजोरम  न
 --  न

 17)  उड़ीसा  0.  58  55,380  1.31  1.00

 18.  पंजाब  1.74  74  29.  44  20,  27  0,60

 19.  राषत्यान  15.27  264,  77  35.69  1.00

 20.  सिविकम  0.  74  लत  --

 21.  तमिलनाडु  4.00  263.  32  5.16  9,060
 22.  त्रिपुरा  2.96  45.  44  9.42  0.80
 29.  उत्तर  प्रदेश  9.01  700.00  49.79  2.00 जज

 +ज-जजज
 लू  न  ae  cere  ne

 48
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 लड़कियों  के

 छत्रावास
 लड़कों  के

 छात्रावास

 25.98

 कक०  की  कल

 लिखित  उसर

 (80  लाञ

 आश्रम  प्रशिक्षण  और  स्वयंसेवी

 विद्यालय  अनुसंघान**  संगठनों  को

 अनुद।न* हैक

 8  9  10

 न  5.00  17.68  68

 हज  न  4.11

 न  16.00  23,  30
 न  9.25  18,25  25

 हनन  2,25  47.10

 न  97:40

 न  96.84

 38,  38  12.00  14.11 ,  7.17
 न  न  2.65

 ना  23,  20  2.65

 5.80  37.84
 न  _  25.  38

 ध्ा
 न  4.22°

 20,  00  2.60  "

 ना 5.00 न न+ 54 5, 53 8, 00 न न 5, 00 ५
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 प०  बंगाल  0.63  7.04:  3.  73  0.  28

 गोवा  0.82  0.  न  0.05

 चंडीगढ़  न+
 न+  न  0.30

 दादरा  हवेली  ज+  न  न

 दिल्ली  1.07  --
 न  —

 पंडिबेरी  --  --  --  0.60

 दमन  और  दीवब  —
 न+  --

 ग्रडमान  निकोबार  न+  ज+
 0.15

 लक्षद्वीप  न  --  -+  ज+
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 39.  28.  87  न  5.  48  83,  54

 0.48  11.41  न  _  -
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 ज+  न  149.23  .  23

 20.  22  22.05  00  -+  --
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 ree  +»अनिनक-ीीीननन  yn  न  ननिनन  जनम  तन कब  नननननल  4५५  ५०  कक  enna vet  पमि+>क  बम

 ९

 अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  के  लिए  आश्रम  स्कलों  की  सख्या  तथा  स्थान
 “3  ee  ते  लनननन  >>  लि  आलीडन  लि  चलनकलआ  जआतल्कज  ल्ल्+ल्तल् ्ञ+  तन  तन  ++  RS लत  *  "+  ॑>>त>ज+4  3०+०>

 1990-91

 क्र  राज्य  स्थान  आश्रम  स्कूलों  की

 सं  ०  «eet  खेंसपा

 श्रान्ध्  प्रदेश  बतलाया  नहीं  गया  5

 2.  गुजरात  20

 कर्नाटक  .1.  मण्डता  दक्षिण  कन््नड़  जिला  2

 2.  एच  ०  डी  ०

 मैसूर  कोटी  मैथुर  जिला  5

 4...  केरल  1,  तिख्वन्तपुरम  जिला  3

 2.  नालोनगेन्डू  जिला
 3.  बायनाड  जिला

 1.  जगस्ताथपुर  क्योनर्ार  जिला  4

 2.  मुरू  सस््वैन  क्योन्ञार  जिला

 3.  कानझीपानी  कक््योंनन्लार  जिला

 4.  जरूपाली  सनन््दरगढ़  जिला

 5...  उड़ीसा

 6...  सिक्किस  .  लेचोन  उत्तरी  सिव्क्रिम  3

 लेचुंग  उत्तरी  सिक्किम
 at  ही  गयाथता  उत्तरी  सिक्किम

 .  उत्तरी  आरकोट  जिला  (3)  8
 देक्षिण  आरकोट  जिला  (2)

 '

 »  सलेम  जिला  (2)
 .  धरमपुरा  जिला  (1)

 दुबुरनगर  ब्लाक  4

 धावमानु  ब्लाक
 .  बाजीकी
 .  गंगानगर  ब्लाक

 9.  उत्तर  प्रदेश  बिलानुरसुवा  खीरी

 पर

 3

 7...  तमिलनाडु

 2

 हैं

 ७४

 हर

 एज

 रत
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 १-  समाप्त

 क  2.
 38

 3...  1991-92
 1.  ॥स्

 इघइखिओओओओं  ओओओ

 महाराष्ट्र  38  उपलब्ध  नहीं

 2.  उड़ीसा  2

 3.  केरल  3

 4  लिपुरा
 जा  आग  आंगांाााभाा  मा  भा  आांभंआंाांभाांधंभंजांध.ांधााआआआंगाााआआांता राणा आाणणरांगांध  गंध  जााांध  भभंधभआाक  आााकक  आयााइ  ५  हाबंपााांबइ  इतर  मसा

 कुल  44

 विवरण-९

 अनुसूचितਂ  जनजातियों  के  लिए  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  संख्या  और  स्थान

 1.  झ्रादिवासी  सांस्कृतिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  आन्ध्र  प्रदेश  सरकधर

 तेलुगु  समक्षमा  तीसरी  मसवा  हैदराबाद  ।

 2.  असम  आदिवासी  और  अनुसूचित  जाति  अनुसंधान  असम

 जवाहरनगर  111137

 3.  आदिवासी  कल्याण  अनुसंधान  संस्थान  बिहै।र  मरत्राड़  रांचो  +

 4.  आदिवासी  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  गुजरात  अहपदाबाद  ।

 5.  केरल  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  अनुसंधान  प्रशिक्षण  और  विक्ल
 अध्ययन  केरल  सरक/[र,  कोजीकोड़  ।

 6.  मध्य  प्रदेश  आदिवासी  अनुसंधाव  ओर  विकास  सध्य  सरकार  35,
 शिमला  भोपाल  ।

 7.  आदिवासी  और  हरिजन  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  उड़ीसा

 भुवनेश्वर  ।

 8.  आदिवासी  अनुसंधान  महाराष्ट्र  28  क्वीन्स  पुणे  ।

 9.  भादिवासी  अनुक्षंधान  ओर  प्रशिक्षण  संस्थान  राजस्थान  उच्यपुर  ।.

 10.  आदिवासी  अनुसंधान  तमिलनाडु  उथब्रामंडलम

 11.  अनुसूचित  जाति|अनुसूचित  जनजाति  अनुसंधान  ए  2-12-8,

 गोशती  ।

 12.  सांस्कृतिक  अनुसंधान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूक्ति  जनजाति

 af 4,  सी०  टी  ०  स्कीम  वी०  आई०  एम  ०  वी  ०  आई  ०  कलकत्ता  ।

 13.  आदिवासी  संस्थान  इम्फाल  ।

 98-99  LSS /93  ॒
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 लिखित  उत्तर  30  1992

 [ore]  न  आन  चना  चॉजज ला  6  कर ce  3  ऑऑवअननीन  लइलं्ॉॉॉ  कद

 मध्य  प्रदेश  में  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  का  भणष्टार

 8571.  आओ  परसराभ  भारदहाज  :  क्या  पेट्रोलिय  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  ऐंसे;स्थानों  का
 पता  लगाया

 है  जहां  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  का  प्रचुर  भण्डार  होने  की  सम्भावना

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अन्वेषण  काये  के  कब  तक  आरंभ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :  से  :  मध्य

 प्रदेश  में  करने  के  पश्चात  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  ने  जाबेरा  में

 एक  अन्वेषण  कूप  का  वेघन  और  परिक्षण  किया  था  हाइड्रोकार्बनों  के  वाणिज्यिक  रूपसे  दोहन  योग्य
 कोई  मात्रा  प्राप्त  नहीं  तेहकी  में  अन्य  स्थान  को  वेघन  के  लिए  निरद्िष्ट

 किया  गया  है  ।

 हिसाअल  प्रदेश  राज्य  ह्लोशझ्चोगिक  विकास  नियम  झोर  जमंत्री  को

 कम्पनियों  के  बोच  विवाद

 8572.  भी  एम०  वो०  चम्द्रशेशर  मूति  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगें  कि  :  ग

 क्या  सरकार  को  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  ओर  जमेंती  की  |

 कुछ  कम्पनियों  के  बीच  चल  रहूँ  विवाद  की  जानकारी  और

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  विवाद  को  निपटाने  के  लिए  क्या |
 कदम  उठाए  गए  हैं  /  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्शा्डो  फलोरों  )  :  बोन

 में  हमारे  राजदृतावास  को  एक  जर्मन  कम्पनी  जेरहत  एण्ड  बच  गम्ब  एण्ड  कम्पनी  के०

 जी०  से  मैसर्स  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  औद्योगिक  विकास  शिमला  के  खिलाफ  एक
 शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  इस  शिकायत  की  पूरी  जांच  करवाई  है  तथा  जमंन
 कम्पनी  को  अपनी  प्रतिक्रिया  से  अवगत  करा  दिया  है  ।
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 10  1914  लिखित  उत्तर

 बस्थई  का  तास  बदलकर  स्थाई  रखता
 8573.  भरी  सो  हम  राजले  झी  यशवंत  राथ  पाटिल  :  बया  गह  रंब्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  ने  हिन्दी  सहित  सभी  राष्ट्रीय  भाषाओं  में  भारतीय  संविधान  और

 केन्द्रीय  अधिनियमों  के  सरकारी  अनुवादों  में  बम्बई  के  लिए  के  नाम  का  प्रयोग  किया  गया  है  :

 क्या  यूनेस्को  ने  1981  में  प्रकाशित  अपने  एटलस  आफ  एशियाਂ
 में  रोमन  लिपि  में  मुम्बई  नाम  का  प्रयोग  किया  और

 तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  अंग्रेजी  की रोमन  लिपि  में  बम्बई  के
 लिए  नाम  को  संवेधानिक  तौर  पर  बदलने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०एम०जेकश  )
 के  हिन्दी  रूपान्तर  में  दिए  गए  शब्द  का  प्रयोग  स्थानीय

 यनों  में  किया  गया  संविधान  की  तथा  IX  में  उल्लिखित  हम  बम्बई
 से  संबंधित  किसी  केन्द्रीय  विधायन  से  अवगत  नहीं  हैं  जहां  नाम  का  प्रयोग  ्ि
 भया  हो  ।

 यूनेस्को  द्वारा  1981  में  प्रकाशित  क््लाइमेटिक  एटसल  आफ  एशियाਂ  में
 नाम  का  प्रयोग  किया  गया  परन्तु  विभाग  को  इस  प्रकार  के  ताम  का  प्रयोग  करने  के

 स्रोत  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है
 ।  मामले  को  विश्व  मौसम  संगठन  एम  तथा

 यूनेस्कों  के  साथ  उठाया  गया  है  और  विश्व  मौसम  संगठन  से  पता  चला  है  कि  इन  अक्षरों  का  आधार

 मुख्य  भूगणित  तथा  मान-चित्रकारी  एस०  एस०  आर  द्वारा  प्रकाशित  1967
 का  सरकारी  प्रकाशन  था  ।  यूनेस्को  में  हमारे  प्रतिनिधि  के  माध्यम  से  यूनेस्को  से  इस  बारे  में

 सत्मक  कदम  उठने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 भूमि  में  प्रप्राप्य  जल  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सौर  उर्जा

 8575.  आओ  जॉर्ज  फर्माग्डोज  :  क्या  कृषि  संत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  फल्टन  में  निम्भार  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  वैज्ञानिकों  ने  सौर

 ऊर्जा  के  उपयोग से  भूमि  में  अप्राप्य  जल  को  प्राप्त  करने  तथा  इसे  पौधों  तक  पहुंचाने  के  एक  नवीन

 तरीके  की  खोज  की  है  जेंसाकि  11  1992  के  स्टेट्समेन  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 67



 लिखित  उत्तर  30  1992

 कृषि  संग्रालय  में
 राज्य  मंत्रों  के०  सी०  :  जी  ।

 इस  प्रणाली  विज्ञान  में  मिट्टी  में  गइडा  खोद  कर  उसे  प्लास्टिक  या  ग्लास  स्टील  से

 ढंकता  भी  सामिल  है  ।  सौर  कर्जा  से  भिट्टी  गर्म  होती  है  ओर  मिट्टी में  स्थित  जल  वाष्पित हीौकर  ग्लास
 स्टील  की  भीतरी  भित्ति  पर  संप्रहित  हो  जाता  इस  जल  को  एक  बीतल  में  एकत्रित  कर  लिया

 जाता  है  और  इस  जल  से  पौधों  को  सींचा  जाता  है  ।

 सब्जियों  और  फलों  के  जिधय  केखों  के  लिए  स्थारू

 3576.  ओ  बिलात  मुलेमवार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सब्जियों  और  फलों  के  विक्रय  केन्द्रों  की  के  लिए  स्थानों  लगाने

 हेतु  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  कोई  अध्ययन  फरागा  जा  रहा

 यदि  तो  इन  स्थानों  के  चयन  हेतु  क्या  मानदंड  निर्धारित  किया  गया  है  और

 यह  अध्ययन  कब  तक  पूरा  हो

 क्या  विश्व  बैंक  ने  इस  प्रयोजनार्थ  कोई  सहायता  दी  और

 यदि  तो  कितनी  ध्रनराशि  दी  है  ?

 कवि  संत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  मुल्लाप्ल्ली

 झोर  (a)  ।  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  फलों  ओर  सब्जियों  के  विषणन  हेतु
 मांग  और  आपूर्ति  के  एक  ग्रिड  के  रूप  में  प्रमुख  उत्पादक  क्षेत्रों  को  6  बड़े  शहरी  केर्द्रों  अर्थात

 लश्ननकऊ  और  मद्रास  से  जोड़ने  वाली  समन्वित  परियोजना

 की  स्थापना  करने  के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  की  व्यवहायं ता का  अध्ययन  कर  रहा

 है  इन  शहरों  को  अध्ययन के  उद्देश्य  के  लिए  प्रतिनिधि  बाजारों ओर  सवण  क्षेत्रों  के  खप  में  अभिज्ञात

 किया  गया  फल  ओर  सब्जियों  के  विपणन  हेत्  ऐसे  केलद्-ों  की  स्थापना  के  बारे  में  अन्तिम

 निर्णय  अ्रभिज्ञात  स्थानों  पर  केन्द्रों  को  व्यवहारिकता  के  बारे  में  परामर्शदाताओं  की  सिफारिशों  पर

 निर्भर  करेगा  |  1993  तक  अध्ययन  को  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 हां  ।  अध्ययन  पर  आने  वाले  पूरे  खर्च  कों  विश्व  बैंक  द्वारा  वित्त  पोषित
 किया  जा  रहा  है  ।

 (4)  283.293  293  अमेरिकी  डालर  जमा  8.25  लाख  रुपये  ।
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 जारत  कृथि  स्रमसंध्षान  संत्याय  का  अध्ययन

 8577.  थी  लगत  कुमार  मंडल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  उस  प्रध्ययन

 की  जाँच  की  है  जिसमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  देश  के  खाल  आधार का  विस्तार  करने  तया  कृषि
 की  अति  अनिश्चय  की  स्थिति  जेसे  धादान  उत्पादकता  में  कमी  को  दूर  करने  हेतु  कुछ
 बीतिबत  उपायों  को  शावश्सकता

 यदि  तो  इस  अध्ययन  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  और

 इस  पर  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हुणि  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 के०  सौ०

 भारतीय  क्ृषि  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  इसके  साथ-साथ  कृषि  में  उत्पादकता  बढ़ाने
 हे  लिए  विपणन  के  कप  संब्रंधी  निवेशों  के बदले  फार्म  उत्पाद  निवेशोंਂ  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के
 आध्यम  से  आनुवंशिक  सम्यिलित  डी  एन  ए  टिशु  प्रोटो  प्लास्ट
 आल्चर  तत्नी  संसाधन  प्रबंध  जैसे  मार्डन  टूल्स  के  उपयोग  का  भी  सुझाव  दिया  गा  है  ।

 मंत्रालय  इन  विचारों  का  समर्थन  करता  है  ।

 हझाम  औौर  प्रम्भानास  का  उत्पादन

 8576,  थी  पी०  सौी०  थामस  ;  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  आम  और  अन्नानास  का  कितना  उत्पादन

 क्या  इन  फलों  का  श्रन्य  देशों  को  निर्यात  किया  जाता

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दौरान  देश-वार  इन  फलों  का  कितना  निर्यात  किया

 सरकार  द्वारा  इनका  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  है
 ?

 र्0कि
 LSS/93  (  पा



 लिखित  उत्तर  30  1992

 कृषि  संज्लालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली

 (१)  मोटे  अनुमान  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पादित  आम  पश्ौर

 तानास  की  राज्यवार  मात्रा  विवरण  7  पऔ्लौर  तर  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 रे  ह

 _-  1991-92  के  दौरान  निर्यात  की  .  गई  आम  झौर  अस्नानास  को  मांत्रा  के  संबंध
 -

 में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  ,  -  «

 केन्द्र  सरकार  ने  अलफॉन्सो  भ्रौर  बहुलीकरण के  दौरान  कोंक्ण  कृषि

 महा  राष्ट्र  को अलफॉन्सो  आम  के  बहुलीकरण  लिए  सद्दायता
 वी

 है  ।  .

 (2)  पुराने  जिसमें  आम  भी  शामिल  के  पुनंख्द्वार  के  लिए  सहायता
 दी  गई

 (  3)  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  ने  के लिए  से  जनजातीय  क्षेत्रों  में  झूम  खेती  को

 समाप्त  करके  अन्नानास  की  खेती  के  लिए  नागालैंड  को  सहायता  दी  है  जिले

 (4)  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  ने  वाले  से  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  के

 जनजातीय  क्षेत्रों  में  उच्च  सघनता  वाले  अनन्नास  की  खेती  के  लिए  भी  सहायता  दी  हैं  ।

 इसके राज्य सरकारें क्वालिटी पौध रोपण सामग्री का वितरण करके क्या उत्पादकों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रसार करके भी सहायता दे रही है । १0
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 सिखित॑  उत्तर  30  1992
 नी

 जम्मू  और  कश्मोर  में  श्रपहरण
 के  मामले

 8579.  भी  गदशस  काबत  .  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्रंगे  कि  :

 1992  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  में  अपहरण  के  कितने  मामले

 दर्ज  किए

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  कितने  आतंकवादी  गिरफ्तार  किए

 झौर

 वर्ष  1992  में  अब  तक  राज्य  में  कितने  असैनिक  मारे  गए  हैं  ?

 संसदीब  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  जेकव )

 से  जम्मू  भर  कश्मीर  सरकार  ने  निम्नलिखित  सूचना  भेजी  है  :"“

 (7)  1992  सूचित  अपहूतों  की

 में  गिरफ्तार  गए  आतंकवादियों  की

 1992  में  (15  1992

 अतंकवादीयों  हिंसा  में  मारे  गए  नागरिकों  -  की  ..

 तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  च

 8580.  शीमतो  बसुन्शरा  राजे  ,  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करंगे  कि  :'

 कित-किन  राज्यों  में  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 है  ;

 यदि  तो  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  कार्यक्रम  के  तहत  राजस्थान

 में  क्या  कदम  उठाए  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  तिलहनों  के  उत्पादन  में  क्या  उपलब्धि  हुई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लोी  «

 केन्द्रीय  प्रायौजित  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  19  अर्थात्  आन्ध्र

 हिमाचल  जम्मू  व  भध्य  प्रदेश

 उत्तर  प्रदश  भौर

 पश्चिम  बंसाल  में  कार्यान्वत  किए  जा  रहे  है  ।

 बीज  पौध  रसायनों  झ्ौौर  उन््नत  फार्म
 उपकरणों  का  उत्पादन  व  वितरण  जिप्सम  भोर  पाइराइटस  का  वितरण  छिड़काव
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 यंत्रों  का  वितरण  करने  फ्रटलाइलਂ  झ्रर  सामान्य  प्रदर्शन  करने
 के

 लिये  वित्तीय  सहायता
 दी  गई  ।

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  राजस्थान  में  तिलहनों  का  बढ़ा  हुआ  उत्पादन  इस
 प्रकार  है  :--  .

 का

 वर्ष  उत्पादन  मीटरी

 1989-90
 *  18,  46

 1990-91  23.  55

 1991-92  28.  00

 पास  विकास  बोर्ड

 8581.  थी  सत्यगोपाल  सिथ  |  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य  में  पान  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर
 यदि  तो  उंसके  क्या  कारण  हैं  ?

 हृंदि  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सुपारी  तथा  मसाला  विकास  की  योज॑नाओ्रों  संबंधी  कार्य  करने  के  लिए
 एक  अलग  निदेशालय  पान  के  उत्पदकता  भौर  इसके  विकास  की  क्षमता
 को  देखते  हुए  इस  जिस  के  लिये  एक  अलग  बोड़  बनाते  की  कोई  व्यवहायंता  नहीं

 प्थरा  तेल  शोधक  फारणाना

 8582.  थी  सत्य  देव  सिंह  ।  कया  प्रो  लियम  और  प्राकृतिक  शेस  संबी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है

 (a)  क्या  उक्त  तेल  शोधक  कारखाना  अपनी  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  कर  रहा

 बदि  इसके  क्या  कारण

 (=)  क्या  संरकार  का  विचार  ईस  तेल  शोधक  कारखाने  का  विस्तार  करने  का

 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है



 लिखित  उत्तर  30  1992
 ...

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  तैस  मंत्री  थी०

 7,5  मि०  2०  प्रति  वर्ष ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 (2)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  घिकलांगों  के  कल्याज  के  लिए  बित्तोष  सहायता

 8583.  थो  बज  भूषण  शरण  सिह  ।  क्या  कह्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केल्द्र  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  1992-93  के  दौदान  विकलांगों

 के  कल्याण  के  लिए  वित्तोय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  कोई  निवेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 राज्य  के  उक्त  उद्देश्य  हेतु  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदात  करने  का  प्रस्ताव

 कल्याण  मंद्ो

 शोीता  राज  :

 नहीं  ।

 (w).  श्र  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 )

 सिक्किम  सें  तेल  झौर  प्राकृतिक  भैत

 8584...  भीमतो  दिल  कुसारी  भष्डारी  :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  मंत्री  यह
 बताने  की  छुपा  करंगे  कि  :

 ह

 (8)  क्या  सरकार  का  विद्वार  सिक्किम  में  तेल  झौर  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  करने
 का  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेक्ेलियम  और  प्राकृतिक  गेश्त  मंत्री  की०  1

 नहीं  ।

 प्रश्न  महीं  उठता  ।
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 क्स्थ  प्रण

 ए

 8585.  ओी  झोस्कार  फर्मान््डीज  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे
 भ्हः mH.  0

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  द्वेतु  न्यू  मैंगलौर  पोर्ट  पर  मत्स्य  ग्रहण  केस  के  निर्माण

 हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 कृषि  संज्ालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापल्ली  :

 जी  नहीं  ।

 भौर

 प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विकलांगों  को  प्रमाण-पत्र  जारी  करता

 8586.  डा०  सी०  लतिलबेरा  :  क्या  कस्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  शारीरिक  विकलांगता  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  लिए  कुछ  एजेंसियों  को

 कृत  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्री

 सीता  रास  :

 हां  ।

 कल्याण  मंत्रालय  की  अधिसूचना  संकया4-2(83-एच०  दिनांक  6-8-86
 के  अनुसार  जिला  स्तर  पर  प्राधिकृत  प्रमाणन  प्राधिकारी  एक  चिकित्सा  बोर्ड  होगा  |  इस  बोर्ड  में  जिला
 के  मुख्य  चिकित्सा  मंडलीय  चिकित्सा  अधिकारी  तथा  विनिदिष्ट  क्षेत्र  का  एक
 भोर  विशेषज्ञ  अर्थात  दृष्टि  विकलांगताओं  के  मामले  में  नेत्न  शल्य  वाणी  तथा  श्रवण

 सांगताओं  के  मामले  में  या  तो  एक  शल्य  भिकित्सक  या  श्रवण  विज्ञानी  लोकोमोटर

 विकलांगताओं  के  मामले  में  एक  अस्थि  एवं  पुनर्वास  शल्य  चिकित्सक  या  कार्य  बिकित्सक  का  एक
 विशेषज्ञ  मानसिक  विकलांगताओं  के  मामले  में  एक  मनोचिकित्सक  अथवा  एक  क्लिसिकल
 विज्ञानी  जा  विज्वेष  शिक्षा  का  एक  शिक्षक  होंगे  ।
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 कुछ  विभागों/मंत्रालयों  ते  प्रदान  की  गई  विभिन्न  रियायतों|सुविधाओं
 का  साभ  उठाने  हेत्  विकलांगता  के  लिए  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  की  हकदार  एजेंसियों  का  निर्धारण

 फिद्रा  है  जो  इस  प्रकार

 क्रम  रियायत  पात्र  व्यक्ति

 आदि
 प्राधिकारी जिस  पर  रियायत  अनुमत्य

 सं०  होगी

 1.  रेल

 रेल  यात्रा  इष्टिहीन  व्यक्ति  एक  1.  एक  पंजीकृत  चिकित्सक

 सहायक  के  साथ  2.  कल्याण  भारत  सरकार

 मान्यता  प्राप्त  दृष्ट्रि  विकलांग

 संस्थानों  अथवा  संबंधित  राज्य

 सरकार  के  समाज  कल्याण

 विभाग  के  प्रधान  ।

 3.  एक  सरकारी  चिकित्सक

 मूक  तथा  बधिर  व्यक्ति  एक  सरकारी  चिकित्सक

 मानसिक  रुपसे  विकलांग  सरकारी  चिकित्सक
 व्यक्ति

 अस्थि  व्यक्ति  एक  सरकारी  चिकित्सक/अस्पतास

 वायुबात  द्वारा  यात्षा  दृष्टिहीन  व्यक्ति  एक  नेत्र  अस्पताल  अथवा चिकित्सक  -  -

 जो  एम०  वी०  बी०  एस०  से  कम
 न  हो  अथवा  राज्यकिन्द्र  सरकार

 द्वारा  मान्यता  प्राप्त  किसी  नेत्नहीनਂ
 संस्थान  का  प्रधान  ।

 3.  पंड्रोलियण  मंत्रालय

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  अस्थि  विकलांग  तथा  सरकारी  अस्पताल  का  सिविल

 डीलरशिप|एजेंसियां  हीन  थ्यक्ति  चिकित्सा  अधिकारी  अथवा

 प्रदानु  करना  ॥  ..  अधीक्षक  ।

 जिश्व  में  जातीय  फरदरबाद  को  शख्दात

 8587.  थी  श्रवण  कुसार  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  हुए  राष्ट्र  मण्डल  शासनाध्यक्षों  के  हरारे  सम्मेलन  में
 विश्व

 कट  रबाद  की  विशेषकेर  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  असम  के  सन्दर्भ  में
 की  गई  भी  और  सभी  व्यावहारिक  कदम  उठाने  का  आहंवान  किया  गया
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 (@)  यदि  तो  इस  संबंध  में  हुई  बातचीत  का  स्पष्ट  निष्कर्ष  कया  मिकला  जौर
 उसके  अनुसरण  में  सरंकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 विदेश  अंत्रॉलण  में  राज्य  मंत्री  एडैशरार्डो  :

 जी  नहीं  ।

 अर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लंदन  स्थित  संगंठंन  विजिव

 8588.  भो  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्या  बह  भेंली  यहूँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  लंदन  स्थित  संगठन  बिजिलਂ  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  संगठन  पूर्वोत्तर  विशे्धकेर  नागोलेंड  में  प्रच्छ्त  वर्तिविधियों  में
 लिप्त  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्यों  कॉर्येबाही  कौ  हैं  ?

 संपर्द य  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  में  राध्य  मंत्री  ऐमं०  एंस०  :

 जी  श्रीमान  ।

 विजिलਂ  नाभक  संगठन  डेविंड  वीर  तथों  स्टीफेसे  हिलेमेस  द्वारा  छस
 समय  गठित  किया  गया  जब-वे  बर्ष  1997  में  ग्रेट  ब्रिटेन  की  वेलिगवरो  जैंल  में  थे  ।  यहें  एक  छोटा

 जिसमें  मुख्य  रूप  से  वे  भूतपूर्व  सैनिक  शौमिले  जिन्होंने  भारत  में  सेवा  कौ  उन्होंने
 बेलिगवरों  जेल  में  1991  में  तोन  लाभप्रद  गोष्ठियों  का  आयोजम  किया  ।

 डेविड  वार्ड  तथा  स्टीफन  हिलमन  एक  पयंटक  वीसा  पर  भारत  में  आए  और  नागालेश
 यात्रा  के  लिए  प्रतिबंधित  क्षेत्र  अनुशापन|आन्तरिक  सीमा  रेखीं  अंनेज्ञों पत्र  |  आन्तरिक
 धीमा  रेखा  अनुजझा  पत्र  प्राप्त  किए  बिना  अनधिकृतं  रूप  से  नागालैंड  में  प्रविष्ट  हुए  ।  उन्होंने
 नागालेंडਂ  में  विभिन्न  स्थानों  पर  अनेकों  बैठकें  आयोजित  की  और  लोगों  को  भारत  सरकार
 के  विरुद्ध  सशस्त्र  युद्ध  छेड़ने  के  लिए  कहां  ।

 दोनों  विदेशियों  को  नागालैंड  से  दिनांक  30  को  गिरफ्तार  कर  लिया

 गया“ओर  राष्ट्रीम  सुरक्षा  1980  के  अन्तर्गत  निरूद्ध  कियों  गयों  ।  उनके  खिलाफ  एक

 मामला  दर्ज  किया  गया  और  जांच  का  काम  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  कौ  सौंप  दिया  कया  ।
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 ee

 जोलम  सुष्टी  तेल  क्षेत्र  को
 बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों

 8589.  डा०  बाई०  एस०  राजशेक्षर

 क्या  पेट्रोलिक्स  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दूसरे  बड़े  समुद्री  तेल  क्षेत्र-/नीलम”  को  विकास  तथा

 इन  हेतु  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  सौंपने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :

 ओर  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 तेल  झौर  प्राकृतिक  गैस  प्रायोग  द्वारा  बर्न  स्टेंडड  कम्पनों  लिस्टटिड

 से  क्षार्य  देश  वापस  लिया

 8590.  ड०  देवी  प्रसाद  पाल  :  क्या  पेट्रोलियम  झ्रौर  प्राकृतिक  गैस  संत्री  :  यह
 बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  बर्त  स्टेडन्ड  कम्पनी  लिमिटेड  से  तत्पर  प्लेटफार्म

 निर्माण  कार्य  संबंधी  अपना  लगभग  50  करोड़  रुपये  का  कार्यादेश  वापस  ले  लिया

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  फो  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  कार्यादेश  की  वापसी  के  परिणामस्थरुष

 उक्त  कम्पनी  के  मजदूर  और  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गए  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  निर्णय

 की  पुनरीक्षा  करने  हेतु  निर्देश  देने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  बी०  :

 से  कप  प्लेटफार्मों  के  दो  स्थाई  डेकों  के  लिए  म॑  सर्स  बी  एस  सी  एल  को  दिए

 गए  सशर्ते  आशय  पत्र  को  ओ०  एन०  जी०  सी०  द्वारा  निरश्त  फर  दिया  गया  क्योंकि

 कतम  मूल्य  के  संबंध  में  कोई  सहमति  नहीं  हो  पाई  थी  भर  कार्य  समापन  प्र  भी  अनिश्चितता

 बनी  हुई  थी  ।  ध्तरकार  ने  मंससे  बो  एस  सी  एल  को  ठेका  दिये  जाने  की  की  जांच

 करने  के  लिए  ओ०  एन०  जी०  सी०  को  सलाह  दी  है  ।

 भारत  में  मानवाधिकार  स्थिति  पर  श्रमरीकी  विदेश  संज्ञालय  का  रिपोर्ट

 थी  प्रधणश  मे  कमल  मिथ
 मधुकर  :

 है
 क्या  विदेश  संत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यात  5  1992  के  एण्ड  पालिटिकल  आश्जबेरਂ

 में  भारत  में  मनवाधिक।र  स्थिति  पर  अमरीकी  विदेश  विभाग  की  रिपोर्ट के  संबंध  में  प्रकाशित

 चार  की  ओर  गया
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 यदि  तो  सरक्षार  कौ  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 उर्समें  लगाये  गये  आरोपों  का  खंडन  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एडशार्डो  :

 हां  ।

 हमारे  संविधान  में  हमारे  सभी  नागरिकों  के  मानवाधिकारों  की  पूर्व  गारंटी  दी  गई

 हमारी  लोकतांतिक  हमारा  स्वतंत्र  प्रेस  और  जनमत  मानवाधिकारों  के  किसी  भी  उल्लंघन

 के  प्रति  सदेव  सजग  रहते  हैं  ।

 सरकार  ने  मानवाधिकारों  के  कथित  उल्लंघन  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  सम्बद्ध  प्राधिकारियों
 को  समूचित  रूप  से  समझा  दिया  है  तथा  इन  आरोपों  का  प्रतिकार  करने  के  लिए  उसने  राजनयिक  तथा

 प्रयार  के  स्तरों  पर  कदम  उठाए  हैं  ।

 जनिभभिीजा आन  ननतनतम  ५

 +  झचल  सम्पत्ति  का  प्रधिग्रहण

 8592.  अर  मोहन  सिह  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 कया  स्थावर  सम्पत्ति  अधिग्रहण  और  अर्जन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिगृहीत  निर्मित

 सम्पत्ति  में  से  केन्द्रीप  सरक,र  इस  प्रकार  की  सम्पत्ति  के  अधिग्रहण  के  15  वर्ष  की  अवधि  से  पहले  अथवा

 पश्चात  कोई  सम्पत्ति  मुक्त  करेगी  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीप  सरकार  विशेषकर  निराश्रय  एवं  असहाय  व्यक्तियों

 की  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  दिल्ली  प्रशासन  ओर  दिल्ली  नगर  निगम  को  उपर्युक्त  भाग  में

 उल्लिखित  ऐसी  सम्पत्तियों  को  अधिग्रहण  मुक्त  एवं  खाली  करने  हेत्  निदेश  जारी

 यादि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  और

 सरकार  का  विचार  उन  निराश्नित  और  असहं।य  मालिकों  की  वास्तविक  शिकायतों  को

 दूर  करने  के  लिए  क्या  वेकल्पिक  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  जिनकी  सम्पत्तियां  कई  सालों  से

 अधिग्रहण  में  पड़ी  हैं  ?

 संसदीय  फयं॑  मंक्षालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  एम०  एम०

 से  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।

 बेत्णों  देधी  की  यात्रा  करने  वाले  तोर्थ  थात्रो

 8593.  श्री  चितल्मयानस्द  स्वासी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  दोरान  वैष्णों  देवी  मन्दिर  की  यात्रा  करने  वाले  तीर्थ  यात्रियों  की

 संख्या  कितनी
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 उनसे  चढ़ावे  के  में  मन्दिर  कूल  अव«काशि  प्राप्त  और

 यात्रियों  को  प्रदत्त  सुविधाओं  मन्द्रि  के  रुख-गण़्थाव  पर  छुल  वक्रिवनी  धग-राशि
 खर्च  की  गई  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम  ०,एस० जेकव  )

 से  जम्मू  एवं  कश्मीर  सरकार  ने  निम्नलिखित  सुचना  भेजी

 447  लाख  पन्दरह  हज़ार  आर  स्रौ  वार्शय्रक्नी  क्रैशेन्शर  जे
 राशि  के  दौंराने  वैष्णो  मन्दिर  गए  ।

 कुल  7,76,  50,400  रु०  करोड़  छिद्दत्तर  लखन  पच्चाप्त  इक्जार  जार  सो  की

 राशि  वर्ष  दो  में  चढ़ोती  एवं  दान  के  रूप  में  तथा  आय के  25,290  57?  बारह  लाख
 पच्चीस हजेर  दो  सौ  की  राशि।बविध  स्रोतों  से  आय  के  रूप  में  झोड़ेक़ों  पप्त  कहें  |
 में  समग्र  आय  600  अठासी  लाख  पिछत्तर  हजार  छः  सौ  रुपये)थी  ।

 कुल  6,42,95,465  7:  बय/लीस़  लाख  पिचानवे  हजार  चार  सो  पैंसठ

 की  राध्षि  वैष्णों  देवी  की  यात्रा  पर  आने  वाले  तीर्थयात्रियों  को  १ई  सुविधाएं  प्रदात्र  करने  तथा  उपलब्ध

 सुविधाओं  में  वृद्धि  क ेलिए  खर्च  की  गई  ।  इन  सुविधाओं  में  तीर्ययात्रियों  के  लिए  मुन्दिर  का

 रख-रखाव  तथा  तीर्थ  यात्रा  में  सुधार  से  संबंधित  अन्य  सेवा  उद्भूत  क्षार्य  शामिल  हैं  ।

 सऊदी  ह्रण  द्वारा  भारतोय  नर्सों  को  सत्तों

 8594.
 भँ  फ  कक  ऐ

 :  क्या  ब्रिदेश  बढ़  बढाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  सऊदी  अर्बु  तथा  गुछ  अल्प  देशों  द्वारा  भायतीप  बढों  को  भर्ती

 पर प्रतिबन्ध अथवा अवरोध अथवा है यदि तो तत्संब्रंधी ब्यौत क्या है क्या सरकार ने यह मामला सऊदी अरब के साथ उठाया यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या भारतीय नरसों की भर्ती के लिए किसी अन्य देश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ यदि तो इस पर क्या की गई और सऊदी अरब में कितनी भारतीय कार्यरत्न : ? विदेश संत्रालय में राज्य संत्रो एड्श्डो ,' जी नहीं । से : प्रश्न नहीं उठता । 83
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 .._($)  झौर
 :  ।  के  बाई  से  इस  तरंह  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  को  नहीं

 है  ।

 (&)  अनुमान  है  कि  इस  समय  सऊदी  अरब  में  करीब  10  हजार  भारतीय  नर्से  काम  कर

 A

 शहर  के  नम में  परिषतंत

 8595.  झी  यशवंत  राज  पाठिल  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 किसी  शहर  का  नाम  सरकारी  तौर  पर  बदलने के  लिये कया  और  मानंदण्ड
 अपनाया  जाता

 शहरों  के  नाम  बदलने  के  संबंध  में  केरद्रीय  सरकार  को  मिले  प्रस्तावों  ब्यौरा  बया
 ओर  उन  शहरों  के  राज्य-वार  नाम  क्या

 और

 उन  प्रस्तावों  पर  क्या  कार्यवाई  की  गयी  है  ?

 संसदीय  कार्य  जंजञालय में  राज्य  मंत्री  हैथा  गेंहे  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एम०  :

 1953  में  निर्धारित  दिशा-निर्देश  में अनेक  विस्तृत  सिद्धान्त  इन  सिद्धा्तों  को  राज्य

 सरकारों  को  शहरों  इत्यादि  के  नैंमीं  को  बदेलेंने  के  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  ध्यान
 में  रक्त  होता  दिशा“मिर्देशों  में  अन्य  बांतों  के सा|थ-सं।य  वह  उल्लेख  है  कि  जंब  तक  कोई  विशेष

 कारण न  किसी  बिसका  प्रयोग  करते  हुए  लोग  आदी  हो  गए  को  बदलना  बांछः

 नहों  वह  कि  स्पानीप  देश  भक्ति  के  आधार  पर  या  भाषायी  कारणों  या  केवल  क्षेतीय  भावना

 को  रन्तुष्ट  करने  के  लिए  नाम  न  बदला  जाये  |

 1-1-1991  से  31-3-1992  तक  की  अवधि  के  दौरान  किसी  भी  राज्य
 सरकार  से  किसी  भी  शहर  के  नाम  को  बदलने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न नहीं  ऊँठतों  ।'

 क्
 भारत  में  पश्चिस  एशिया  शांति  सम्मेलन

 8596,  भी  एन०  डेमिस  :  क्या  थिदेश  भेंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  भोरत  के  पेश्चिंमें  एशिया  शांति  सम्मेलेंन  आयोजित  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सबेंधों  ब्योरा  कया  है

 विदेश  संत्ालय  में  राज्य  मंत्री  एंडआडी  :

 जी  नहीं  ।'

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।
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 संयुक्त  राष्ट्र  के  लिए  दाधिक  अ्रंशदान

 8597,  भरी  के०  तुलसिऐया  बान्शायार  :  क्या  विदेश  संत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्या  भारत  विदंशी  मुद्रा  में  संयुक्त  राष्ट्र  के  लिए  अंशदान  देता  यदि  तो  भारत

 संयुक्त  राष्ट्र  को  प्रतिवर्ष  कितना  अंशदान  देता

 क्या  कुछ  देशों  में  संयुक्त  राष्ट्र  के  कार्यालय  अपने  देश  के  कर्मचारियों  को  अमरीकी
 हालर  में  वेतन  का  भुगतान  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसे  भारत  में  कार्यान्वित  क्षरने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  श्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एड्मार्श  :

 संयुक्त  राष्ट्र  को भारत  का  अंशदान  अमरीकी  डालर  और  भारतीय  रुपये  दोनों  में  दिया

 1991  में  संयुक्त  राष्ट्र  के  नियमित  बजट  में  भारत  का  अंशदान  3,535,  329

 अमरीकी  डालर  इसमें  से  200,000  जो  43,50,300  के  बराबर  8

 भ्रदायगी  रुणयीं  में  की  गयी  थी  ।

 रूप  से  संयुक्त  राष्ट्र  क्षेत्रोय  कार्यालयों  में  अपने  स्थानीय  कर्मचारियों  को

 भुगतान  स्वातीय  मुद्रा  में  फरता  तथापि  कुछ  विशिष्ट  मामलों  में  संबंधित  राष्ट्रीय  कानूनों
 और  स्थानीय  प्रथाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  भुगतान  अमरोकी  ढालर  में  अथवा  अन्य  मुद्राओं
 में  भी  किए  जाते  रहे  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  को  भारत  द्वारा  रुपये  में  दिए  गए  का  उपयोग  संयुक्त

 राष्ट्र  भारत  में  अपने  स्थानीय  व्यय  पर  खर्च  करता  इसमें  स्थानीय  कर्मचारियों  को

 वेतन  का  भुगतान  भी  शामिल  है  ।  अतः  संयुक्त  राष्ट्र  द्वारा  स्थानीय  कर्मचारियों  को  अमरीकौ

 डालर  में  बेतन  के  भुगतान  से  भारत  को  विदेशी  मुद्रा  की  कोई  बचत  नहीं  होगी  ।

 माइक्रो रशेड्स

 8398.  भी  पृथ्वीराज  डॉ०  अतन्हाण  :  कया  कृषि  संत्री  यद्द  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कई  जिलों  में  शेड्स  विकसित  करने

 हेतु  एक  अभियान  शुरू  करने  का

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  कोन-कौन  से  जिले  चुने  गए  ओर

 इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  हैं  ?
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 gfe कृषि  मंत्रालय

 में

 रास्य  संत्रो  मुल्लापललों  :
 और  हां  ।  वर्षापोषित  क्षेत्रों  क ेलिए  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  परियोजना

 के  तहत  देश  में  लगभग  357  जिलों  को  कवर  करने  का  प्रस्ताव  जिलों  की  राज्य-बार  संक्या

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 इस  स्कीम  के  दो  उद्देश्य  हैं  संहुलन  को  बहाल  करमा  तथा  स्थायी  बायोमास

 उत्पादन  कार्यक्रम  घटकों  में  कृषि  अकुष्य  भूमि  तथा  जल  निकास  नालियों  का  उपचार  करना

 झामिल  ताकि  वाषिक  शुष्क  भूमि  कृषि  जारागाह  पारिवारिक

 उत्पादन  प्रणाली  तथा  कूटीर  उद्योग  ,  पशुधन  प्रबंध  आदि  सहित  विविधिक्त  उत्पादन  प्रणालियों

 को  समर्थन  दिया  जा  सके  ।

 जिधरण

 शब्ट्रीय  पत्रशारा  विकास  परयोजना  के  तहुत  प्रस्ताषित  जिलों  की  राज्यव्यार
 संख्या

 ऋमांक  राज्य[संघ  शासित  वर्षापोषित  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय
 क्षेत्र  का  नाप  पनधारा  विकास  परियोजना  के  तहत

 जिलों  की  संद्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  19

 2.  असम  22

 3.  बिहार  35

 4.  गुजरात  19

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश  12

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  6

 8.  कर्माटक  19

 9...  केरल  14

 10.  मध्य  प्रदेश  44

 11.  महाराष्ट्र  29

 12.  मणिपुर  2

 13.  मेघालय

 14.  7

 15.  उड़ीसा  13

 1399  LSS  /93



 ।

 16  पंजाब  3

 17.  राजस्थान  27

 18.  तमिल  नाडु  14

 19.  तिबुरा  3

 20.  उत्तर  प्रदेश  31

 21.  पश्चिम  बंगाल  15

 22.  सिक्किम  4

 23.  गोवा  2

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  4

 25.  दादर  और  नगर  हवेली  1

 26.  दमन  और  दियू  2

 27.  मिजोरम  3

 कुल  :  357
 न्सक  रा  रा  as  ee  ERE  Cee  3७  ७33०  ४3७७  ९.७०  ७४७.  OT Cee  PME  अ  ९७३७8 ९७५७  ६७८  ८७५३७)  ७०३:  42७३७  AO  साथ  पका  भा  चढ़  ल्धमए  जा  कथा  सदा  DLS  सा  सा  ३७७2०  42  SS  सा  करा  A  SE  SERS  आभाएआऊक  GD  अभमम

 खेसारी  बाल  का  उत्पादन

 8599.  थी  सोी०  औनिवासन  :

 का  घन  पी  भादिस््यन

 haar
 क्या  कृषि  ज्ंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करी  प्ंकुश  राव

 करंगे  कि  :

 देश  में  खेसारी  दाल  का  कुल  उत्पादन  कितवा

 क्या  सरकार  ने  देश  में  खेसारी  दाल  की  विक्री  पर  लगी  रोक  को  हटाने  का

 निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  खेसारी  दाल  की  पूरी  मात्रा  का  विदेशों  को  निर्यात  किया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समल्लापललो  :

 वर्ष  1990-91  में  देश  में  खेसारी  दाल  का  कुल  उत्पादन  5.19  लाख  मीटरी

 टन  था  ।

 नहीं  ।
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 खेसारी  दाल  के  उत्पादन  और  बिक्री  पर  रोक  उठाने  के  मामले  की  स्वाकष््प  और
 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  तथा  भारतीय  अनुसंधान  परिषद  के  स।थ  परामर्श  करते  हुए
 विस्तारपुर्षक  जांच  की  गई  है  और  स्वास्थ्य  के  आधार  पर  इस  रोक  को  उठाना  वांछनीय  नहीं
 पाया  गया  ।

 ह

 नहीं  ।

 दल्षिणो  राज्यों  की  भाषाओं

 8600.  थी  रामेश्वर  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  की  जतगणना  के  अनुसार  अन्न्ध्र  केरल  और  कर्नाटक
 में  क्रितने  लोग़  अपनी  क्षेत्नीय  भाघषायें  बोलते  हैं  और  इसका  प्रतिशत

 इन  राण्यों  में  हिन्दी  ओर  अंग्रेजी  बोलने  व/ले  लोग  कितने  हैं  तथा  उनका  प्रतिशत
 कितना  है  ?

 |

 संतदीद  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एम०  एलड०  3

 अकप्न  केरल  और  कर्नाटक  में  क्रमशः  मलयालम

 और  कर्तड  बोलने  वाले  व्यक्तियों  की  संदया  और  प्रतिशत  के  आंकड़े  जनगणना  के  आधार  पर

 उपलब्ध  नहीं  तथापि  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  इनमें  से  प्रध्येक  शाज्य  में  उन

 इ्पक्तियों  की  संख्या  संजरत  विवरण  में  दी  गई  है  जिनकी  मातृभाषा  के  अधीन  समृहबद्ध

 बोजियों|उप  भाषाओं  ये  भाष।एं  हैं॥  1991  की  जनमणना  के  आधार  पर  यहू
 फारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  सारणीकरण  का  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 (a)  भाग  में  उल्लिखित  राज्यों  में  हिन्दी  और  अंग्रेजी  बोलने  वाजे  व्यक्तियों

 की  संख्या  और  प्रतिशत  के  आंकड़े  जतगणना  के  आधार  पर  उपलब्ध  नहीं  है  ।  तथापि  1981

 की  जनगणना  के  अनुसार  हिन्दी  अधीन  समूहंजद्ध  बोलियों|उप  भाषाओं  और

 अंग्रेजी  मातृभाषा  वाले  व्यक्तियों  की  उसी  विवरण  में  दी  गई  1991  की  जनगणना

 के  आधार  पर  यहू  जातकारी  उपजब्ध  नहीं  है  क्योंकि  सारणीकरण  का  कार्य  प्रगति  पर

 है  ।

 हे
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 क्षर्माटक  में  बाटरशेंड  मेनेजमेंट  प्रोजेक्टਂ

 8601.
 व  बा

 मावक  .

 )
 :  क्या  कृषि  यह  बताने  की

 क््पा
 करेंगे

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीक्ृति  हेत्  वाटररैड

 मेनेजमेंट  प्रोजेक्ट--दि  क्ड़िटेटेल्ट  पुर  बाइडरएफ्स  एफ  इब्ल्यू  ०)  जर्मन  पर्चिम

 जमंतीਂ  नामक  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  वी  गई  ?

 कृषि  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्खावल्ली  :  झौर

 हां  ।
 ॥॒

 एफ०  डब्ल्यू  जमेंन  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  के

 लिये  समेकित  पनधारा  प्रबंध  परियोजना  स्वीकृत  कर  दी  गई  है  और  इसे  मूल्यांकल  के  लिये

 के
 > एफ  डब्ह]०  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 रहांगढ़  में  तेल  शोधक  कारखाना

 8602.  भी  राम  तिह  काठ्था  :  क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेल  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्या  सरकार  का  विचार  राजेस्थान  के  रतनगढ़  सरू  जिले  में  एक  तेल  शोधक

 कारखाना  लगाने  का  ओर

 यदि  तो  यह  कये  कबਂ  से  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेल  मंत्री  जो०  :

 )  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 खोीन  होौर  पाकिस्तान  के  बीच  सहयोग

 8603.  भरी  वास  हरि  चोरे  }
 शी  राजश  कुमार  |

 गया  सरकार  को  औीन  भोर  पाकिस्तान  के  भीच  बढ़  रहे  सहयोग  की
 जानकारी

 :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बतने  की  करेंगे  कि
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 यदि  को  सरकार  को  जानकायरी के  झनुलार  ये  दोनों  देश  एक  दूसरे  के  साथ

 किन-किन  क्षेत्रों  में  सहयोग  कर  रहे  ओर

 इस  प्रकार  के  सहमोग  में  उत्पर्त  स्थिति  से  निपटने  हैतू  प्रकार  ते  क्या  कदम

 उठाये  हँ|उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंगालय  में  राज्य  मंत्री  एड्शार्डो

 और  सरकार  को  ज्रीन  और  पाकिस्तान  के  बीच  अनेक  क्षेत्रों  जिनमें

 संस्कृति  और  विजान  और  अर्थव्यवस्था  और  तथा  शामिल
 हयापक  सहयोग  होने  की  जानकारी  है  ।

 जीत  की  सरकार  के  साथ  अपनी  चर्चा  के  दौरान  सरकार  ने  इस  बात  १९  जोर

 दिया  है.कि  पाकिस्तान  को  उसकी  तक  संगत  रक्षा  से  अधिक  आधनिक  शस्त्रों

 और  रक्षा  प्रोद्योगिकी  की  आपूर्ति  से  भारत  की  सुरक्षा  को  खतरा  हो  सकता  है  भोर  यह  दक्षिण

 एशिया  में  शारिति  और  स्थययित्व  बनाए  रखने  के  अनकूल  नहीं  है  ।  सरकार  ऐसी  सभी  गतिविधियों
 की  निरस्तर  समीक्षा  करती  है  जिनका  भारत  की  सुरक्षा  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़  सकता  हो  ।

 प्राकृतिक  गेस  का  उत्पादन  झ्लौर  खपत

 8604.  थो  के०  थो०  तंग्काबालू  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 वी  कृपा  करगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  द्ोशंन  देश  हें  यर्भवार  आाक्तिक  गैस  के  उत्पादन  और  खपत

 ब्यौरा  हया  है

 इस  अवधि  के  दौरान  प्राकृतिक  गैस  के  उत्पादन  पर  कितना  रूचे  किया  और

 मैस  से  बर्षद।र  कितने  राजस्थ  की  प्राप्ति  हुई  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेत  मंत्रो  बो०  :

 से  वर्ण  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  लिए  विदरण

 निम्नानसार  है

 वर्ष  उत्पादन  बंसके  राजस्व

 एम  >  एस  >  एम  ७  एस  5  के  लिए  आवंटित

 एम  ०)  )  सी०  गया  व्यय

 करोड  रुपए  करोड़  रुपए

 2  3  4  5

 1968-89  4  13214  &  9340  1062.55  55  1173.45  45

 16989  11256  1286.47  47  1459.  43

 1990-91  17998  12836.  62  1700.  45  1678,  3&
 का  ड  डटलल  जज  लन्ड  जजन-े  -  हॉकऑलिनिजःण-ड  जा  या  जा  किन  ate  तक  जज  ey
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 पिछड़ी  जाति  बिस  ब्रणा  जिकास  सिंगम  हारा  ऋण  देखा

 8505.  भी  शिवलाल  नागजंभाई  वेकारिया  :

 क्या  कल्याण  संत्री  यह  बतले  की  कृपा  करेगे  :

 पिछड़ी  जाति  वित्त  तथा  विकास  निगम  को  पिछड़ी  जातियों  से  संबंधित  व्यक्तियों
 से  ऋण  हेत्  कितने  अविदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  और

 इन्हें  कब  तक  मंजूर  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 कल्याण  संत्री  श्ोताराम  :

 पिछड़े  वर्गों
 से  श्वृंंधित  अआक्तियों  से  अभी  तक़कोई  दावेदन  प्रन््ण  नहीं  हुआ

 प्रबन  नहीं  उठता  4

 प्रश्न  नहीं  छठता  ।

 भारतोय  तथा  विदेशों  नागरिकता

 8606.  भो  सुरेशालंद  स्वामी  :

 बिदेश  संज्री  वह  बताने  की  छूया  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  क़ुछ  भारतीयों  विदेशी  नागरिकता  प्राप्तकिए  जाने  की
 जानकारी  और

 )  पत्र  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  जया  है  ?

 विदेश  संजासय  में  राज्य  संत्री  एड्मार्डो  :  झोर  जी  हां  ।
 लेकिन  इसका  ब्यौरा  पाना  संभव  नहीं  है  वयोंकि  विदेशी  सरकारें  आमतौर  इस  तरह

 की  सूचना  देती  नहीं  ।

 डेयरो  प्रभाली  के  प्ंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  सहाबता

 8607,  जी  शाजेसा  कुमार  शर्मा  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  के  गे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  डेयरी  प्रणाली  के  अतगेत  दुग्ध  उत्पादकों
 के  लिए  किस  प्रकार  सहायता  प्रदान  करने  का

 वया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  योजना  केस्लीय  सरकार  के  पास

 भेजी  ओर

 यदि  तो  इस  पर  क््या-कारयंवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  संब्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  सी०  :

 ह  उत्तर  प्रदेश  में  दुर्ध  उत्पादों  के  लिए  सहायता  देने  के  बास्ते  कोई  भी  प्रस्ताव

 सरकार के  विद्याराधीन  नहीं  है  ।
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 उपयुक्त  भाग  के  उत्तरको  देझते  हुए  प्रश्त  महीं  होता  ।

 धुपारोी  का  उत्पादन

 8608.  भी  के०  एच०  मुनियप्पा
 श्री  थी०  हृष्ण  राद  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  सुपारी  का  कल  कितना  उत्पादन

 :  क्या  कृषि  मंब्रो  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि

 क्यासुपारी  के  उत्पादन  में  देश  अ्मनिर्भर  हो  गया  है  ओर

 यदि  तो  इस  संभंध  में  बथा  कदम  उटाए  गए  हूं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मलापल्लों  :

 पिछले  3  वर्षो  के  दौरान  देश  में  सुपारी  के  कूल  उत्पादन  का  राज्यवार  विवरण

 के  रूप  में  परिशिष्ट  में  दिशा  गया  है  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  होता  ।

 बिगरण
 उत्पादन  “000  ठन  में

 2  3  14
 0.2

 |  9...  3  0.2

 आन्ध्र  प्रदेश  0.2  0.2  0.32

 असम  78.2  70,  4  4

 गोवा  89.1  91.9  92.4

 कर्नाटक  58.7  66.0  9  99.4

 केरल  58.7  66.0  63.  6

 महा  राष्ट्र  9.3  2.5  9.5

 मंधालय  5.9  5.9  5.2

 मिजोरम  नगः  ०0.9  0.2

 तमिलनाडु  4.0  4.0  3.9

 तियुरा  9.3  9.3  9.3
 पश्चिम  बंगाल  7.0  9.0  7.0

 पांडिबेरी  न  351.3  949,
 अखिल  भारतीय

 5 3 949, 3 सगणंम िएिििििओओ)िििपओिशओि""श"शशि
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 सरकारी  सोकरियों  में  श्राश््षण  के  लिए  झाथिकं  भागदंह

 8609.  भरी  रामअंद्र  घंगारे  :  ]  हे
 भी  राम  बचत  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ओ  सरेत  कुमार  मंठाल  |]

 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  सरकारी  नोकरियों  में  आरक्षण  के  लिए  आधिक  मामदंडइ  पर
 जर्जा  करने  हेतु  नई  दिल्ली  में  मुख्यमंत्रियों  का  कोई  सम्मेलन  हुआ  था  और

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  ?

 कल्याण  मंत्ती  सीता  राम  :  हां  मुख्य  मंत्रियों/राज्यप्रालों

 के  शासनाधीन  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  उप  राज्यपालों  का  एक  सम्मेलन

 10  1992  को  आयोजित  किया  गया  था  ।

 भाग  लेने  वालों  द्वारा  इस  सम्मेलन  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए  गए  ।

 क्रांत  के  साथ  प्रत्यपंण  तमहझोता

 8610.  श्री  साइसन  मरान्डी  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  का  विचार  फ़ास  के  साथ  कोई  प्रत्यापण  समझौता  शुरू  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एड्म्रार्डो  :

 झोर  यह  मामला  विचाराधीन  है  !

 केलीय  मात्त्यिकों  बोड्ड  को  बेठक

 8611.  प्रो०  उस्स(रेड्डि  बेंकटेस्वरलु  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  बी  कृपा  करेंगे

 क्या  1991  में  केन्द्रीय  मात्स्थिकी  बोर्ड  की  बैंठक  आयोजित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बैठक  में  मुख्य  रूप  से  क्या  निर्णय  लिए  गए  ?

 99  1.85/93
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 कृषि  में  राज्य
 मंजर

 मुल्लापल्लो
 :

 थो  हां  ।

 नईहं  दिल्लो  में  8  आयोजित  बैठक  की  अध्यक्षता  कृषि
 मंत्री  जी  नेकी  थी  जोकि  केन्द्रीय  मात्स्पिकी  बोर्ड  के  अध्यक्ष  भी  राज्य  मंत्री

 और  सहक/रिता)  तथा  बोर्ड  के  तथा  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्ञालय  के

 राज्य  मंत्री  भी  बैठक  में  उपस्थित  46  सह्स्यों  में  से  25  सदस्यों  ने  बैठक  में  भाग  लिया
 जिसमें  विभिन्न  राज्यों  के  भात्स्थिकी  प्रभारी  मंत्री  भी  शामिल  हैं  ।  ब्रैठफ  की

 मतस्प  कृषकों  को  प्रोत्साहन  भूमि  पट्ठा  छोटे  मछवारों  के  हितों  की

 रक्षा  मात्स्पिकी  संसाधनों  का  परिरक्षण  ऋण  सुविधाओं  देने  आदि  से  सम्बद्ध
 थी  ।

 बेठक  में  लिए  गए  मुख्य  निर्णय  निम्नानुसार

 (1)  मछलीपालत  की  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  तथा  राज्यों  ढ़्ारा  मछली

 पालकों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  देना  ।

 (2)  भूमि  तथा  खाराजल  सात्स्थिकी  संसाधनों  के  पट॒टे  के  संबंध  में  दीघेकालीन  पट्टा
 नीति

 (3)  तथा  पारम्परिक  मछवारों  के  हितों  की  रक्षा  को  उचित  प्राथमिकता
 देना  ।

 (4)  उच्च  गतिडीजल  तेल  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  प्रतिपूर्ति  करके  छोटे

 मकन।इजड  सत्स्यन  नौकाओं  को  राहत  देने  की  योजना  को  जारी  रखना  ।

 (5)  केन्द्रीय  मात्स्थिकी  तटीय  इंजीनियरिंग  बंगलौर  को  सुदृढ़  करना  ।

 (6)  प्रमुख  मात्स्यिकी  बन्दरगाहों  के  उचित  रखरखाव  और  प्रशासन  के  लिए  केन्द्र य
 म/त्स्थिकी  बन्दरगाह  प्राधिकरण  की  स्थापना  के  बारे  में  उपयुक्त  निर्णय  लेने  के  लिए  थोड़े  के

 उपाध्यक्ष  को  प्राधिकृत  किया  और  .

 (7)  मात्स्यिकी  क्षेत्र  को  पर्याप्त  मात्रा  में  ऋल  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय
 तथा  संबंधित  विरत्तय  संस्थाओं  से  अनुरोध  करना  ।

 एममेस्टी  इृटरमेशनल  का  कार्यक्रम

 8612,  भी  नबल  किशोर  रांथ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  हृूंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एमनेस्टी  हटरनेशनल  के  पास  मानव  अधिकारों  की  रक्षा  के  रूप  में  मानव
 को  प्रताड़ना  से  बचाने  के  लिए  एक  सुपरिभाषित  दस  सूत्षी  कार्यक्रम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  के  विगत  परम्परा  और  अतर्राष्ट्रीय
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  कार्यक्रम  में  अपना  सहयोग  देने  का  है  ?
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  यह  मंजालय  में  राज्य  एम०  एस०  जैकल  )

 ।

 से इन्टरनेशनलਂ ने और डथ्स इन कस्टेडी इन इंडियाਂ शीर्षक से में एक रिपोर्ट जारी की जिसमे अत्याचार और तानवाधिकारों के उल्लझनों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सुत्री कस क्रम सुझाया है -- (5) मानवधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सरकारी नीति (?) अत्याचार के सभी आरोपों को निष्पक्षता एणं जांच करनां ; (3) अपराधकर्क्ओं के साथ न््याथ (५) अत्याचार न॑ हो इसके लिए सुरक्षा उपाण मजबूत (5) बंधक बनाए गए लोगों को उसके अधिकारों से अवगत (6) पुलिस और सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षण देना तथा पुलिस अल मे सुधार (7) शिकार हुए लोगों को म,आबज्ण (8) अत्याचार के शिकार हुए व्थ्यवितयों को चिकित्सा सुविधा तथा पूनर्वास उपलब्ध (9) उत्पीड़न करने के कारणों और तरीकों की जांच भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के प्रति बचनबद्धता को मजबस बनाना ! , हे महों में से काफ़ी भुदों को संविधान और कानून द्वारा अधिदेशाधीन किया गया है कछ अन्य प्रशिक्षण और प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है । केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों जो कि मस्य रूप से और आदेशਂ से तंबंधित है मामलों की कानुनी बार्दताओं को पूरजोर रूप से लागू करने के लिए इबाव डालने के व्यास फरना जारी स्हेगा । उड़ीता में तेल और प्राकृतिक गैस को खोज ड० कांतिकेश्यर पेट्रोलियम झौर प्राकृतिक गत संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षो के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड ने उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर लेल और प्राकृतिक रैंस की खोज और (%) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?
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 जज  कल  तन  नल जन  जब्त  >जचजत-त>न  ee  >  त+ हा  हू  5  +  +»

 ...  और  गेस  संत्री  बो०  :

 और  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  आयल  इंडिया  .  लिभिटेड  द्वाश  उड़ीसा  में

 भूमि  फर  कोई  अन्मेषण  कार्य  वहीं  किया  गया  था  !

 गुट  मिरपेक्ष  प्रांदोशन  को  भूमिका

 8614,  भी  झार०  धनुअकोडों  श्रादित्यण  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  हर

 क्या  पूर्वी  यूरोप  के  हाल  ही  के  व्यापक  परिवर्तनों  को  देखते  हुए  सरकार  का

 अंतर्राष्ट्रीय  मामलों  में  गुटमिरपेक्ष  आंदोलन  की  भावी  भूमिका  के  संबंध  में  उसके  सदस्य  देशों

 के  साथ  विचार-विमर्श  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिदेश  बब्रातय  में  राज्य  संत्रो  एड्श्ार्डो  :

 और  :  1989  में  हुए  बेलग्रेड  शिखर  सम्मेलन  से  लेकर  1991  में

 अंकरा  में  हुई  मंत्री  स्तरीय  बैठक  और  1992  में  हुई  निकोसिया  मेथोडोलाजी  समिति  की

 बैठक  सहित  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  भीतर  पूर्वी  यूरोत  समेत  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हाल  ही  में

 हुए  परिवर्तनों  पर  व्यापक  विचार-विमर्श  होता  रहा  है  ।  गुट-निरपेक्ष  आन्दोशन  के  सदस्यों  के

 बीच  इस  बात  पर  सहमति  है  कि  बदले  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  परिवेश  में  भी  यह  आम्दोलन

 प्रासांगिक  है  क्योंकि  इस  आन्दोलन  का  उद्देश्य  शीत  युद्ध  नहीं  था  बल्कि  इसके  सदस्थों  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  कार्य-स्वतन्त्रता  और  निर्णय  स्वतन्ध्रता  को  बनाए  रखने  का  दृढ़  संकल्प  था  ।

 भारत  गूट  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  सतत्  प्रासंगिकता  को  उजागर  करने  तथा  इसकी  नई

 प्राथभिकताओं  को  जैसे  संयुक्त  राष्ट्रका  लोकतांतिकरण  और  पर्यावरण  निर्धारित  करने  के

 मासले  में  सक्रिय  भूमिका  निभाता  रहा  है  ।

 डा०  भोमराव  अ्स्थेड्कर  शत/(ब्दी  समारोह

 8615.  भरी  रोशम  साल  :  क्या  कल्याण  मंत्नी  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 डा०  भीमराव  अम्बेडकर  शताब्दी  समारोह  के  दौरान  अनुसूचित  जांलियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कल्याण  योजनाओं  पर  सरकार  ने  अब  तक  फितनी  धनराशि

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  उक्त  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  प्रदात
 करने  का  विचार  है  ?
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 मंत्रों  सोता  राम  केसरी )
 काबा  साहब  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  शताब्दी  समारोहों  के  दोरान  अनुसूचित

 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  हेतु  विभिन्न  कल्याण  योजनाओं  पर  खर्च  की  गई  राशि  हस
 प्रकार  है

 योजना  1990-91 के  1991-92  के

 दौरान  खर्भच  की  दौरान  ख्ं  की

 गई  राशि  गई  राशि

 करोड़
 1.  अनुसचित  जातियों  के  लिए  कल्याण

 318,  79  382.  50

 2.  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कल्याण

 1...  योजनाएं  |  269.  293,  83

 3.  डा०  अम्बेडकर  कार्यक्रम  0,  10.73  73

 है  के  दौरान  प्रावधान  हेतू  प्रस्तावित  राशियों  से  संबंधित

 योजना  बर्ष  1992-93 के

 लिए  आवंटन

 (  सर०  करोए  में  )

 काना  ५2७३७  ३पम तबाही काका  माइक  व  काम  वार  ॥ा  तन  mmemenmmen  काना  भार  भ  यम  शी॥ााथ+  डा  पका»  समा  बाकक

 नुसूनित  जातियों  के  लिए  कल्याण

 योजन  408.

 2.  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कल्याण

 £+  योजनाएं  80

 3.  डा०  अम्बेकडर  शताब्दी  समारोह  3,  35
 भा  भा  tamammaeiaesaetmenemdnmmaiaenemnte

 दिल्लो  का  वया  प्रशासनिक  ढांचा

 श्री  बदत  लाल  खुराता  :  क्या  गह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जया  केन्द्र  सरकार  ते  सरकारिया  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  दिल्ली  के

 प्रशासनिक  ढांसे  के  गठन  हेतु  अधिकारियों
 की  समिति  फा  गठत

 यदि  तो  इस  समिति  को  कया  कार्य  सौंपा  गया

 97



 लिखित  उत्तर  30  1992

 क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  क्या  हैं  तथा  इस  संबंध  में  क्या

 अनुचर्ती  कार्यवाही  की  गई  और

 ($)  यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मं  त्ालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 जी  श्रीमान्  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |
 पहिलिक  स्कूलों  में  पढ़  रहे  भ्रम  सृत्ित  जातियों  |  प्रनुतुचित  जनजातियों  के  छात्रों  को

 स्कूल  |  होस्टल  श॒टक

 8617.  थी  कृष्ण  दस  सुल्तानपुरी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केंद्रीय  सरकार  ने  पडिलक  स्कूलों  में  पढ़  रहे  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूनित  जनजातियों  के  छात्रों  को  स्कूल|होस्टल  शुल्क  की  प्रतिपूर्ति  करने  हेतु  कोई  प्रावधान
 बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सोता  राम  :

 से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  छात्रों  के

 लिए  मंद्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियों  की  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  कल्याण  मंत्नालय  द्वारा
 मान्यता  प्राप्त  संस्थानों  में  मान्यता  प्राप्त  मंद्रिकोत्तर  पाठ्यक्रमों  के  लिए  पात्र  दिवा  तथा

 छात्रावासों  में  रहने  वाले  छात्रों  को  छात्रपृत्तियां  प्रदान  की  जाती  छात्रवृत्ति  में  संस्थानों  को

 देय  अप्रत्यापर्णीय  शुल्क  शामिल  होते  हैं  ।  1991-92  में  35  करोड़  रूपये  संवितरित  किए  गए  ।

 चालू  वर्ष  में  इस  योजना  के  लिए  46  करोडई  रूपये  का  प्रावधान  है  ।

 मपासार  से  बंस्लादेश  में  भारी  संख्या  में  शरण्ााथियों  का  श्रागलन

 8618,  अर  के०  थी०  तंरकाबाल
 :  क्या  थिदेश  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मयांमार  से  बंग्लादेश  में  भारी  संदया  में  शरणार्थी

 भा  रो  हैं
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 चलते  ऑन  ee  5  जल  ORS  बज  RN  ७०००-५०  ०-०५  --+-  nee ह  ह

 यदि  हां

 |

 तो  क्या

 ह

 इस  सम्बन्ध
 हि

 ।  बंगलादेश  ते  भारत  से  किसो  सहायता  हेत्
 अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंज़ालय  में  राज्य  मंत्री  एड्शार्डो  :

 जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्ली  में  झ्रातकबाद

 ०
 मंत्री 8619.

 ०  चुत  पड  |
 या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कैलाश  नई  ढिल्ली  में  कोई  आतंकवादी  घटना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  घटना  में  अलग-अलग  कितने  आतंकवादी  मारे  गये  और  कितने  गिरफ्तार

 किए

 गोलाबारी  में  कितने  नागरिक  मारे  गए  ;

 मृतकों  के  निकट  संबंधियों  को  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्यौरा  और

 (a)  दिल्ली  में  आतंकवादी  गतिविश्रियां  रोकने
 के  लिए  क्या  उनाय  किए  जा

 भर

 संसदीय  कार्य  मंत्ञालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  एम०  एम०  :

 जी  श्रीमान  ।

 कैलाश  कालोनी  पार्क  में  दिनांक  6.4.1992  को  गिरफ्तार  किए  गए  एक

 आतंकवादी  से  पूछताछ  केरने  के  बाद  एफ  पुलिस  जिसमें  तीन  सिपाही  ने  पार्क  में

 तीन  आतंकवादियों  को  देखा  ।  जब  इन्हें  ललकारा  गया  तो  उनमें  से  एक  आतंकवादी  ने

 गोली  चलाई  जो  निक०  ही  खड़े  एक  व्यक्ति  को  लगी  ।  जंवाब  में  पुलिस  ने  भी  गोली  चलाई

 और  पीछा  करने  के  बाढ  उनमें  से  एक  आतंकबादी  को  पकड़  लिया  ।  दो  आतंकवादी  मकान

 नम्बर  कैलाश  कालोनी  में  घस  जहां  से  उन्होंने  पुलिस  पार्टी  पर  गोली  जब
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 लिब्वित  उत्तर  १90  1993

 गोसियों  चलनी  बन्द  हुई  तोघर  को  घेर  लिया  गया  ओर  घर  की  तलाशी  लो  दो

 आंतंकबादी  मृत  पाए  गए  ।  एक  आतंकवादी  के  मृत  शरीर  के  बगल  में  एक  रिवाल्बर  पढ़ा
 पाया

 दो  आतंकवादी  मारे  गए  और  दो  गिरफ्तार  किए  गए  ।

 एक  ,

 मृतक  नागरिक  की  विधवा  को  मुआबजे  के  रूप  में  50,000  रु०  बी  राशिदी

 राजधानी  में  आतंकवादी  गतिविधियों  की  रोकथाम  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों

 में  प्रत्येक  पुलिस  जिले  में  एक  आतंकवाद  विरोधी  कक्ष  का  गठन  सामरिक/महत्मपूर्ण  स्थानों

 पर  सशस्त्र  पुलिस  की  टुकड़ियां  तैनात  चलती-फिरती  गश्त  गहन  जनता  को  अधिक

 जागरूक  बनाने  को  दृष्टि  से  उनमें  लाभप्रद  साहित्य  का  वितरण  पहचानकर्त्ताओं  को  तैनात

 सार्वजनिक  स्थानों  पर  ज्ञात  आतंकवादियों  के  फोटो  प्रदर्शित  सामरिक  स्थानों  पर

 पी०सी  5  वाहन  खड़े  तयासीमावर्ती  राज्यों  क ेसाथ  समन्वय  बंठकें  करना  शामिल

 है  ।

 ब्राबोण  उत्कर्ण  केसर

 8620.  भ्रो  भ्रथण  कुणार  पटेल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ते  कृषि  और  ग्रामीण  घिकास  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकों  शोध  का

 लांभ  उपलब्ध  कराने  हेत  ग्रामीण  उत्कर्ष  केस्द्रों  की  स्थापना  करने  निर्णय  लिया

 यदि  तो  अभी  तक  ऐसे  कितने  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  अथवा  कितने  केम्द्रों

 को  मान्यता  प्रदान  की  गई  और

 इन  केन्द्रों  के कार्यों  और  कार्य  क्षेत्र  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  ?

 कृषि  मंल्लालय  में  राज्य  संत्रो  के०  सो०  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  हेतु  लंबित  विधेयक

 8621.  श्री  सुब्रत  मखजों  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  बंगाल  विधान  सक्षा  द्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  हेतु  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  लंबित  विधेयकों  का  ब्योरा  क्या  है  और  ये  कघ  से  लंबित  और

 इन  विधेयकों  को  कब  तक  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  मिलने  की  संभावना  है  ?
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 शंसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०

 पश्चिमी  बंगाल  विधान  परिषद  द्वारा  पारित  7  क्थिंयक  27-4-92  कों  राष्टरषति
 को  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़े  हैँ  ।  ब्योरे  सं  लन्त  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 इस  समय  कोई  निश्चित  समय  सीमा  नहीं  बतायी  जा  सकती  है  क्योंकि  विधेयक  विचारण

 के  विभिन्न  स्तरों  पर  पड़  हैं  ।

 विवरण

 विधेयक  का
 after

 पग्राप्तिकी

 सं०  तारीख

 पश्चिमी  बंगाल

 1.  द्वेड  यूनियन  बंगाल  1983  22-11-1983  83

 2...  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  1982  22-05-19  84

 3.  रविर््र  कलवरत  इंस्टीटयूट  को  अपने  हाथ  में

 1989  05-06- 9
 4.  हावड  तगर  निगप  संशोधन |  199)  3)  22-10-1990

 5.  आसनसोंल  नगर  निंगम  1990  31-01-1991

 6.  चन्दरनागोर  नगर  निगम  1990  05-08-1991

 7.  सिलोगुड़ो  नगर  निगम  1991  19-12-1991

 रीताइक्लिंग  प्रोजेक्ट

 8622,  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि  ि

 कया  इंडियत  वेंटिरितरी  साइंस  रिसर्च  इंस्टिट्यूट  उत्तर  भ्रवेश  में  कोई

 प्रोजेक्ट  चल  रहा

 यदि  तो  कब

 इस  परियोजना  के  माध्यम  से  पूरे  किये  गये  कार्यो ंका  ब्यौरा  क्प्मा

 परियोजना  पर  अभी  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 (a)  क्या  इस  परियोजना  को  अब  बंद  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ? रे
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 लिखित  उत्तर  30  1992

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फे०  सो०

 :  से  :  सूचना  एकत्न  कीजारही

 ऊन  फो  कृषि-पण्य  बोचित  करना

 8623,  थी  प्रानरद  रत्न  मोर्य  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  ऊन  को  कृथि-पण्य  घोषित  करने  का  विचार

 यदि  तो  कब  तक  और  इसके  फलस्वरूप  ऊन  उत्पादकों  और  निर्माताओं  को

 कौन  सी  सुविधाएं  प्राप्त  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :  से  :

 भारत  सरकार  में  जिसਂ  के  नाम  से  कोई  विशिष्ट  वर्गीकरण  नहों  है  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  त्रिकास  निगम  द्वारा  के  उद्देश्य  स ेकुछ  जिसों  को  उत्पादਂ  के

 रुप  में  वर्गी  किया  जाता  है  ।  इस  वर्गीकरण  के  तहत  ऊन  को  शामिल  तहीं  किया  गया  है  ।

 बोडों  समस्या  संबंधी  विशेषश  समिति  को  सिफारिश

 8624,  श्री  के०  प्रधानों  :  क्या  गृह  संत्रो  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तोडो  पीपल्स  एक्शन  कमेटी  ने  बोडो  समस्या  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  की

 सिफारशें  स्वीकार  कर  ली

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 संप्दीव  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०

 से  :  असम  के  मैदानी  आदिवसियों  प्र  एक  तीन  सदस्ययी  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट

 फी  एक  प्रति  अभी  हाल  ही  में  अखिल  बोडो  छात्र  संघ  |  बोडो  पीपुल्स  एक्शन  कमेटी  को  सुचनार्थ
 ओर  अध्ययन  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  ।
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 नेताओं  की  यांदा

 8625.  थ  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे

 कि

 1991  से  1992  ठक  की  अवधि  के  दौर।न  देशव।र  किन-किस  विदेशी
 नेताओं  ने  भारत  की  यात्रा

 प्रत्येक  यात्रा  का  उद्देश्य  कया  और

 प्रत्येक  यात्रा  पर  कितना  खर्च  किया  गया  ?

 विवेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एड्श्रार्डो  :

 झौर  (७)  सम्बन्धित  सूचना  संग्लन  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 लोक  सभ्ना  अतारांकित  प्रश्न  संझ्या  8625  के  भाग  ओर  ड्त्तर
 में  उल्लिखित  क्विरण  ।

 नाम  यात्रा  की  तारीख  उद्देश्य

 1  4  |

 हा०  नथान  एम०  5-7-91  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  पर  चर्चा  करते

 जिम्बाबबे  गणराज्य  के  विदेश  मंत्ती  से  और  अभम्तरष्ट्रीय  मसलों  पर  विचार

 7-7-91  विनिमय  करता  ५

 श्री  लूहेअर  सीरिया  के  उप  22-7-91  और  पारगमन  द्विपक्षीय  सम्बस्धों

 राष्ट्रपति  22-7-91  से  पर  चर्चा  के  और  अंतर्राष्ट्रीय
 29-7-91  मसलों  पर  विचार  विनिमव  करने  |

 श्री  अभिरुथ  जगन्नाथ  मारीशस  23-7-91  नई  सरकार  से  जाद-पहचान  और

 प्रधान  उनके  साथ  विदेश  मंत्री  26-7-91  भारत  तथा  मारीशस  के  ब्रीच  विशेष

 जोन  क्लाह  एलਂ  इस्टराक  भी  आए  सम्बन्धों  को  और  मजबूत  बनाना  ।

 श्रो  हैरात  श्रीलंका  के  27-7-91  से  भररत-प्लीलंका  संयुक्त  आयोग  की

 मंत्री  31-7-91  स्थापना  के  संम्बन्ध  में

 विमर्श  करने  के  लिए  देश  मंत्री

 के  आमंत्रण  पर  यात्रा  ।
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 1 है  |

 हा०  बुत्तरस  घाली  मिल्र  अरब  11-8-91

 विदेश  संबन्धों  लिए  उप  प्रधान  मंत्री

 श्री  इस्लाम  ए  करिमोव  ,  उजबेक

 एस०  एस०  आर  के  राष्ट्रपति
 थी  भामून  अच्चूल  माल्दीन

 राज्य  के  राष्ट्रपति
 श्री  ए०  एस०  एम०  मोस्ताफिजुर

 बंगलादेश  लोकतांतिक

 राज्य  के  बिदेश  मंत्री

 औी  एस०  श्रीलंका  के  पर्यटन

 वया  उद्योग  मंत्री

 महामान्य  जिग्मे

 सिंगे  वांगचुक

 भूटान  नरेश

 क्री  हुन  सेव

 कम्योडिया  के  प्रधान  मंदी

 थी  राणे  फेल्र  .

 स्विटजरलैंह  के  उप  शष्ट्रपाति
 ओर  विदेश  मंत्री

 थी  एड़ियन  नस्तासे

 रूसानिया  के  विदेश  मंत्री

 भी  अतो  भरामौ  तिख्नेह
 हथोपिया  के  राष्ट्रपति  के  विशेष यूस
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 17~8=91

 17-891  से

 188-01  से

 26-%91  से
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 3-1 0-91  से

 5-19-9  1

 4-10-91  से

 13-1

 29-10-01  से

 1-11-91

 29-10-91  से
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 दिपक्षीथ  सम्बन्धों  पर  चर्चा  करने
 और  अंतराष्ट्रीय  मसलों  पर  विचार

 विनिमभम  करने  ।

 दिपक्षीय  सम्बन्धों  को  आगे  विकसित
 तथा  मजबूत  करने  के  लिए  ।

 साम॑  मसलों  पर  प्रधाममंत्री  ले  विचार

 विमशे  करमे  के  लिए  ।

 ट्िपक्षीय  हित  के  मामलों  पर  चर्चा

 करने  के  सरकारी  यात्रा  ।

 भारत-सीलोन  समझौतों  के  अंतर्गत

 भारतीय  भूल  के  तथिलों  की

 भारत  वापिसी  से  संबन्धित

 मामलों  पर  प्रधान  मंत्री  और  विदेश

 मंत्री  क ेसाथ  चर्चा  और  श्रीलंका

 की  जातीय  समस्या  पर

 विनिमय  ।

 भारतीय  नेलामों  के  साथ  आपसी

 हित  के  मसलों  पर  चर्चा  के  लिए

 द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  मजबूत  करने

 और  कम्बोडिया  की  ब्यवस्था  और

 द्विपक्षीय  मामलों  सम्मन्ध  में

 हमारे  नेताओं  के  साथ  जर्या  करते

 के  लिए  ।

 द्विपक्षीय  वार्ता  के  लिए  ।  --

 द्िपक्षीय  सम्बन्धों  को  और  बिकसित

 करमे  तथा  और  अधिक  मजबूत  करने

 के  लिए  ।

 राष्ट्रपति  भिलेस  जेनावी  की  नई

 इथोपियन  सरकार  की  विदेश  और

 आर्थिक  नीतियों  का  खूलासा  करने

 के  लिए  ।
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 श्री  रोबद  जो  मुगबे
 aaa

 जिस्जोब्बे  गणराज्य  के  राष्ट्रपति

 फवेह3ल्लाह  जभील

 ग्रालदीब  गणराज्य  के  विदेश  मंत्ी

 शी  अभ्देश्यव  असुसा
 कलेस  गद्दाफी  के  मिलेध  धुत

 श्री  वांग  कैन  सेंग

 सिंगापुर  के  विदेश  मंत्री

 श्री  जी०  पी०  कोईराला
 नेपाल  के  प्रधानमंत्री

 भरी  ली  पेंय
 ऋऔत  लोकतांत्रिक

 गणराज्य  की  राज्य  परिषद  के  प्रमुख

 की  हसोडोरों  पी०  माणभीरफका

 क्यूदा  के  विदेश  मंसी

 श्री  हैरालह्ड  हेशव
 झीलंका  लोकतांत्रिक  समाजवादी

 ग्रणतन्त्र  के  विदेश  मंत्री

 लोबिया  के  उप-राष्ट्रपति

 लिखित  उत्तर

 3
 अर

 14-1 1-91  से  अंतर्राष्ट्रीय  समझ  पर  1989  का

 16-1  1-9

 19-11-91  से

 22«1  1-9५

 3«०1  9-91

 3-19-91  से

 8-12-91

 से

 10-12-91

 16-12-91  से

 21-12-81

 से

 8-1-92:

 22-1-92

 नील  जलन  न  ननन  अननभ  तकल+  वनल  भला +ा  +5

 जवाहरलाल  नेहरू  पुरस्कार  प्राप्त

 करने  के  लिए  तथा  जिम्माडवे  की

 इस  इच्छा  की  पुष्टि  करने  के  लिए
 कि  वे  द्विपक्षीय  आर्थिक  और

 तीकी  सहयोग  और  बढ़ाना  आहते

 है  ।

 1991  में  कोलम्बो  में  हुए
 छठे  सा॑  शिखर  संम्तेलस  की

 संशोधित  तारीखें  निर्धारित  करने

 के  बारे  में  प्रधानमंत्री  और  विदेश

 मंत्री  से  पराष्म्श  करने  के  लिए  ।

 दिपक्षीय  संबंधों  पर  आर्ता  करने  के

 के  लिए  और  अंतर्राष्ट्रीय  मेसलों

 पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  ।

 आपसी  हित  के  मसलों  पर  हमारे
 नेताओं  से  दर्चा  करने  के  लिए  ।

 सद्भावना  यात्रा

 सरकारी  सदभावना  यात्रा

 हमारे  प्रधानमंत्री  को  राष्ट्रपति

 कस्ट्रों  का  व्यक्तिगत  संदेश  देने  के

 लिए  ।

 भारत-श्रीलंका  संयुक्त  आयोग  की

 पहली  बैठक  के  लिए  श्रीलंका

 शिष्टमंडल  के  प्रमुख  के  रूप  में  ।

 द्विपक्षीय  संबंधों  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  और  अंतर्राष्ट्रीय  मंसलों  पर

 घिचार-विमर्श  करने  के  लिए  भी  ।

 यात्रा  ,
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 1  2  3

 डा०  सेन््सु  टंबोने  13-1-99  से  राजकीय  यात्रा
 माल्टा  के  राष्ट्रपति  20-1-92
 श्री  डगलस  हुई  15-1-92  द्विपक्षीय  वार्ता  के  लिए
 ब्रिटेन  के  «ष्ट्रमंडलीय  मामलों  और  18-1-92
 विदेशी  मामलों  के  राज्य  सचिव

 श्री  यासर  अराफत  20-1-92  दिपक्षीय  सम्बन्धों  पर  वर्ता  के  लिए
 फिलीस्तीनी  राज्य  के  राष्ट्रपति  22-1-92  और  अंतर्राष्ट्रीय  मसलों  पर

 विमर्श  के  लिए  भी  ।

 डा०  मारियों  सोजअरेस  25-1-92  से  राजकीप  यात्रा

 पुतेंगाल  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  4-2-92

 इस्मत  अबदेल  6-2-92  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  पर  वार्ता  के  लिए
 अरब  लीग  9-2-92  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर

 विमर्श  के  लिए  ।

 वेल्स  के  राजकुमार  10-2-92  से  शाही  यात्रा
 और  राजकुमारी  15-2-92

 डा०  अबदलतीफ  फीलाखीਂ  18-2-92  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  पर  वार्ता  करने

 मोरक्कों  साम्राज्य  के  विदेशी  और  20-2-92  और  अत्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर

 सहयोग  के  मंत्री  विमर्श  के  लिए  ।

 श्री  नजरबेव  21-2-92  द्विपक्षीय  सम्बस्धों  को  और  अधिक

 कज।किस्तान  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  विकसित  तथा  मजबूत  करने  के

 लिए  ।

 हा  सेम  नुजोमा  24-2-92  से  निरस्त्षीक्रण  और  विकास  के

 गणराज्य  के  28-2-92  लिए  1990  का  इंदिरा  गांधी

 पुरस्कार  लेने  के  लिए  ।

 श्री  फतहुउल्लाह  जमील  29-2-92  से  भारत-मालदीव  संयुकत्त  आयोग  की

 मालदीबव  गणराज्य  के  विदेश  मंत्री  7-3-92  बैठक  में  भाग  लेने  के

 ई०ई सी  ०  ट्रोइका  4-3-92  से  वार्षिक  भारत  ई०-सी०  वार्ता  के

 विदेश  मंत्री  6-3-92  लिए  द्रोइका  ।

 शक्षी  अस्कर  अकाइव  17-3-92  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  और  अधिक

 किरगीजिस्तान  गणराज्य  के  19-3-94  विकसित  तथा  मजबूत  करने  के

 लिए  ।
 on re  अनीयआओओ-+  *
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 श्री  नगुयेत  मान्ह  कैम  71-3-92  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर

 वियतनाम  के  विदेश  मंत्री  27-3-92  हमारे  नेताओं  के  साथ  द्विपक्षीय
 वार्ता  के  लिए  तथा  दिल्ली  में

 भारत-वियतनाम  संयुक्त  आयोग
 के  सत्र  में  विदेश  मंत्री  के  साथ

 सह-अध्यक्षता  करने  के  लिए  ।

 श्री  लियोनीद  एम०  क्रावचुक  25-3-92  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  और  अधिक

 उच्रेन  के  राष्ट्रपति  99-3-9  2  मजबूत  तथा  विकसित  करने  के

 लिए  ।

 श्रीਂ  अन्दुल  माजिंद  अल-गौड  25-3-92  से  प्विपक्षीय  सम्बन्धों  पर  वार्ता  के  लिए

 कर्नल  गददाफी  के  विशेष  दूत  26-3-92  और  अस्तर्राष्ट्रीय  ससलों  पर

 विमर्श  के  लिए  ।

 ]

 विकास  शौर  रायटटी  पर  भ्राय  व्यय

 8626.  भी  शंकर  सिह  बाधेला  ]  .  लियम  श्र  प्राकृतिक  गैस
 में

 की  क््क्टल  बिहारी  वाजपेयी  .
 क्या  पेड़ों

 ह्ति  मंत्री

 यहू  बताने  की  कृत  करेंगे  कि  :

 तेल  विक/स  उपकर  ओर  उत्पाद  शुल्क  ओर  सीमा  शुल्क  से  गत  तीन  वर्षो  के

 दौरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  में  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  और

 गत  तीन  वर्षों  में  विभिन्न  राज्यों  पर  तेल  विकास  और  रायलटी  पर  कितनी

 धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्री  बो०  :

 रुपयों

 निम्नलिखित  के  माध्यम  से

 प्राप्त  राशि  1988-89  1989-90  1990-91  1991-92

 तेल  विकास  उपकर  2028.72  2946.74  2756.97  2540.  70

 आर०  ई०

 सीमा  शुल्क .
 1916.74  74  2148.94  94  3145.46  3492,  45

 आर०  ई०

 कच्चे  तेल  पर  कोई  उत्पाद  कर  नहीं  है  ।
 हि
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 रुपयों
 निम्नलिखित  पर  चर्ज  गई  1

 राशि  1988-89  1989-90  1990-91

 राज्यों  में  रायल्टी  226.79  268.07  686.18

 विकास  पर  खर्च  की  गई  राशि  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पशु  जखिकित्सकों  को  नाँस  प्रेक्टिसिंग  भत्ता

 8627.  डा०  प्र॒संध्म  बाला  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  तकनीकी  संवर्ग  में  कार्यरत

 पशु  चिकित्सकों  को  नॉन  प्रैक्टिसिंग  भत्ता  देने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  इसका  कार्याम्वयन  कब  तक  जाने  किए  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्यों  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  वैज्ञानिकों  ने  नॉन  प्रैंक्टिसिंग  भत्ते  के

 लिए  आंदोलन  किया  था  अथवा  कोई  अभ्यावेदन  दिया  और

 यदि  तोਂ  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  सी०  :

 भारतीय  क्ृषि  अनुसंधान  परिषद  के  तकनीकी  संवर्ग  में  काये

 करने  वाले  सभी  पशु  चिकित्सकों  जहां  बिना  किसी  वैफल्पिक  योग्यता  स्यूनतम  भिर्धारित

 भर्ती  योग्यताएं  बेचुलर  आफ  वेटनरी  साइल्स  गर-प्रैक्टिस  भत्ता  देने  का  फँंसला  किया  गया

 है  ।

 उपरोक्त  श्रेणी  में  आने  वाले  पदों  का  पता  लगाया  जा  रहा  इसके  बाद  फैसले
 को  कार्यार्थित  किया  जाएगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ओर  (3)  गैर-प्रैक्टिस  भत्ता  के  पात्र  नਂ  होने  वाले  कुछ  वैज्ञानिकों  से  प्रतिवेदन
 प्राप्त  हुए  ।  इन  बातों  पर  विचार  किया  गया  है  और  इसके  लिए  पातता  के  मानदंड  के
 सम्बंध  में  व्यापक  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 10  8
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 कृषि  पोस्य  भूमि कक

 8638.  कुस्ारो  बिमला  वर्मा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  समय  में  प्रति  व्यक्ति  कृषि  योग्य  भूमि  कितनी

 बया  प्रति  व्यक्ति  कृषि  योग्य  भूमि  में  कोई  कमी  आई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूं  ?

 कृषि  सत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सुल्लापल्लो  :

 जनगणना  के  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़े  के  अनुसार  1990-91  के  दौसन  प्रति

 व्यक्ति  डृप्य  भूमि  0.  32  हैफ्टेयर  थी  ।

 जी  हाँ  ।

 जनसंख्या  में  वृद्धि  के  करण  प्रति  व्यक्ति  कृष्प  भूमि  कम  हो  गई  है  ।

 झोंगा  मछलो  पालत

 8629.  slo  के०  एस०  सौखम  :  तया  कृषि  बंत्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  में  क्षीगग  मठली  पालन  की  भारी  संभावनाएं

 यदि  तो  1991-92  के  दोरान  इस  उद्देश्य  राज्य  को  कितनी  सहायता
 दी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  शाज्य  से  प्रति  वर्ष  झींगा  मछली  का  कुल  कितना

 निर्यात  किया  और

 राज्य  में  झोंगा  मठली  के  उत्पदन  में  वृद्धि  करने  हेतु  मया  कदम  उठाए  गए  हैं|

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मुल्लापलली
 :

 तमिलनाडु  में  56,000  हैक्टेयर  खारा  जल  क्षेत्र  में  झींगा  मठली  पालन

 विकास  करने  की  संभावना  हैं  ।

 राज्य  में  झींगा  मठलीं  पालन  के  बिकास  के  लिये  केख्लीय  सहायता  के  ल्प  में

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  19.  50  लाख  रुपये  की  धनराशि  दी  गई  थी  ।

 109
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  से  प्रति  वर्ष  झींगा  मछली  के  कुल  निर्यात  की

 मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--
 जि  जज  जल  तन  बच  ee  अन्जनल  क्>+++>जजनलज  नज  आजन  erent  न  जल  लिन  at  ै  te eh A

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 टन  रुपये

 1988-89  6957  8498

 1989-90  6091  6673  :

 1990-91  6965  -  11098
 है

 सका  eee सके  सा  ce  अत  +मक  ५७७  ९७3»  ७  OS  eS  साथ  ९०३७  SUD  भा  TNR  SN  3.4७  ५००७  ९०  ८ऊन  ७»ूे  साथ  धाम ५०3५ आम  SHED  MOUS  पीफक+  ५३७  ५७  ९42»  क्  पाक  42५०  कक  NS  ॥कपा  गाए  +क  ९2)  साथ  एक  AO  कम  सका

 राज्य में झींगा मछली पालन द्वारा मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उठाए गये | उठाये जा रहे कंदमों का ब्यौरा इस प्रकार है : झींगा मछली पालकों को वित्तीय और विस्तार समयंतर देने के लिये दक्षिण चिदाम्बरन।र और जेन्गाई जिलों में खाया जल वारा विकास एजेंसियों की स्थापता करना । (2) प्रति वर्ष लगभग मिलियन लारा अवस्था के बाद के टाइगर झींगा मठली का उत्पादन करने के लिये नोलंकराई में स्थित झींगा हैचरी में उपलब्ध सृुधिधाओं का उन््तवन करना । (3) कारगाड् में झींगा मछली पालकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रदर्शन व प्रशिक्षण केसद्र की स्थापना करना । (4) प्रान सींड हैचरीजਂ और फीड मिल्सਂ का निर्माण करने के लिये विभिन्न श्रेणियों के ह्रींगा मछली पालकों को सहायता देने के लिये प्रावधान करना । केरल में मत्त्य उद्योग बिकास एजेंसियां 8680. भी थाइल जॉस अंजलोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस समग्र केरल में मत्स्य उद्योग विकास एजेंसियां कहां-कहां कार्य कर रही और वर्ष के दौद्ान केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिए कितनी धनराशि जारी की गई ? कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री मुल्लापललों चौदह मत्स्य पालक एजेंसियां केरल में काम कर रही हैं । ये मत्स्य पालक विकास एजेंसियां निम्नलिखित स्थानों में
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 डसितललल जल  तन  a eee 9  en

 इदुक््को
 और  पथ्यमथित्ता  ।

 वर्ष  के  दौरान  मत्स्य  पालक  विकास  एजेंसी  योजना  के  तहत  ताजा
 जल  मत्स्य  पालन  बिकास  के  लिये  फेन्द्रीथ  सहायता  के  रूप

 में
 एजेंसी  लाख  रुपए  की  ध्रनराणि

 केरल  को  निर्मुक्त  कर  दी  गई  है  ।

 )

 म्यांमार  सेना  द्वारा  मारे  गए  छापे

 जल मत्स्य पालन  भरी  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्या  गृह  खंद्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  स्यांमार  सेता  ने  हाल  ही  में  दो  मणिपुरी  गांवों  पर  छापा  मारा  था  और
 उस्हें  दो  दिन  तक  कब्जे  में  रखा  था  जैसा  कि  दो  गांवों  के  में  छपा

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  म्यांमार  सरकार  ने  भारतीय  सीमा  के  किसी  भूभाग  पर  अपना  कब्जा
 घोषित  किया  है

 ;

 यदि  तो  तत्संबधी  क्या

 (5)  क्या  इस  क्षेत्र  में  स्थांसार  के  सैनिक  बाहनों  को  आने  जाने  की  अनुमति  है  जबकि
 भारतीय  वाहनों  के  आने  जाने  पर  रोक  है  जैसा  कि  समाचार  में  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  समाचार

 संसदीव  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०  :

 म्यांमार  सैतिकों  ने  बर्मा  के  कुछ  सैनिक  जिनके  बारे  में  शस्तों  सहित
 स्यानमार  की  सेना  को  छोड़कर  भाग  जाने  का  समाचार  का  पता  लगाने  के  लिए  मणिपुर
 के  चन्देल  जिले  के  कुछ  गांवों  में  खोजबीन  की  थी  ।  म्पोनमार  सेना  के  कामिकों  को  भारतीय

 क्षेत्र  में  निकट  के  जंगलों  में  खोजबीन  तक  शिविरों  में  ठहरते  हुए  देखा

 क्षेत्र  में  राज्य  पुलिस  की  उपस्थिति  को  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 और  जी  श्रीमान  ।
 |

 (5)  और  जंगलों  कलिस्पों-ताम  मार्ग  भारतीय  क्षेत्र  में  मालछाम  गांव  के  निकट  लगभग

 3३  कि०  मी०  की  दूरी  तक  जाता  है  ।  बर्मा  के  वाहन  इस  पट्टी  मार्ग  से  बार-बार

 जाते  हैं  क्योंकि  उनके  द्वारा  बनाई  गई  सड़क  को  केवल  सही  मौसम  में  ही  प्रयोग  किया  जाता

 जाता
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 है  ।  भारतीय  वाहन  इस  सड़क  का  प्रयोग  नहीं  करते  है  क्योंकि  भारतीय  क्षेत्र  में  अलग  संचारी

 सड़कें  उपलब्ध  हैं  ।

 प्राकृतिक  गेस  को  योजगायें  |  परियोजनायें

 8632.  भी  अवतार  सिह  सड़ाना  है|
 :  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक

 थी  शिवलाल  मनागजीभाई  वेकारिया  if
 ५

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  की  प्राकृतक  गैस  से  संबंधित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें
 3।  1992  तक  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकृति  प्रदानकी  थी  और  उक्त  लिथि  को

 कितनी  योजनायें  लंबित  थी  :

 (a)  इन  लंबित  योजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किये  जाने  की  सम्भाबना

 और

 इन  योजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में  विलंब  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेत  मंत्री  थी०  से

 गुजरात  में  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  19.4  एम  एम  एस  सी

 एम  डी  के  स्तर  तक  गैसके  आवंटनों  के  लिए  संस्तुति  की  गई  है  ।  गुजरात  में
 विभिन्न

 परियोजनाओं  के  लिए  43.98  एम  एम  एस  सी  एम  डी  की  मांग  गैस

 अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  के  थाम  दर्ज  इस  संबंध  में  आगे  के  आवंटन  गँस  की  उपलब्धता
 प्र  निर्भर  करते  हैं  ।

 संतयोय  शिष्ट  मंड्ल  का  पश्रयोध्या  बीरा

 8633.  शओीलतो  बासवा  राजेश्वरी  :  क्या  गृह  संबी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बया  हाल  ही  में  एक  संसदीय  शिप्टमंडल  ने  अयोध्या  का  दौरा  किया  था  और
 सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है

 यदि  तो  उनके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 सलेबीव  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  सैक

 जी हां श्रीमान । और रिपोर्ट फर कार्रवाई की जा रही है ।.
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 जज  लननन् न  न  tape  ब्चीनिल  जि  जभन-++  ०  न  जल  खनन  लनीनजरखलज  नील  न  तन  अनिननिना  +  न  कीनिनन  जन्नत  ++  बन  सन  अल  ता

 विधततास  के  साथ  विपक्षीप  सहयोग  के  के

 *  8634,  हडा०  राजा  गोपालन  श्रीधरण  :  क्या  विदेश  मंत्री  महँ  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 गया  भारत  और  वियतनाम ने  द्विपक्षीय  सहयोग  के  लिए  किन्हीं  क्षेत्रों  को  चुना
 भौर

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौराब्या  है  और  उस  पर  बया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विदेश  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्रो  एड्म्/र्डो  :

 जी  हां  ।

 भारत-वियतनाम  संयक्त  आयोग  के  पांचवे  जो  23--25  मार्च  1999  को

 दिल्ली  में  हुआ  में  सहयोग  के  लिए  कई  क्षेत्र  तथ  किए  गए  ।  इनमें  रत्न  ऐपाटाइट  माइनिंग  रा

 रबर  प्लांटेशन  तथा  तत्संबंधी  काजू  और  चाय  प्लांटेशन  तथा  प्रौसेसिंग  चीनी

 प्रौसेसिंग  एंड  पैकेजिंग  आफ़  सापट  फ्रूट  परिवहन  कपड़ा  मिलों  का  आधुनिकीकरण
 व  विस्तार  छोटे  सीमेंट  समुद्री  इमारती  लकड़ी  और  उससे  सम्बद्ध

 उत्पाद  और  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लिए  परियोजनाएं  शामिल  इन  क्षेत्रों  में  सहमोंग  की

 बढ़ाने  के  लिए  सभी  आवश्यः  अनषर्ती  कारंगाई  की  जा  रही  है  ।

 तेल  की  जिपणन  लागत

 8633.  भी  प्रमल  इस  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विभिन्न  तेल  कम्पनियों  को  किस  फ़ार्मलि  के आधार  पर  विपणन  लागत  की  अनुमति  दी

 है  तथा  प्रत्येक  कम्पनी  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  की  अनुमति

 गई  है

 इस  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  तेल  कम्पनियों  द्वारा  विषणन  लागत  पर  कितमा  व्यय

 किया  गया  और  यदि  कुछ  बचत  हुई  तो  और

 यदि  कोई  घाटा  हुआ  है  तो  उसे  किस  प्रकार  पूरा  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रों  बो०  :

 से  :  विषणन  लागत  का  निर्धारण  अवधारण  लागत  तथा  कुल  मूल्य  पर  कर  पहचात

 12%  की  बसूली  और  सियामक  ऋण  पर  ब्याज  के  आधार  पर  किया  जता  है  ।  उपयुक्त  के
 आधार

 पर  विवन  कम्पनियों  को  प्रतिपूर्ति  आप्त  किए  गए  वास्तविक  कारोबार  के  संदर्भ  में  की  जाती  है
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 चुंकि  इसका  निर्धारण  नियामक  आधार  पर  किया  जाता  है  अतः  विपणन  कम्पनियों  को  अपने  स्थबय॑

 के  संसाधनों  में  से  निर्वारित  मानदंडों  को  नहीं  प्राप्त  करने  के  कारण  उत्पन्न  यदि  कोई  तो

 करना  होगा  1

 द॑  गा-पीड़ित  तमिलों  के  क्षतिपूर्ति  के  दाथों  के  बारे  में  स्यायिक  जांस

 8636,  भ्रो  ए०  भ्शोक  राज  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कावेरी  जल  विवाद  के  परिणामस्थरूय

 हुए  दंगों  से  प्रभावित  तमिलों  के  क्षतिपूर्ति  के  दावों  के  मामले  की  व्यायिक  जांच  कराने  का  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 संसदीय  कार्य  मं  त्रालय  में  तथा  गृहु  पत्रालय  में  राज्यमंत्री  एम०  एम०  :

 तमिल  लोगों  को  हुई  क्षति  का  मूल्यांकत  करने  और  इस  नुकसानों  के  लिए  मुआवजा  देने

 के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  बर्तमान  स्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  जांच  आयोग  गठित  करने  के  लिए

 तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  ने  प्रधान  मंत्ती  को  एक  पत्र  लिखा  है  ।

 व्यवस्था  राज्य  का  विषय  इसलिए  लोक  व्यवस्था  खराब  होने  के  कारण

 हुई  क्षति  का  मूल्याकत  करना  और  उस  क्षति  के  लिए  राहुत  वितरित  करते  के  लिए  कदम  उठाना

 कर्नाटक  सरकार  कहा  काम  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  संबंध  में  पटले  ही  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  है  ।

 महाराष्ट्र  में  मत्स्यिकी  बिकास

 8637.  थी  विलसराब  न|गनाधराब  गृण्डबार  :  कृषि  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आस्ट्रेलिया/विश्व  बैंक  की  किसी  टीम  ने  महाशष्ट्र  में  मात्स्यिकी  की

 नाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्य  का  भ्रमण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  महाराष्ट्र  को  मात्स्यिकी  विकास  के  लिए  दी  गई

 घित्तीवध  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मसंत्नालय  में  राज्य  मंत्रों  सुल्लापलली र

 और  सूचना  एकद्न  की  जायेगी  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 वर्ष  1991-92  के  दौरान  केन्द्रीय  और  केच्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के ब्त  योजनाओं  के  जरिए

 महाराष्ट्र  को  प्रइत्त  वित्तीय  सहायता  237,33  लाख  रुपये  बनती  है  ।

 राज्यों  के  कल्याण  तसियों  कां  सम्मेलन

 8639.  श्री  रवि  राय  :

 क्या  कल्याण  मंत्रों  यहु  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 गया  हाल  में  नई  हिल्ली  में  विभिन्न  राज्यों  और  संच  राज्य  क्षेत्रों  क ेकल्याण  सचिनों
 और  सवाज  कल्याण  निदेशकों  का  कोई  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  ;

 ग्रदि  तो  तससंबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिये  और

 उसਂ  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सोता  राम  केसरी  )

 जी  हाँ  ।

 (a)  किशोर  न्याय  प्रशासन  के  संत्रंध  में  राज्यों  और  संब  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के सम/ज
 कल्पाण  सचियों  तथा  निदेशकों  का  एक  सम्मेलन  7-4-1992  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  किया

 गया  था  ।  किशोर  न्याय  1986  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  से  संबंधित  विभिन्न  मुद्दों
 पर  चर्चा  की  गई

 इस  सम्मेलन  की  मुख्य  सिक्रारिशें  थी  :--

 (1)  राज्यों  और  संघ  राज्प  क्षेत्रों  में  किशोर  कध्याण  बोर्डों  तथा  किशोर  न्य।यालयों

 की

 (2)  किशोर  न््य/य  अधितियम  के  अंतर्गत  अपेक्षित  विभिन्न  गृहों  की

 (3)  किगोर  सामाजिक  कूसमंजन  के  निवारण  और  नियंत्रग  के  लिए  केन्द्र  प्रायोजित  योजना

 का  प्रभावी

 (4)  किशोर  न््यंथ  प्रशासन  में  गेर-परकारी  संगठनों  का  और

 (5)  सरकारी  पदाधिकारियों  और  स्त्रैक्छिक  संगठतों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यकमों
 का  आयोजन  ।

 इत  सेस्मेलन  की  मिक्रारिों  के  संबंध  में  राज्यों  के  साथ  अनुबर्ती
 की  जाएगी  ।
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 बलली  में  श्रमश्चिकृत  निर्माण  और  पह्रतिक्रमण

 '-  ४०  न  न  te

 8640,  भओी  जोबन  शर्मा  :  नया  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  पुलिस  को  सार्वजनिक  भूमि  पर  अनधिकुत  निर्माण  करने  तया  उनका

 क्रमण  करने  से  रोकने  का  उत्तरदाजित्व  सौंप  गया

 यदि  तो  दिल्ली  में  सार्वजनिक  भूमि  पर  बड़ी  संझ्या  में  हो  रहे  अनधिकृत  निर्भाण

 तथा  अतिक्रमणों  के  क्या  कारण

 क्या  सार्वजनिक  भूमि  पर  हो  रहे  अनधिकृत  निर्माण  तथा  अपिक्रमंगों  को  रोकने  में

 फल  हुए  पुलिस  तथा  सिविल  अधिकारियों  को  दंडित  करने  का  कोई  प्रस्तव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एस०  :

 अनधिक्ृत  निर्माण  को  रोकने  की  जिम्मेदारी  प्राथमिक  रूप  से  संबंधित  नागरिक

 निकाय  |  भू-स्वामित्व  प्राधिकारियों  की  सार्वजनिक  भूमि  पर  अतिक्रत्ण  रोकने  के  जंबंध्र  में

 जिम्मेदारी  भू-स्वामित्व  प्राधिकारी  तथा  दिल्ली  पुलिस  को  सौंपी  गई  है  ।

 दिल्ली  में  अनधिकुृंत  निर्माण  और  अतिक्रमण  के  प्राथमिक  कारण  निम्न  प्रकार
 ।  ||

 भू-स्वामित्व  जनसंख्या  में  तीव्न  बद्धि  होता  और  पड़ोस  के  राज्यों  से  लोगों  का

 (2)  शहर  में  स्थात  की  उपलब्धता  में  कमी  के  कारण  उसकी  कीमत  स।मर्थ्य  से  बाहर

 (3)  भ-स्वामित्व  एजेंसियीं  ढ्वारा  अतिक्रमणों  का  समय  से  पता  लगाने  के  तंत्र  की

 क्योंकि  भूमि  महानगर  की  अनेक  भागों  में  छितरी  हुई

 (4)  न्यायालयों  दारा  स्थगन  आदेश  प्रदान  करना  ।

 तथा  :  जब  कभो  भी  सार्वजनिक  भूमि  पर  अनधिकृत  निर्माणों  |  अतिक्रमणों  में

 अधिकारियों  की  मिली  भगत  ध्यान  में  आती  है  तो  संबंधित  संगठनों  द्वारा  सख्त  कार्रंबाई  की  जाती

 है  ।

 दिल्ली  प्रश(तन  द्वारा  लाइसेंस  जारी  करना

 भी  राजन/थ  सोनकर  शास्जी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अधिकारियों  क्या  दिल्ली  में  उचित  दर  मिट्टी  के  तेल  का  खाद्य  तेलों  की  डीलरशिप
 आदि  चलाने  सहित  किसी  भी  प्रकार  के  व्यापार  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  लाइसेंस  जारी  किये  जाने
 से  पहले  दिल्ली  के  नगर  निकायों  से  लाइसेंस  प्राप्त  करना  भी  अनिवार्य  है



 वि  ह  ‘eo  --

 बशाल । खिखित उत्तर पा न यदि तो दिल्ली प्रशासन हारा बड़ी संध्या में खाद्य तेल ल।इसेंस धारकों को गेर है ः अनपालक क्षेत्रों के नगर निकायों द्वारा ज।री साइसेंस प्रस्तत किये बिना ही लाइसेंस दिये जामसे के क्या कारण हैं संगर निकायों को इस कारण हुई राजस्व हानि का ड्यौरा इया और इस संबंध में बया उपचारात्मण उपाय किये जा रहे हैं ? संतदीध कार्य मंजालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री एम० एस० जरूब ) से : सूचता एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी । पृर्थोसर छा समन्धध सप्तिति को मांधें 2642. भो चिल बसु : क्या गृह संत्रो यह बताने को ढुपा करेंगे कि : या पूर्वोत्तर छा समन्वय समिति ने लम्बे समय से चली आ रही अपनी मांयों के मंबंध में केन्द्रीय सरकार को हाल ही में कोई ज्ञापन दिया है ; यदि तो इन मांगों का ब्योरा क्या और इस पर सरकार की कया प्रतिक्रिया है ? ' लंधदोय कार्य मंजरासम में राज्य मंत्री तथा गृह संत्रालम में राज्य संत एम० एस० जी क्रीमान । कुछ एक कानूनों को निरस्त अन्तर्राष्ट्रीय के प्रलावा अन्य स्थानों से सशस्त्र बलों को बड़ो में विदेशियों के आगमन के आयाम का अध्ययन अवध प्रयासियों पद लगाने और उन्हें वापत्ष पर्योवरणी4्र और आधिक विकास और शिक्षा से संबंधित हैं । सरकार को क्षेत्र की समत्या की जानकारी है और इसके सम्पूर्ण विकास के लिए बननबद्ध राज्य सरकार के सहयोग से केद्त सरकार ते उपर्थृक्त उपाय किए हैं और कर रही हिन्द झाक्सिटोसिन हंजेबक्शस के प्रभाव 2643. भोमतो सुसिआ महारून : कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि : (६) क्या गायों की दृरध्न क्षमता बढ़ाते के लिए पिछले कूछ वर्षों से अक्सिटोसिसਂ नामक इजैक्शन लगाया जा रहा है 93
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 क्या  इससे  कोई  दुष्परिणाभ  सिकला  और

 (7)  ऊक्रद  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  कंरने  का

 कृषि  संज्रालय  में  राज्य  के०  सो०  :

 से  :--  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 [  प्रभुवाद

 राज्य  डरी  बिकास  शोडों  को  धनराशि

 8664.  बोलला  बल्लों  श/मम्या  :  क्या  छुषि  संत  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  विभिन्न

 राज्य  इंपरी  विकास  बोर्डों  को  राज्यवार  तथा  वर्षधार  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 3  1952  को  राज्य  डेयरी  विकास  बोड़ों  के  विरुद्ध  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड

 को  राज्यवार  कितनी  धनराशि  बकाया  और

 क्या  आस्श्न  प्रदेश  छेबरी  विकास  बोर्ड  को  दिए  जाने  वाले  अनुदानों  में  बढ़ि  करने

 की  कोई  योजना  है  ।

 कृषि  मंन्लालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  स॑०  :

 आपरेशन  के  तहत  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  राज्य  शीर्ष  स्तर  की  डेयरी

 है  सहेक।री  संधों[दुग्स  संघों  को आपरेशन  पलड  कार्मत्रम  की  कार्यान्वयन  एजेंसियां  होने  के  कारण  वित्तीय

 सहायता  देता  है  ।  राष्ट्रीय  डेयरी  विक/स  बोड़  द्वारा  राज्य  डेयरी  सहकरि  संधों[दुः्ख  संधों  को

 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  संवितरित  की  गई  राज्यवार  धनराशि  को  द्शानि  वाला

 संलग्न  है  ।

 31-3-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  डेदरी  विकास  बोर  की  राज्य  डेयरी

 सहकारी  संघों|दुग्ध  संघों  पर  राज्य-घार  बकाया  छत्राशि  को  दशशाने  बाला  भी  संलग्न

 चूंकि  कोई  अ'रुक्त  प्रदेश  कैम्वरी  विकास  बोर्द  नहीं  यह  प्रश्न  संहीं

 कफऊन  अवकर-॥
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 ज्-ाखआज  ओओिणीडी  न  हत/त+त+  -  +++++  Sees ett

 राष्ट्रीय  इंरी  घिकास  बोइ  ह।रा  राज्य  डेयरी  सहकारी  संधों  दुत्ध  संधों  को  1990-01  0-9  और
 199  1-9 2  के  दौराज  सं  बेतरित  की  गई  राज्यधार  धत्राशि  को  दर्शाने  बाल्ता  जिधरण  ।

 रुपयों

 1990-91  1991-92 2
 )  )

 प्रंइमान ओर  627.63  --

 2.  आमस्ध्र  प्रदेश  627.  63  440.  73

 3.  असम  179.  37  2.99

 4...  बिहार  8.81  87  263.  75

 5.  गोवा  8.  01  1332.  75

 7.  गुजरात  140,  49  212. 22

 7.  हरियाणा  7.  .  49  (-)  44

 8.  हिमाचल  प्रदेश  7.  85  813.  26

 9...  108.27  94  122.91 26

 0.  केरल  --  27  0.83

 जम्मू  ओर  कश्मीर  287662  0.  83

 मध्य  प्रदेश  126.43  86.

 महाराष्ट्र  0.36  43  203.

 मणिपुर  0५36  0.  33

 उड़ीसा  64.  73  77.20

 वाष्डिग्ेरी  892.67  63  2.  49

 पंजाब  है  70.  94  257.  80

 राजल्थात
 70.  94  0.31  80

 सिक्किम
 430. 51  580

 तमिलनगाड़  430.  580

 लिपुरा  हि  0.80  0.82

 उत्तर  प्रदेश  296.00  69.13

 पश्चिम  बंगाल  296.00  4848.42

 44 4845. 432



 जलिथिम  उलर  30  1992
 ब्जजत  जि  जवजलआ  बिल  लत  नी  जननी  ननत-+++न्न्न्  न  कम  न  न  तन  सन  न  Ae  ििललनन-+_+  कल  ली  जल मन  लत त+

 3i~3-1992 «=  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  डेरी  सहकारी  संधों  |  दुरध  संघों  पर

 राज्यवार  बकाथा  धनराशि  को  वर्लाने  वाला  विवरण  ।

 रुपयों

 )

 1...  हरियाणा  218.40  40

 2.  केरल  77.  98

 3.  पश्चिम  बंगाल  69. 88
 4.  महाराष्ट्र  35.  86

 5.  बिहार  52.  98

 6.  पंजाब  180.  36

 7.  राजस्थान  498. 75

 8,  आमस्प्र  प्रदेश  67.  29

 8.  मध्य  प्रदेश  456.  70

 वक्षिणी  अष्डमाल  8.11

 11.  कश्मीर  2.45

 13.  असम  81.17

 13.  कर्नाटक  |  6.67

 14.  त्रिपुरा  0.  53

 15.  तमिल  ताइ  1.18

 16.  सिक्किम  0.59

 17.  गुजरात  8.  88

 नागाजैग्ड  0.  08

 मरिणोरम  0.05
 न्बअ>»«०७कभ  कुल  1734.  86  आम

 कुल 86 दिल्ली में व्यक्तियों की सुरक्षा 8665. भी मोहब राजले : क्या गृह मंत्री मह बताने की कुपा करेंगे कि : दिल्ली में इस समय कितने व्यक्षिययों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई
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 इन  को  किन  कारणों  से  सुरक्षा  प्रदात  को  गई  -

 .  |  सरफार  को  इन  व्यक्तियों  ,  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  कितना  खर्न  बहन  करना  पड़ता
 और

 क्या  इस  संबंध  में  किये  गये  खर्च  का  कुछ  भाग  उन  व्यक्तियों  से  बयूल  किया  जाता  है  जिन्हें

 सुरक्षा  प्रदान  की  गई

 संसर्दाय  कार्य  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  गंत्रो  एम०  एम०  :

 से  :  दिल्ली  में  402  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  एजेंसियों  द्वारा  आंके  गए  खतरे  के

 आधार  पर  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  1992  में  दिललो  पुलिस  द्वारा  1.  22  करोड  रुपए  )

 अ्यय  किए  गए  |  एस०  पी  ०>  जी  अधिनियम  1988  के  अधीन  पी  '  जो»  द्वारा  सुरक्षा
 उपलब्ध  कराने  पर  मंत्री  मंडलीय  सचिवालय  ने  वर्ष  1991-92  के  दोरान  9.37  करोड़
 रुपये  खजं  किये  ।  यह  सारा  व्यय  सरकार  द्वारा  बहन  किया  जाता  है  |

 नई  किसमों  के  तिलहन  का  थिकास

 8646,  भरो  जाजज  कर्मास्डोअ  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे

 कया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  ब्रासीका  में  कल्चरਂ  तकतौक

 के  प्रयोग  से  नई  किस्मों  के  तिलह्नन  के  विकास  हे  तू  प्रयत्नशील  और

 '  यदि  तो  इसकी  प्रमुख  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्ालय  में  राज्य  संत्री  के०  सी०  :

 मी  हाँ  |

 अनेक  टिशू  कल्वर  से  उत्प्रेरित  विविधों  जिनमें  आर्थिक  महत्व  के

 गुण  को  पृथक  किया  गया  है  और  इनका  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  तथा  प्रजनन  कार्यक्रम  में  इन्हें

 इस्तेमाल  में  लाया  जा  रहा  इन  दो  सोमोक््लानों  अर्थातवी०  और  बी०  आई०

 ओ०>-वाई०  एस०  आर०  को  भिन्न-भिन्न  परिस्थितियों  में  उनकी  उपयुक्तता  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  किस्म  संबंधी  परीक्षणों  में  समावेश  किया  गया  ।

 ]  े
 दुरथ  संगठनों  को  घाटा

 8647.  डा०  लक्सों  गारायण  पाण्डेय  :  क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताते  की  कुपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आपरेशन  पलड  प्रोग्नास  में  संशोधन  किया  गया

 देश  में  सभी  दुग्ध  संगठन  भाटेਂ  पर  चद  रहे  हें  और  उसका

 संचयी  धाटा  बढ़ता  आ  रहा
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 क्या  पशुधस  और  डेरी  विकास  के  कार्यकारी  दल  मे  यह  सिफारिश  की  है  कि  केखीय

 सरकार  और  राज्य  सरफारों  को  दुग्ध  संगठनों  के  संभवी  घाटे  का  पंस्ास-पत्चास  प्रतिशत  भाधघार

 पर  प्रतिपूर्ति  करनी

 यदि  हां  तो  उक्त  सिफारिश  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 (5)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  उसके  दुरघध  संगठनों  को  हुए  चाटे  को

 प्रतिधूर्ति  करने  हेतु  आवश्यक  वित्तीय  सहायता  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  सो०  :

 आपरेशन  फूलड  -3  की  प्रगति  का  प्रंबोधन  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  गठित  विषय

 मिर्वचाचन  समिति  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 (@)  जबकि  अधिकतर  कार्यात्मक  ग्रामीण  डेयरी  सहकारी  समितियां  लाभ  अजित  कर  रही
 तथापि  बड़ी  संख्या  में  शीर्ष  संगठन  यूनियन  तथा  दोनों  घाटा  बहन  कर  रहे  हैं  ।

 और  (५)  :  आठवीं  पंचवर्धीय  खोजना  (1990--95)  के  निरूपण  के  लिए
 पालन  और  डेयरी  से  संबद्ध  कार्यकारी  दल  ने  संघों  |  यूनियनों  के  संचित  घाटों  को  समाप्त

 करने  के  लिए  एक  स्कीम  की  सिफारिश  की  थी  ।  ऐसी  स्कीम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 (1992--97)  में  तैयार  की  गई  है  ।

 स्कीम  को  मंजूरी  मिलते  ही  मध्य  प्रदेश  डेयरी  संघ  को  वित्तीवः  सहाकता

 निर्मुकफु्त॒  कर  दी  जाएगी  ।

 जिकलांगों  के  लिए  संत्याम

 8648,  भरी  सत्य  देव  लतिह  :  कया  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 उत्तर  प्रदेश  में  विकनलांगों  के  कल्याण  के  लिए  कितने  संस्थान

 कया  सरफार  का  विचार  बं  1992  के  दौरान  राज्य  में  ऐसे  और  संस्थान

 खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  रोता  रास  :

 एक-राष्ट्रीय  दृष्टिबाधितार्थ  संस्थान  देहरादून  उत्तर  प्रदेश  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 भवमों  में  सुरक्षा  उपाय

 8649.  आओ  सनत  कुप्तार  संडल  :  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कनाट  प्लेस  वाणिज्यिक  परिसर  के  बहुमंजिला  भवनों  से  आग  बुझासे  का  कोई
 साधन  नहीं

 क्या  इस  तथ्य  के  बावजुद  कि  दिल्ली  ऑग्लि  सेवा  अधिकारियों  ने  अनेक  भवनों  को  असुरक्षित
 घोषित  कर  दिया  है  और  इन  भवनों  के  प्रवेश  द्वार  पर  यह  चेतावनी  लिख  दी  थी  कि  इन  भवमों  में  अग्नि

 युरक्षा  के  उपाय  नहीं  लेकिन  फिर  भी  इन  भवनों  के  मालिवों  ने  अग्नि  सुरक्षा  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 यदि  तो  ऐसे  कितने  भवन  ओर

 अग्नि  शमन  सेवा  के  निर्देशों  के  पलन  को  निश्चित  करने  के  लिए  कानून  लाग  करने  बाली

 एजेंसियां  राजधानी  में  असफल  क्यों  रही  है  ?

 संसदोश  कार्य  संद्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्ञाल+  में  राज्य  एम०  एस०  : ग्ह्

 कनाट  प्लेस  व्यपारिक  परिसर  भें  कई  भवनों  में  अग्नि  धुरक्षा  उपाय  कर  लिए  गए  हैं
 जिसके  परिणामस्वरूप  उस  क्षेत्र  में  आग  लगने  की  घटनाओं  की  संख्या  में  आएगी  ।

 भवन  मालिकों  ने  कारंवाई  की  लेकिन  प्रगति  बहुत  धीमी  है  ।

 ।?  बहुमंजिली  इमारतों  में  चेतावनी  नोटिस  छगाए  गए  हैं  ।  .

 दिल्ली  झग्नि  निवारण  और  अग्नि  सुरक्षा  1920  के  अन्तर्गत  माछिकों

 फो  उपय्रक्त  कारंवाई  करने  के  लिए  समय-समय  पर  नोटिस  जारी  किए  गए

 ।
 ;  उसर  प्रदेश  में  पश  प।लम  संबर्धन

 8550.  श्री  बुन  भूषण  शरण  सिंह  :  वया  कृषि  संत्री  यं८  अताने  को  बषा

 करेंगे  कि  :

 (4)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पशु-पलल  संयर्धन  के  बारे  में  कोई

 प्रस्ताव  ग्लि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 क्र  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  पशु-पालस  के  संवश्रेन  के  लिए  उरूर  प्रदेश  सरकार  से  कोई

 प्रस्ताव  प्र॒प्त  नहीं  हुआ

 प्रोर  प्रश्न  ही  नहों  उठते  ।
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 बाटरਂ  में  मत्स्यन

 8651.  ओी  झोल्कार  फर्तास्डोज  :  क्या  कृषि  संल्ी  यह  बताने  की  क#्रपा  करेंगे

 कि  .

 केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  ब्रेक  वाटरਂ  में  मत्स्यन  के  लिए  कित-किस

 मोजनोओं  पर  विचार  किया  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र

 केन्द्रद्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  खारा  जल  मछली  पालन  के  विकास  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  एक्रीकृत  खारा  जल  मत्स्य  फार्म  विकास  को  स्कीम  तैयार

 की  गई  इस  स्कीम  के  विभिन्न  घटक  निम्नानुसार  हैं  :--

 1.  टारोट  ग्रूप  को  विए्टीय  तथा  विस्तार  समर्थन  का  पैकेज  मुहैया  कराने  के

 लिए  सक्षम  तटीय  जिलों  में  खारा  जल  मछली  पालक  विकास  ०नेसियों  की  स्थापता

 करना  ।

 3.  खारा  जल  झीगा  मछली  पालन  की  तकनीकी--आधिक  व्यवहायंता  के  प्रदर्शन  के  लिए
 पायलट  खारा  जल  झ्षींगा  मछली  फार्मों  को  स्थापना  करना  ।

 3.  झींगा  मछलो  डिम्पोौना  की  मांग  को  परा  करने  के  लिए  क्षींगा  मछली  हिम्पौना
 हैचरियों  की  स्थापना  करना  ।

 4...  खारा  जल  क्षींगा  मछली  पालकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  प्रदर्शन  एजं  पंशिक्षण
 केन्द्रों  की  स्थापना  करना  ।

 5...  खारा  जल  बछली  पालन  के  विफास  के  लिए  अन्वेषण  परियोजना  रिपोर्ट
 तैयार  करने  तथा  परियोजनाओं  के  निष्पादन  केਂ  लिए  समद्रतटोय  राज्यों  के  मात्स्मिकी
 विभागों  में  तकनीकी  विंग  को  सदढ़  करना  ।

 6.  1992-93  से  आगे  7  वर्षांकी  अवधि  में  लगभग  250  करोड़  रुपये  की  बनमानित
 लागत  से  3810  हैक्टेयर  निवल  अल  क्षेत्र  को कबर  करते  हुए  आंध्र

 तर

 उड़ीसा
 तथा  पश्चिम  बंगाल  में  विश्व  बैंक  समर्थित  धक्षिम्प  पालन  परियोजना  को
 करना  ।  |

 न  च्ज  बी
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 अब  तक  प्राप्त  किए  गए  रूक््य  निम्तानसार  2

 घटक

 रा

 ्््  स्वीकृत  संख्या

 1.  खारा  जल  सठलोी  पालक  विकास  एजेंसियां  ॥॒  31...

 2.  बारा  जल  फार्म  39

 3.  भींगा  मछली  डिम्पौना  हैचारिया  5

 4...  प्रदर्शन  एबं  प्रशिक्षण  केन्द्र  6

 5...  समुद्र  तटीय  राज्यों  के  मत्स्थिवी  विभागों  के

 4  राज्य
 re ae a en  «न  ननीननानत>ल

 तकनीकी  विंगों  को  शुदृढ  करना  ।

 महाराष्ट्र  में  फार्सस  एक्सटेंशन  सर्विस  योजना

 श्री  जोशी  :  व  कृषि  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  : 8652,

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  एक  फार्मस  एक्सटेंशन  सर्विस  योजना  आरंभ  की

 और

 यदि  तो  कब  से  और  इस  योजना  के  अस्तर्गत  अब  तक  क्या  परिणाम  अ्राप्त

 हुए  हैँ
 हैं  .

 कृषि  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धुल्लापल्लो  ॥

 इस  नाम  के  अंतर्गत महा  राय्ट्र  में  कोई  योजना  आरंभ  सही  की  गई  है  ।  विस्तार  को  प्रशिक्षट

 और  दौरा  प्रद्धति  का  कार्यातवयत  1981  से  इस  राज्य  में  जारी  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पर्वावरण

 8653,  श्रो  सनत  कुमार  मण्डल  ॥
 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  द्ु॒पा  करेंगे  कि  :

 केया  जलवायु  परिवर्तन  संबंधी  अन्तर-सरकारी  सम्रिति  पी०  ने

 विश्व-व्यापी  ऊणता  और  वुल  ग्रीन  हाउस  गैसों  की  माता में  कमी
 आने  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यांकन

 करने  का  प्रसव  किया

 (a)  परदे  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या

 125
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 कि nnrrneeneenemce कक  कक  वन  नी  विनानाण  77  एप एएत  7 ण
 ग्लोबल  इन्वायरमेन्ट  फंसिलिटी  द्वारा  भारत  जैसे  विकासशील  देशों  को  अपनी  पर्थावरण

 संबंधी  तकनीकी  और  वित्तीय  आवेश्यकदाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  किलनी  धनराशि  आवंटित  की

 गई  ओर  कितनी  धनराशि  आवंटित  करने  की  संभावना

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  रियोडिजेनेरों  में  आगामी  पर्यावरण  और  विकास  संबंधी

 संयक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  के  दोरान  जलवाय्  परिवरतंन  पर  एक  प्रारूप  अभिसमय  में  हस्ताक्षर  करने  का

 इच्छुक  है

 यदि  तो  क्या  इस  देश  ने  विकासशील  देशों  की  बढ़ती  हुई  लागत  को  पूरा  करने
 के  लिए  अतिरिक्त  धनराशि  उपलब्ध  कराने  हेत्  कुछ  शर्त  रखी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कथा  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्श्रार्डो

 प्रोर  जलवायू  संबंधी  अन्तर-सरकारी  समिति  इस  बात  का  एऊ  अन्तर्राष्ट्रीय

 मूल्यांकन  तैंथार  कर  रही  है  कि  ग्रीन  ह।उस  गैसों  की  कुल  निकासी  की  वजह  से  संस।र  भर  की

 जलवायू  में  क्या  परिवर्तन  हो  सकते  हैं  और  ऐसा  मूल्यांकन  करते  सम्थ  वे  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे

 कि  ग्रीन  हाउस  गंसों  के  ब्था-क्या  स्रोत  कितनी  उसमें  से  बेअसर  हो  ज।एंगी  तथा  समूची  दुनियां  को

 गर्म  करने  की  उनमें  कितनी  क्षमता  होगी  ।  जलवायु  परिवर्तन  संबंधी  अन्तर-स<कारी  समिति  ने  1992
 में  एफ  परिशिष्ट  निकाला है  जिसमें  उसने  अपनी  पहुली  मूल्यांकन  रिपोर्ट  1990)  को

 तत  बनाया  इसमें  ऐसी  किसी  योजना  को  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  गया  है  कि  ग्रीन  हाऊस  गंसों

 के  कुल  दुष्प्रभाव  को  केसे  कम  किया  सकता  है  लेकिन  इसमें  यह  बताया  गया  हैकि  ये  गैसें

 कहां  निकल  सक्रती  हैं  ।

 30  1991  तक  जी०  ई०  एफ०  के  फंडਂ  को  61,68  80,000

 एस  ०  डी०  आर०  पर्यावरण  संबंधी  परियोजनाओं  के  लिए  अंशेदान  के  रूप  में  प्राप्त

 हो  चुके  थे  ।
 ह

 अमरीकी  प्रतिनिधिमण्डल  ने  संकेत  दिया  है  कि  यह  जलवायु  संबंधी  एक
 गत  के  लिए  अंशदान  देने  को  तैग्रार  है  बशर्ते  कि  इस  अभिसमय  से  सरतत्व

 अनरीकी  नीतियों  के  अनुरूप  हों  ।

 (३)  और  अमरीका  ने  विकासशील  देशीं  के  लिए  अतिरिक्त  कोष  व्यवस्था

 के  संबंध  में  कोई  विस्तृत  अथवा  विशिष्ट  शर्तें  तो  निर्धारित  नहीं  की  हैं  लेकिन  उसने  ओ०ई  ०सी  ०  डी  ०

 के  दूसरे  सदस्यों  के  समरूप  «वैया  अपनाया  है  ।  भारत  तथा  अन्य  विकासशील  देशों  ने  ध्रह  रवैया

 अख्तियार  किया  है  कि  विकासशील  देशों  पर  जो  अतिरिक्त  लागत  आ  रही  है  वह  तरह
 विकासशील  देशों  की  ओर  से  नए  और  अतिरिक्त  वित्तीय  संसाधनों  की  व्यास्था  करके

 पूरी  की  ज,मी  चाहिए  |  ओ०  ई०  सी०  डो०  के  अधिकांश  देशों  ने  यह  तर्क  दिया  है  दि  बढ़ी  हुई
 लागत  के  बारे  भें  जो  हो  उसे  मान  लिया  जाना  चाहिए  ।
 126  [
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 बोदिक  सम्पदा

 8654,  डा०  वाई०  एस०  राजशेकर  रेइडो  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बतलने  की  ब्रपा  फरंगे  कि  ;

 क्या  सरक।र्  का  ध्यात  अमरीकी  सिनेटर  द्वारा  भारत  पर  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की

 बोठिक  की  चोरी  का  अ'रोप  लगाने  के  बारे  में  दिनांक  8  मार्च  1992  के  हिन्दुस्तान  ट/ईम्स
 में  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  प्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एड्ड्राडो  [॥

 जी  हां  ।

 भारत  में  बौद्धिक  सम्पदा  सम्बन्धी  भारतीय  कानूमों  के  अनुरूप  भ्रौषधियों  का  उत्पादन
 किया  जाता  निर्यात  क ेलिए  और  अपनी  आंतरिक  जरूरतों  को  करने  के  लिए  भी  ।  इसलिए
 भारत  में  भ्रौषधियों  के  उत्पादन  में  अथवा  इस  प्रकार  की  भ्रौषधियों  को  भारत  से  बाहर  भेजने  में
 फिसी  तरह  की  चोरी  का  कोई  सवाल  नहीं  ।

 टेलोफोन  कालों  को  रिकार्ड  करता

 8655,  श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :  क्या  गृह  यह  बतामे  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 जया  उनका  मंत्नालय  संचार  मंत्ालय  के  सहयोग  से  100  नम्बर  टेलीफोन  पर  अ.ने

 वाली  सभी  कालों  को  रिकार्ड  करने  तथा  जिस  टेलीफोन  से  क!ल  की  गई  है  ,  उसका  पता  लगाने

 के  लिए  योजना  बना  रहा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रगति  हुई

 क्या  इस  नम्बर  पर  गलत  जानकारी  देने  वाले  लोगों  के  लिए  किसी  दण्ड  का  प्रावधान

 करने  का  प्रस्ताव  भौर

 गदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 तंधरोप  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  एम०  एम०  :

 से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  नहीं

 ]
 उन  का  उत्पादन

 &656.  अभी  गुरुदास  कामत

 ओ  संदीपाम  भगवान  थोरात  >  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्री  गोबित्य  राज  मिकाम  ॥|

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  तथा  वर्षवार  ऊन  का  कितना  उत्पादन
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  फितनी  ऊन  का  आयात  किया  गया  और  कितनी

 ऊन  का  निर्यात  किया

 क्या  सरकार  ने  प्रंगोरा  ऊन  सहित  ऊन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  तथा  इसकी  गुणवत्ता  में

 सुधार  के  लिए  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ऊन  विकास  बोर्ड  को  सूदढ़  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  ने  भ्रेड्  पालन  के  लिए  कोई  अनुसंधान  तथा  विकास  कार्यक्रम  शुरू
 किया  भ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 हृवि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  सो०  »

 (१)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 आयात  किए  गए  ऊन  की  मात्रो  निम्नानूसार  है  :--

 मात्रा  कि
 न ीनीकमीननननन न  कि  न  प+त++*

 1989-90  90  28.00

 1990-91  30.00.

 1991--92  28.00.

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कच्चे  ऊन  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  था  ।

 और

 अंगोरा  ऊन  सहित  ऊत  का  उत्पादन  और  क्वालिटी  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निम्मलिखित

 कुछ  प्रमुख  कार्यक्रम  है  :

 (1)  बढ़िया  विदेशी  नस्लों  के  साथ  स्थानीय  नस्लों  की  सकर  नस्लें  तैयार

 (2)  बढ़िया  देशी  नस््लों  में  से  चुनिन्दा  नस्ल  का  प्रजनन  करना  ।

 (3)  ऊन  उत्पादकों  को  उनके  उत्पाद  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  देकर  उनकी  सहायता
 करना  ।

 (4)  प्रजनकों  में  तकनीकी  ज्ञान  का  प्रसार  करना  ।

 ($)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऊन  विकास  बोर्ड  को  संवधानिंक  दर्जा  दैने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  इसे  सुईढ़  किया
 जा  सके  ।  ॥

 और
 '

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  भेड़  पालन  तथा  ऊन  उत्पादन  भौर  उपयोग  के  विभिसन

 पहलुओं  पर  मौलिक  एवं  प्रनुपयुकत  अनुसंधान  कार्य  करता  भारतीय-कृषि  श्रंनुसंक्लन  परिषद्

 न्
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 बढ़िया  ऊन  तथा  देश  के  अलग-अलग  कृषि  जलवाय्  क्षेत्रों  क ेलिए  उपयुक्त  गोश्त  की  ब्धित  प्राप्ति

 के  लिए  भेड़  विकास  पर  अनुसंधान  कर  रहा

 (000
 कि०

 ऋ०  स॑ं०  राज्य  |  क्षेत्र  वर्ष
 गिरा  .

 1990-91"  1991-92"

 1:  भास्कर

 रा
 1668  1700  1730

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  57  57  57

 3.  असम  न  न  च््ा

 4.  बिहार  1092  1103  1125

 5.  गोवा  न  न
 हा

 6.  गुजरात  1844  1791  2283

 7.  हरियाणा  1298  1450.  1500

 8.  हिम।चल  श्रदेश  1400  1452  1460

 9.  जम्मू व  कश्मीर  3627  3370  3593

 10.  कर्नाटक  4000  3808  4426

 11.  केरल  -  न+

 2.  मध्य  प्रदेश  910  915  915

 3.  महाराष्ट्र  1411  1435  1454

 14.  मणिपुर  न+
 न  ्ाड

 15.  मेघालय  न+  ज+
 न

 16.  मिजोरम  न  —

 7.  नागालेंड  —  न  न+

 18.  उड़ीसा  +-  ~-  —

 19.  पंजाब  1478  1454  1530

 20...  राजस्थान  16700  16700  17100
 21.  सिक्किम  30  31  32
 2.2...  तमिलनाडु  3736  3600  3700
 23.  ब्रिपुरा  _  ्ा

 ना

 24.  उत्तर  प्रदेश  1867  1726  1867
 25.  पश्चिमी  बंगाल  596  624  654

 योग  :  41714  41216  43426

 —  अनन्तिम
 4e.  प्ररयशित  उपलब्धि
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 लिखित  उत्तर

 बनी  जन न--बमननन जन  न  नरनिनननन  अन्जभन  नर  जी +ननर  rn nme न

 हहिल्दी  ]

 30  अप्रैल  1992

 दिह्ली  में  गेच्ट  हाऊस फातमी  ४३९  एपजात

 8657.  मोहम्मद  झली  प्रशरफ  फातमी
 ह

 ु
 भी  प्र्भुन  लिह  पारण

 |

 :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  जिन  गेस्ट  हाऊसों  को  दिल्ली  विकास  1957  की  धारा  29  (1)
 के  साथ  पठित  धारा  14  तथा  दिल्ली  पुलिस  अधिनियम  की  धारा  28|112  के  अधीन  नोटिस  दिए
 गए  उन्हें  बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  हों  इसके  कया  कारण  और

 उक्त  अधिनियमों  को  ठीक  ढंग  से  लागू  न  करने  हैत्  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  की
 कितनी  है  तथा  उनके  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंजालय  में  राज्य  संज्नो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :

 दिल्ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  पांच  वर्षों
 के

 दौरान

 1-1-87  से  31-3-92  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  वैद्य  अनुज्ञप्तियों  के बिना  चलाए  जा  रहे
 50  गेस्ट  हाउस  |होटलों  के खिलाफ  3,430  चालान  किए  इनमें  से  151  गेस्ट  हाऊस
 न्यायालयों  के  आदेशों  से  बन्द  कर  दिए  बन्द  किए  जाने  के  आदेश  देने  की  शक्ति  न्यायालय  के

 पास

 दिल्ली  पुलिस  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  पुलिस  अधिनियम  को  ठीक  ढंग  से

 लागू  न  करने  के  लिए  किसी  अधिकारी  को  दोषी  नहीं  पाया  गया  है  ।

 अन्त  लकूत  गेस  कनेक्शन

 8658.  भ्री  तेज  नारामण  तह  :
 क्री  राजेश  कुमार  :  क्या  पेट्रोलियम  श्रोर  प्राकृतिक  गेस|/मंत्रो
 झीमतों  शीला  गोतम  न्

 यह  बताने  की  कृपा  करंगेकि  :  !

 क्या  सरकार  को  देश  में  अनाधिकृत  गैस  भनेवशनों  की  जानकारी  :

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  कनेक्शनों  को  नियमित  कहने  का

 और  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 व  जलननज  जनम
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 पेट्रेलियण  और  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  जी०  :  तेल  उद्योग

 ते  डीलरों  द्वारा  बिना  बारी  के  कनेबशन  किसी  अन्य  के  सिलिन्डरों  और  रेग्यूलेटरों  को  रखे  जाने

 अप्राधिकृत  अस्थायी  कनेक््शनों  आदि  के  बारे  में  सूचित  किया  है  ।

 (@)  और  कुछ  ऐसे  मामलों  में  जहां  किसी  ब्यक्ति  के पास  सिलिंडर
 '

 है  जो  उसके

 नाम  में  नहीं  बल्कि  किसी  अन्य  के  नाम  में  कनेबशन  को  विनियमित  करने  की  अनुमति  आवश्यक

 निर्धारित  प्रक्रिया  पूरी  करने  के  बाद  दी  जाती  है  ।

 बाढ़  से  प्रभावित  राज्यों  को  सहायता

 8659,  भी  प्रभु  दयाल  कठेरिया

 \
 ;  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  डृपा

 श्री  राम  कृष्ण  कुसमरिया  ,
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हर  वर्ष  बाढ़  से  प्रभावित  होने  बाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दौरान  हस  प्रक।र  के  कितने  क्षेत्रों  का  पता  लगाया
 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  बाढ़  से  प्रभावित  प्रत्येक  राज्य  को  केन्द्रीय  सरकार
 हारा  कितनी  सहायता  दी  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समुल्लापल्ली  :

 राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  द्वारा  किये  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  देश  में  40.  00  मिलियन

 हैक्टेयर  क्षेत्र  बाढ़  प्रवण  है  ।  प्रतिवर्ष  प्रभावित  क्षेत्र  की  औसत  सीमा  -8.  00  मिलियन

 हैक्टेयर  है  ।

 अनन्तिम्  अनुमानों  क ेआधार  पर  जल  भारी  वर्षा  तथा  चक्रवाती  तूफान  के  कारण

 विभिन्न  राज्यों  में  1991  के  दोरान  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्र  संलरतन  विवरण  के  कलम  3  में  गया

 है  ।

 राहत  व्यय  की  वित्त  पोषण  की  मौजूदा  स्कीम  के  बाढ़  सहित  प्राइ्तिक
 आपदाओं  के  अने  पर  राहत  उपाय  करने  के  लिए  राहुत  कोष  का  गठन  किया  इस  कोष
 में  केत्र  सरकार  द्वारा  75  प्रतिशत  तक  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  25  प्रतिशत  का  वाषिक  अं
 दान  दिपा  जाता  1991-92  के  दौरान  बाढ़  से  प्रभावित  राज्यों  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का
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 लिन ren  ५  ene नी  नल  लनओल  जिन  cece 3 ae  न  जीओल  नली  न  cece ++

 रहत  कोष  में  अंक्रदान  के  संबंध  में  कलम  4  में  तथा  बढ़  प्रवण  नदियों  के  ख़बण  क्षेत्रों
 में  एकीकृत  पनधारा  प्रबंध के  संबंध में  कलम  5  दिया  गया

 विवरण

 राज्य|संघ  राज्य  प्रभावित  क्षेत्र  निर्मुक्त  आपदा  बाढू  प्रवण
 क्षेत्र  राहत  को४  में  नदियों  के  खबण

 केन्द्रकाशेयर  क्षेत्र  में  एकीकृत

 हैक्टेयर  पनधारा  प्रबंध  के

 लिए  सहायता

 रुपये  )

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  0.619  49.20  न

 2.  अस्रम  1.323  323  22.  50  त+

 3.  बिहार  0.980  26.  25  2.350

 4...  हरियाणा  0.001  12.75  75  0.950

 5...  कर्नाटक  0.335  30.  25  नल

 6.  केरल  0.251  33.  25  न

 7.  मध्य  प्रदेश  0.003  27.  75  2.111

 8.  महाराष्ट्र  0.  039  33.00  न

 9.  मेघालय  0.003  1.50  --

 10.  उड़ीसा  0.677  29.76 °  का

 11.  सिक्किम  2.25  न

 12.  समिलनाद  0.235  29.25.  -

 13.  क़िपुरा  0,005  2.25  न+

 14.  उत्तर  भ्रदेश  0.819  67.50  6,963

 15...  पश्चिमी  बंगाल  0,679  30.  00  1.144

 पाप्डिचेरी [  0.011  2.  72*  न्+

 कुल  :  6.  980  $80.18  13.518
 D

 समुद्री  तूफान|बाढ़  की  स्थिति  में  राहत  कार्यों
 के  लिए  स्वीकृत  रकम  |.

 अवन्कलकब»««««ः"ा-++>भन
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 नोलम  तेल  क्षेत्र
 झोर  गेस  फ्लेयरिंग

 8660.

 हि  बेब  पा  बान  }
 :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  लेती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  कोरिया  के  निर्यात-आयात  बैंक  ने
 नीलम  फील्ड  एंड  गैस  फ्लेयरिंग

 परियोजना  के  लिए  सहायता  देने  का  वचन  दिया  हर

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  लिए  कुल  कितनी  धन-राशि  उपलब्ध  कराने  का
 निर्णय  किया  गया

 कया  इस  बैंक  ने  हाल  में  यह  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  में  अपनी  असमर्थता

 व्यक्त  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं;और

 (=)  इसे  निर्धारित  अवधि  में  पूरा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  थो०  :  से

 नीलम  प्रोसेस  परिसर  के  लिए  स्थित  आशय  पत्र  के  प्रति  अभी  तक  किसी

 आपूर्तिकर्ता  की  क्रेडिट  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  आपूर्तिकर्ता  की  फ्रेडिट  को  प्राप्त
 करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  है  ।

 ]

 संसद  सदस्यों  को  सुरक्षा

 8661.  प्रो०  चाबिद्नो  लमक्षणत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  राज्य-वार  कितने  संसद  सदस्यों  को  उनके  अनुरोध  पर  सुरक्षा  प्रदान  की

 है  और  कितने  संसद  सदस्यों  को  एहतियात  के  तौर  पर  सुरक्षा  दी  गई

 उक्त  सुरक्षा  पर  प्रतिदिन  औसतन  कितना  खर्च  होता  और

 क्या  यह  खचे  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  अथवा  इसे  स्वयं  संसद  सदस्य

 ही  वहन  करते  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  :
 से  किसी  व्यक्षि  के  लिए  उत्पन्त  खतरे  का  सुरक्षा  एजेंसियों  द्वारा  किए

 गए  मूल्यांकन  के  आधार  पर  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती  है।इस  समय  59  संसद  सदस्यों  को

 सुरक्षा  उपलब्ध  कराई  गई  सुरक्षा  प्रदान  व्यक्तियों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके
 नाम  और  ब्यौरे  बताना  ठीक  नहीं  समझा  जाता  है  |  अनुमानित  व्यय  50,000  ८०  प्रतिदिन

 है  ।  यह  व्यय  सरकार  द्वारा  बहन  किया  जाता  है  ।

 133
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 शिलय  जांच  स्यूरी  के  मस्यत  से  जाँच  कशाए  जाने  की  मांग

 8662.  भ्री  ध्रलाओेग  शड़ार

 भ्ो  जोशी  ५
 ओ०  होता  बर्मा  |

 :
 क्या  गह  संत्री यह  अताने  की  कृपा

 जभती  जिक्षणिना
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश के  किल्विन्त  धात्रों  में  यम्भीर  अपराधों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो के  माध्यम

 से  जांच  कराए  जाने  की  पुरजोर  मांग  की  गई  और

 थदि  तो  इस  पर  शरकार  की  कम  प्रतिक्रिया  है  ?

 संशदीय  कार्य  मंत्रालय  नें  राण्य  मंत्री  तथा  गह  संजालथ  में  राज्य  मंद्रो  एम०  एस०  1

 और  देश  के  विभिन्त  भागों  में  गध्भीर  अदराह्नों  की  क्षांत्र  केखीय  जांच

 ब्यूरो  हात्ता  कसए  जाने  की  मांध  की  गई  है  ।

 ऐसे  ब्त्येक  अनुरोध  पर  क्रेन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  तथा  संबंधित  राज्य  सरकारों|संघ  शासित

 क्षेत्र  प्रशासनों  के  साथ  प्रशामर्श  करके  कारवाई  की  जाती  है  ।

 अनाथ  बण्यों  के  लिए  कल्याण  धोजबाएं

 8663.  भरी  महेश  कनोड़िया
 प्रो०  रैता  बर्मा

 |

 धीमती  महेरा  कुमारी  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 शीमती  भावना  चि्रक्तिया

 करेंगे  कि  :

 क्या  केख्लीय  सरकार  ने  देश  में  अनाथ  बच्चों  की  संख्या  के  संबंध  में  कोई
 सर्वक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  तथा  1992-93  के  दौरान  इन  अच्चों  के  कल्याण  के
 लिये  केस्रीय  सरकार  का  विन्ार  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  करने  का

 कल्याण  मंत्री  सीता  राम  :

 हहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 वेश्षभाश  तपथ्मा  सुश्ज्ञा  की  आचरवकता  ब्ाले  अ्रज्चों  के  कह्यागार्थ  केन्ड  प्राम्रोजित
 योजना  कालू  कर्ण  में  राज्य  सश्कारो/संच्र  शाज्य  क्षेत्रों  को  अंतरित  की  जा  रही  है  4  आठवीं
 पंचबर्दीय  बोजना  के  दौराम  प्रदान  किए  जाने  बाली  राशि  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 है  ।
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 विन  जज  लि  न तन  न  अजिअि  नल  न  et

 जारतीय  सांस्कृतिक  संधंध  परिदद्

 8664.  भी  कें०  बी०  तंप्काशालू  :  क््यां  जिदेश  संही  बह  बताते  की  कुंधा  करेंगे  कि

 भारतीम  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्ध  की  कॉर्यप्रणाली  को  सुख्यवस्थित  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  है/|डठाने  का  बिचार

 कया  विभिन्म  क्षेत्रों  से  संबंधित  परिषद  की  उपलमित्तियों  सहित  विभिस्त  समितिओों
 की  बैठक  विठले  कई  ब्धों  से  मियमित  रूप  से  नहीं  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एश्श्ा्डो  :  आम  सभा  शासी

 निकाय  और  बिस  समिति  के  निर्णम/निवेश  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  की  कार्यश्रणाली
 को  सुचारू  और  कुशल  बनाते  हैं  ।

 (@)  ओर  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  की  अनेक  समितियां  मौर  सलाहकार
 पैनल  है  जिनमें  दक्षिण  और  दक्षिण-पूर्ष  एशिया  तथा  लातिन  अमरीका  जौर

 करेवियाई  क्षेत्रों  से  सम्बद्ध  समितियां  और  सलाहकार  पैनल  शामिल  इनकी  बेठकें  समय-समय
 पर  आयोजित  की  जा  रही  हैं  ।

 |

 अर  3

 जचारत  में  पाकिस्तानी  पासपोर्ट  शारक

 8665.  भो  शाजेया  कुमार  शर्मा  :  गया  गृह  मंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  भारत  आने  वाले  पाकिस्तानी  पासपोर्ट
 धारकों  की  संडढया  कितनी  है  ;

 इनमे  से  कितने  व्यक्सि  वापस  चले  गए  हैं  तथा  कितने  व्यक्ति  हैं  जिनका  पता  नहीं
 लग  रहा  है  ;

 लापता  पाकिस्तानियों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कार्जबाही  को  गई
 भौर

 (8)  भविष्य  में  इन  घटमाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उलएजा

 रहे  है  ?

 संतदीए  कार्य  संब्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सेंलालय  में  राज्य  मंत्री  एन०
 :

 और  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  तैयॉोर  किया  गयां  एक  विवरण  संलग्न

 |
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 ne  a i  नी  नी  न  जतनी-ी  न  न  न+नम--+म  नमन  मनन  न--न  नमन  कनिनी  तन  नमन  न  जननी  नमन  -  ननननननननननननननन  न  नम
 और  सरकार  पाकिस्तानियों  के  लापता  हो  जाने  की  समस्या  से  परिचित

 और  उसने  राज्य  प्राधिकारियों  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  है  तथा  उन्हें  निर्देश  दिए

 गए  हैं  कि  वे  सरकारी  मशीनरी  को  दुरूस्त  करके  लापता  हुए  पाकिस्तानियों  का  पता  लगाएं

 उन्हें  वापस  भैजें  ।  साथ  ही  पाकिस्तानियों  के  ठहरने  एवं  भारत  से  वापसी  को

 नियमित  करने  के  लिए  विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  है  ।  विदेशी  नागरिक  अधिनियम

 1946  के  अन्तगंत  राज्य  प्राधिकारियों  को  ऐसे  पाकिस्तानी  नागरिकों  के  मामले  में  उन  पर

 मुकदमा  चलाने/|वापिस  भेजने  की  कारेवाही  के  जब्च  भी  आवश्यकता  अधिकार  भी
 प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 विवरण

 वर्ष  आगमन  वापसी  जिनका  पता  नहीं
 लगाया  जा  सका

 अथवा  लापता

 1989  2,11,265  265  1,88,  302  3,009

 1990  1,66,  341  1,56,961  2,994

 1991  1,96,878  1,69,  215  2,943

 |

 सुपारी  के  लिए  समर्थन  मूल्य  .

 8566.  श्री  के०  एच०  मुतियष्पा
 '  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दंश  विशेषकर  कर्माटक  में  सुपारी  उत्पादनों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सुपारी  के  बाजार  मुल्य  में  वद्धि  के  बावजूद  किसानों  को  उसके  लिये  समर्थन

 मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है

 )
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ह

 सुपारी  उत्पादकों  को  समर्थन  मूल्य  दने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापलली  :

 देश  या  कर्नाटक  में  सुपपरी  उत्पादकों  की  संख्या का  अधिकारिक  तौर  पर  कोई
 id

 अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 36



 10  वैशाख  1914  लिखित  उत्तर

 देश  के  प्रमुख  वाजारों  में  सुपारी  की  कीमतों  में  1991  से  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 अतः  इसके  समर्थन  मूल्य  के  निर्धारण  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 ,  और  |  प्रश्न  ही  नहीं  उठ्ता  ।

 मत्स्य  परियोजन|झों  हेतु  विदेशों  सहायता

 8667,  प्रो०  उस्मारेड्ड  बेंकटेश्वरलू  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे
 कि TH:

 देश  की  कितनी  मत्स्य  परियोजनाओं  को  दूसरे  देशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त

 हो  रही  है  ;

 क्या  निकट  भविष्य  में  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  नई  परियोजना

 विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  दंश  में  झींगा  मछली  पोषण  की  कमी

 कया  कोई  विदेशी  संगठन  देश  में  झींगा  मछली  पोषण  निर्माण  संयंत्र  का  पता

 लगाने  पर  सहमत  हो  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सुल्लापललो  :

 दूसरे  देशों  से  विशीय  सहायता  प्राप्त  करने  वाली  परियोजनाएं  निम्न  हैं  :--

 (1)  भारत
 डेनिस

 मारत्स्थिकी  कर्नाटक  ।

 (2)  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  से  सहायता  प्राप्त  ट्राउट  फामसिंग

 जम्मू  क्षौर  कश्मीर  ।

 (3)  नावें  से  सहायता  प्राप्त  ट्राउठ  फाभिग  कुल्लू
 हिमाचल  प्रदेश  ।

 (4)  जापानी  सहायता  से  केरल  के  लिए  जाल  बनाने  वाली  मशीनों  की

 (5)  जर्मन  से  सहायता  प्राप्त  केरल  जलाशय  मात्स्यिकी
 तथा

 (6)  से  सहायता  प्राप्त  झींगा  मछली  पालन  की  केरल  मात्स्यिकी
 विकास  परियोजना  |
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 और  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  लिन्य  तथा  मछली  बालन  परियोजना

 जापानी  अनुदान  सहायता  के  अन्तर्गत  एकीकृत  मॉतट्स्थिकी  परियोजना  के  लिए  मछली

 पकड़ने  वाले  जलयानों  की  प्राप्ति  तथा  डेनिस  सहामता  के  अस्तर्गेत  केरद्रीय  सात्स्यिकी

 नौचालन  इंजीनिर्यारेग  एवं  प्रशिक्षण  संस्थान  के  प्रशिक्षण  जलयातों  की  पुनरस्थॉपन  की

 परियोजनाएं  विचाराधीन  है  ।

 से  क्वालिटी  झींगा  मछली  आहार  के  उत्पादन  भौर  आपूत्ति  में  प्नन्तर

 है  ।  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  श्रिम्प  और  मछशी  पालन  में  निजी  क्षेत्र  में

 झींगा  मछली  आहार  मिलों  के  वित्त  पोषण  परिकलित  भारत  सरकर  ने  भ्।रतीय  कम्पनियों
 को  भी  विदेशी  सहयोग  से  झ्लींगा  मछली  आहार  संयंत्र  लगाने  की  अनुमति  दी

 बिल्ली  में  विशेष  पृछताछ  केगा

 8668,  श्री  नबल  किशोर  राण  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  ढूंपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  लाल  किला  में  कोई  विशेष  पूछताछ  केन्द्र

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  में  ऐसे  और  अधिक  केन्द्र  बताने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सं  सदीय  कार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०  जैकव ):
 जी  श्रीमान  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लेल  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  निजी  कोत्र  को  तस्मिलित  करता

 8669,  श्री  आर०  धम्षकोंड़ी  प्रादित्यन
 भरी  रवि  राय  क्या  वेहोजियल  झौर  प्राकृतिक
 श्री  एन०  औअ०  राठवा  |
 गे  संछो  यह  बताने  की  करवा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  इसके  शोधन  और

 विपणन  के  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  कुछ  ब्रस्तांव  जौर  औपचारिकताएं
 तैयार  की  हैं

 क्या  सरकार  ने  उन  निवेषकों  को  ली  आभंज्ित  किया  है  जोइस  कार्य  के  लिए
 पूंजी  निवेश  करना  चाहते
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 इन  श्हीवकुत  का्थनियों  की  गतिविधियों को  सुरक्षायृबंक  संचालित  करने  के

 सिए  सरकार  ने  कोई  उपाय  किया  और

 पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पंड्रोखियम  प्रौर  प्राकृतिक  पंस  मंत्री  ब्री०  :

 और  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  के  अन्वेषण  के  लिए  सरकार  ने  निजी  क्षेत्र
 के  जिवेशकों  से  शोलियां  आमंत्रित  की  हैं  ।  तेल  रिफ्राहमरियों  की  स्थापना  में  तिजी  क्षेत्र  की
 भागीदारी  पर  मामले  दर  मामले  के  आधार  पर  विचार  किया  गया  है  |  इसके  अतिरिक्त  तेल
 लितरण  कार्म-कलापों  में  निजी  भातीदारी  पहले  से  ही  है  ।

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  प्रश्न  में  किन  तीन  राष्ट्रीयकृत  कम्पियों  को  उल्लेख  किया
 गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जिश्व  ऋमलों  कौभारतोय  पारेयद  सम्धम्धो  विधेयक

 8670  :  भी  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  बिदेश  संख्ली  यह  बलाने  की  करा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  विश्व  म।मलों  की  भारतीय  परिषद  का  प्रबन्धन  ग्रहण
 करने  के  लिए  संसद  में  विधेयक  लाने  का  है  ;

 (@)  यदि  हां  तो  तत्संधंध  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एडुश्रार्डो

 से  सरकार  इस  मामले  प्र  विचार  कर  रही  है  ।

 दिकली  रत  समन  सेचा  के  कर्मआारी

 8071,  भरी  विशाल  सुशेभबरर  :  क्या  थुह  धंत्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  अग्नि  क्म्नन  सेका  में  कितने  कमंचारी  कार्यरत  हैं  :

 उनमें  से  अराजपत्रित  कर्मचारी  कितने  हैं  :

 क्या  सकार  इन  कर्मचारियों  के  कार्य  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखने  हुए  इन्हें
 इनकी  तैनाती  स्थान  के  निकट  ही  आवास  उपलब्ध  करने  पर  विचार  कर  रही  है  :  और

 यदि  हां  तो  तस्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 शा  4  |  क्र  खद्भु  है  | संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय

 इस  समय  दिल्ली  प्ररिन  शमत  सेवा  में  1456  कर्मचारी  कार्यरत  इनमे  से

 1282  परिचासन  कर्मचारी  हैं  ।

 सभी  कर्मचारी  नगर  निगम  की  सेवा  में  होते  के  कारण  गैर  राजपत्नित  हैं  ।

 और  1257  परिचालन  कर्मचारियों  में  से  414  को  पारिवारिक  आवास

 उपलब्ध  कराया  गया  है  तथा  शेष  को  बैरक  आवास  उपलब्ध  कराए  गए  27  में  से  13

 अग्नि  शमन  केन्द्रों  में बेरके  आवास  के  श्रलावा  पारिवारिक  उपलब्ध  शष
 अग्तिशमन

 केन्द्रों  में  केबल  बैरक  आवास  उपलब्ध  हैं  ।
 |

 गैस  प्राधारित  विद्युत  संयंत्रों  को  गेस  को  प्रापृति

 8672.  डा०  लाल  बहाबुर  रावल  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  प्राकृतिक  गेस  संत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :  ५

 उत्तर  प्रदेश  के  गेस  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  क ेलिए  गैस  की  दैनिक  आवश्यकता

 कितनी

 क्या  इन  सयंत्रों  को इतकी  आवश्यकतानुसार  गैस  की  आपूर्ति  की  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  े

 इनकी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 और

 (2)  उत्तर  प्रदेश  में  गेस  आधारित  विद्युत  संयंत्र  कहां  स्थित  हैं  ?

 पेह्रोलियम  झौर  प्राह्तिक  गेस  संत्री  बो०  ॥

 उत्तर  प्रदेश  में  गेस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  क ेलिए  गेस  की  वचनबद्धता

 5.  25  एम  ०  एम०  एस०सी०  एम०  डी०  गेस  कौ  वचनबद्धता  की  गई  है  ।

 और  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 इटावा  जिले  के  ओरैया  में  और  गाजियाबाद  जिले  के  दावरी  में  ।
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 8673.  थी  राजेश  कुमार  :  ह

 थी  मुमताज  प्ंपारी  :  :  क्या  पेड्रोलियम  और  प्राहरतिक  गेस  बंद्ो  गह
 अशरीमती  शौला  गौतम  :

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  किन-कित  तेल  शोधक  कारबथानों  ने  विश्व  बैंक  से  ऋण

 लेकर  अपनी  उत्पदकन  क्षमता  में  वृद्धि  की  है  और  अन्य  औधोगिक  सुविधाएं  की
 और  *

 इनमें  से  अत्यक  तेल  शोधक  ने  कितने  ऋण  का  फायदा  उठाया  है  ?

 पेद्रोलिक्स  झौर  प्राकृतिक  गेस  संत्रो  थो०  :

 से  विश्व  बैंक  पेट्रोलियम  परिवहन  परियोजनाओंਂ  के  अंतर्गत  इंडियन  भॉयरस
 कारपोरेशन  की  परियोजनाओं  को  वित्त  प्रदान  कर  रहा  है  जिसके  लिए  इंडिवर
 आयल  कारपोरेशन  और  विश्व  बैंक  के  बीच  340  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  ऋण  सहमति
 पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैँ  ।  इसमें  से  मेसर्स  कारपोरेशन  ने  सितम्बर  1990
 35  मिलियन  अमेरिकी  डालर  को  निकासी  की  है  ।

 ॥

 स्वमंसेवी  संगठमों  को  झहनुदाम

 8674.  भरी  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  ढृपां  करेंगे

 कि  न  ह

 उत्तर  प्रदेश  के  कितने  स्वयंसेजी  संगठनों  ने  1991-92  के  दौरान  विभिन्न

 कहयाण  योजनाओं  के  लिए  अनुदान  हेंतू  आवेदन  किये

 (a)  अब  तक  कितने  आवेदन  पत्रों  पर  अंतिम  निर्णय  से  लिया  गया  है  और  कितने
 आवेदन-पत्न  अभी  भी  लम्बित  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सोता  राम  :  egg  ०३३

 (+)  1991-92  के  दोरान  विभिन्न  कल्याण  योजनाओं  के  अम्तंगेत  उत्तर  प्रदेश  से

 अनुदान  हेतू  आवेदन  करने  वाले  स्वैच्छिक  संगठनों  की  संख्या  93  थी  ।

 1991-92:  के  दौरान  अन्तिम  रूय  दिए  गए  आवेदन  पक्षों  की  संह्यां  50  थी
 और  लम्बित  आवेदन  पत्नों  की  संख्या  43  है  ।

 1
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 98675.  थी  प्ण्वीराध  डो०  चक्हुण  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  ह#पा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  महारष्ट्र  से  प्याज  का  तिर्मात  करने  का  है  क्योंकि

 भालू  वर्ष  के  दौरान  उसका  अत्यधिक  उत्पादन  हुआ

 यदि  हां  को  भालू  वर्ष  के  दौरान  उसका  चितनी  मात्रा  में  सिर्यात  करने  का

 भबिछार  है

 किन  देशों  को  प्याज  का  निर्यात  किया  और

 पिछले  वर्ष  के  दोराम  प्याज  का  औसत  निर्यात  मूल्य  क्या  था  ?

 कृषि  अंद्ालय  में  राज्य  अंत्रो  मुल्लावकली

 हां  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्याज  के  निर्यात  का  अनुमान  3.50  लाख  मीटर  टन

 जिसमें  महाराष्ट्र  से  निर्यात  किये  जाने  वाले  प्याज  की  मात्ता  भी  शामिल  है  ।

 वे  देश  जिनको  वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्याज  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव

 किया  गया  है  संयुक्त  भरश  सउदी

 नेपाल  झौर  बंगला  देश

 वर्ष  1991-82  के  दोशन  प्याज  के  निर्यात  पर  प्राप्त  किया  गया  मौसत

 चिर्यात  मुल्य  का  अबुमान  अनन्तिम  ज्ञोर  पर  4400  रु०  प्रति  मीटरी  टन  लगया  गया  है  ।

 पेट्रोलियम  पंदायों  की  हुलाई  तथा  जितरण

 8676.  भी  एन०  डेलिस  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संक्षी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  वितरण  तथा  दुलाई  को  कार्य  भारतीय  गैस  एजेंसी
 खिसिटेह  को  सौंमने  का  विचार  है  भर

 मद्दि  तो  तत्लंबंधों  ध्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 केद्रोजियस  शीर  प्रतहृतिक  गंस  अंडो  श्ी०  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  गहीं  उठ्ता  ।
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 8677.  भी  एसम०  थी०  चअभाशेखर  मूत्ति
 }

 थी  थी०  आीनिवास  प्रसाद

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  3  1992  को  दिल्ली  की  जहांगीर  पूरी  में  सयंकर  भाग  लग  भई  थी  और

 धन-जन  की  व्यापक  हानि  हुई

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  गया

 कया  सरकार  ने  इन  शुग्मियों  में  आज  जगते  के  कारणों  की  जांच  कराई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 तह  भंसी  वह  क्साने  की

 स॑  तबीय  कार्प  संग्रालम  में  राज्य  मंत्री  तथा  बहु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एमन०  एंज०  :

 और  दिल्ली  अग्नि  शमन  सेवा  ने  सूचित  किया  है  कि  तारीख  3-4-1992  और

 12-4-1992  को  जहांगीर  पुरी  के  सी  तथा  ढी  ब्लाक  और  भुलसवा  डेरी  स्थित

 शोपड़ियों  में आग  शग  गई  थी  ।

 जहांगीर  पुरी  में  आग  लगने  से  एक  बच्चे  की  मत्यु  हो  गई  ।  लगभग  657  शुष्तिया  जल  गई  ।

 भुलसवा  डेरी  में  आग  लगने  से  एक  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  गई  और  लगभग  400  शुग्गियां  जलकर

 राख  हो  गई  ।

 और  दिल्ली  पुलिस  ने  दो  मामले  दर्ज  किए  हैं  और  जांच  शुरू  कर  थीं  है  ।

 हापंग[|  मंशयुद्धि  धच्यों  के  लिए  सल्य/ज  ओोजनाएं

 8678,  आओ  परसरात  भाभहाज

 फूमारी  जिलला  वर्मा  _
 {

 कुमारो  उसा  चारतो  रा  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंपे  कि  :

 सी  एमन०  जे०  शठवा  है

 केन्द्र  द्वारा  देश  में  मन्दबुद्धि।मभाससिक  रूप  से  घिकलांग  अच्चों  के  लिए  कौन-कौन  सी

 योजनाएं  बनाई  गई

 उनके  पुनर्जास  हेतु  राज्यवार  कितनी  संस्थाएं  स्थापित  की  गई  है|  किए  जाते  का  विभार
 और

 बर्ष  1092-93  के  दौरान  इस  का्स  के  लिए  कितनी  राशि  आधंटित  की  गई
 ?
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 बन  «५  i  अत
 संत्रो  (जी:सीता दाम  :

 बच्चों  सहित  मानसिक  रूप  से  विकलांग|मन्दबुद्धि  व्यक्षियों  के  कस्पाण  के  लिए  अनेक

 योजनाएं  तैयार  की  यई  हैं  ।  स्वैज्छिक  संगठनों  के  माध्यम  से  जो  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जाती

 हैं  :--

 1.  विकलांग  व्यक्तियों  हेतु  संगठनों  को  सहायता  ।

 :  “2.  सहायक  यंत्षों  तथा  उपकरणों  की  खरीद/लगाने  हेत्  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायता
 की  योजना  ।

 3.  मस्तिष्क  घात  तथा  मानसिक  मंन््दता  वाले  व्यक्तियों  हेतु  संगठनों  को  सहायता  ।

 74.  मौनसिक  रूप  से  रुग्ण  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  हेतु  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की

 5.  विकलांग  बच्चों  के  लिए  विशेष  शिक्षा  की  योजना  ।

 :  और  बच्चों  सहित  विकलांग  व्यक्षितयों  को  सेवाएं  प्रदान  करने  वाले  प्रत्येक

 संस्थान  को  1992-93  के  दौरान  आबंटित  की  गई  धनराशि  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 हिल  कक

 संस्थान  गैर-योजना

 2.  राष्ट्रीय  दृष्टि  बाधितार्थ  110  93

 2.  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  कलकत्ता  110  93

 3.  राष्ट्रीय  श्रवण  विकलांग  वम्बई  "150  90

 4.  राष्ट्रीय  मानसिक  सिकन्दराबाद  50  90

 5.  राष्ट्रीय  पुनर्वास  प्रशिक्षण  एवं  अनुसंधान  कंटक  50  151

 6.  विकलांग  जन  नई  दिल्ली  60
 किराया

 में  कोई  अन्य  संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भरासत्यज  क्षेत्रों  में  कृषि  का  विकास
 7

 8679.  ओमती  बसुंधरा  राजे  क्या  कवि  संज्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 oy पर

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या
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 क्या राजस्थान के  मस्स्थल  क्षेत्र में  कृषि  विकास  हेतु  नई  योजनाए  कार्याम्थित  करने  का

 विध्ञार  और

 यदि  तो  इन  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  कया  ह  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी

 प्रभराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 कृषि  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लोी  :

 जी  हां  ।  विविधिकृत  भूमि  उपयोग  प्रतिमान  का  संवर्धत  करने  के  लिए  सरकार  1977«
 78  से  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  की  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  मरुस्थल  क्षेत्रों  में  रेते  के  टीलों  का

 बेल्टਂ  पौद  चारागाहू  मृदा  और  नमी  संरक्षण  और  जल-संसाधनों  का  विकास

 करने  के  माध्यम  से  इन  क्षेत्रों  मे ंमरस्थलीकरण  की  प्रक्रिया  को  नियंत्रित  सूश्े  के  प्रभाव  को  कम
 कर  पारिस्थितिक  संतुलन  को  बनाए  रखना  ओर  भूमि  की  उत्पादकता  तथा  «ल  संसाधनों  को

 बराना  है  ।  यह  शतप्रतिशत  केन्द्रीय  वित्त  पोषित  योजना  है  और  यह
 श्मिाचल  प्रदेश  और  जम्मू  और  कश्मीर  राज्यों  में  चलाई  जा  रही  है  ।

 राजस्थान  के  मरुस्थल  में  कृषि  के  विकास  के  लिये  किसी  नई  योजना  का  प्रस्ताव  नहीं
 है  ।

 गह  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 गप्रकअर  होटल

 8680.  श्री  रोशम  साल  :  क्या  विदेश  मंत्री  1  1991  के  अतारांकित  प्रश्त  स े०
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  उनके  मंद्वालय  में  कार्यरत  पूर्व  अकबर  होटल  के  कर्मचारियों  को  जपाने
 अर  उनके  वेतनमान  निर्धारित  करने  हेसू  अपेक्षित्त  पद  सुच्चित  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  उक्त  होटल  को  पुनः  खोलने  और  भारत  पर्यटन  विकास  नियम  के  सभी  पूर्व
 भारियों  को  पुनः  इस  रोजगार  में  लेने  के  लिए  कोई  निर्णय  लिया  गमा

 (¥)  वि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है और  यह  होटल  कब  तक  बालू  हो  जौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडअर्डो  :
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 से  :  117  पदों  के  सृजन  के  प्रस्ताव  पर  यह  मंत्रालय  काम  कर  रहा  जब  तक

 इन  पदों  का  सृजन  नहीं  हो  जाता  तब  तक  के  लिए  1991  से  इन  लोगीं  की  तमख्याह
 अस्थायी  रूप  से  भौथे  बेसत  आयोग  की  सिफारिशों  के  अभुसार  भिर्धारित  वेतनमानों  भें  निर्धारित  कर

 वी  गई  है  ।  उन्हें  महंगाई  मकान  किराया  भत्ता  और  अन्य  भक्ते  उसी  तरह  दिए  जा  रहे
 जिस  तरह  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  दिए  जाते  हैं  ।

 से  :  इस  मामले  म॑  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  आई  ०  टी  ०  डी०  सी  ०

 द्वारा  अकबर  भवन  को  अपने  अधिकार  में  लेकर  उसे  होटल  बनाने  का  सवाल  इस  बात  पर

 निर्भर  करता  है  कि  विद्वेश  मंज़ालय  के  कार्यालयों  के लिए  कोई  उपयुक्त  दूसरी  जगह  दे  दी  जाए  ।

 दिल्ली  में  जाली  सरेंसा  मोढों  का  पकड़ा  जाना

 8681.  आ  जाबम  शर्मा  है

 f
 नि  हल्की  यह  बताने  करेंगे  कि  :

 डा०  सी०  सिलबेरा
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  दिल्ली  पुलिस  ने  हाल  में  कोई  जाली  करेंसी  नोट  पकड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सभी  अपराधियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (३)  क्या  दिल्ली  पुलिस  ने  और  अधिक  संख्या  में  इन  नोटों  को  पकड़ने  के  लिए  इस
 नोटों  का  विवरण  प्रकाशित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 ३?

 इन  घर:नाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  |किये  जा  रहे

 संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  से  एज्य  संत्री  तथा  गृह  मलन्नालय  सें  रा्य  मंत्री  एस  एस०

 उप  ३  कर

 और  दो  एक  भारतीय  दण्ड  संहिता  की धारा  489  और

 34  तथा  दूसरी  घारा  489  के  अधीन  दिलांक  10-4-1992  और  13-4-1992

 को  थाना  ग्रेटर  कैलाश  और  मालवीय  नगर  में  दर्ज  किए  500/-  ₹०  अंकित  मुल्य  वाले  98

 जाली  नोट  बरामद  किए  गए  ।

 व्य
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 a)

 कर
 5

 शक

 ()  झौर  जी  श्रीमात्  ।  ऐसे  प्रकाशन  के  इस  आशय  का  समाचार

 पढ़ने  के
 बाद  500|-  र०  अंकित  मूल्य  वाले  चार  दो  व्यक्तियों  ने  थाना  प्रेटर  कैलाश

 में  प्रस्तुत  किए  ।
 ह

 ऐसी  घटनाओों  की  रोकक्षाम  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  है  /--

 (1)  ऐसी  घटनाओं  का  प्रचार  किया  जाता  है  ।

 (2)  जब  भी  जाली  नोट  बरामद  किए  जते  तुरन्त  कानूनी  कारंवाई  को  जाती  है  तथा

 सहायक  पुलिस  आयुक्त  और  पुलिस  उप-जअयूक्त  की  कड़ो  निगरानी  में  मामले  की
 जांच  की  जाती  है

 (3)  सभी  ए०  सी  एसः  एच०  ओ  क्षेत्रीय  अधिका  रियों/फश्त  अधिकारियों
 और  प्रभारी  विशेष  स्टाफ  |सतर्कता  को  इस  बारे  में  अपराधिक  असूचना  एकत्र  करने
 के  लिए  बताया  जाता

 कर्नाटक  के  माह्स्ण  क्षी-संबंधी  प्रस्ताव

 8683,  ही  झ्रोश्कार  फर्माप्डोज  :  क्या  कृषि  संद्रों  यह  बसे  की  कृपा  करेंगे

 ५

 )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  सरफार  से  पात्स्यकी  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  शौर

 आठवीं  प्रंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कर्नाटक  में  कितने  मत्स्य  ग्रहण  स्थानों  के  ब्िक्ास
 का  कार्य  शुरू  किया  गया  है|शुरू  फरने  का  जिचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :

 भोर  मास्पे  में  छोटे  मत्स्य  पत्तन  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव

 कर्नाटक  सरकार से  प्राप्त  हुआ  कर्नादक  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वे  केन्द्रीय  म/त्स्यकी

 तटबर्ती  इंजीनियरिंग  बंगलौर  से  के  लिए  तकनीकी  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  बाद

 प्रस्ताव  को  फिर  से  प्रस्तुत  करे  ।

 राज्य  सरकार  मा्य्यकी  प्तन|मछली  मंवतरण  केश्द्र  स्थाफ्ति  करने  के  लिए  परिः

 योजनाझों  का  प्रस्ताव  स्थानीय  आवश्यकताों  भ्रौर  परियोजना  लागत  के  अपने  पभ्रंश  को  पूरा  करਂ

 के  लिये  धन  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रस्तुत  करती  है  ।

 407
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 5684
 हि  पा  जमाराब  पोल  ]

 :  क्या  बिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  भारतीय  मूल  के  लोगों  की  संख्या  कितनी  है

 क्या  उनमें  से  कुछ  लोग  भारत  लोटना  चाहते

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  श्रौर

 उनकी  वापसी  को  सुगम  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कद  मे  उठाए  गए  अथवा  उठाए

 जाने  का  वियार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्श्लार्डों  :

 अनुमान  है  कि  लीबिया  में  13  हजार  से  15  हजार  के  बीच  भारतीय  राष्ट्रिक  हैं  |

 (a)  जो  लोग  वापस  चाहते  वे  लौट  रहे  हैं  क्योंकि  से  बाहर  जाने  वाले

 सह्क  के  रःस्से  अभी  भी  खुले  हैं  श्रोर  जो लोग  लौटनः  चाह  रहे  हैं  उन्हें  किसी  भी  तरह  की

 कठिनाई  का  सामना  नहीं  करना  पड़  रहा  है  ।

 यह  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  कि
 कितने  लोग  चाहते  हैं  ।

 भारतीय  र/जदूत  ने  नई  दिल्ली  में  विदेश  मंत्रालय  के  परामर्श  भारत  लौटने  के  इच्छुक

 भारतीयों  की  सहायता  करने  की  योजन।एं  बनाई  दशरतें  कि  वे  सामान्य  मार्गो  सेन  आ  पा  रहे  हों

 जा  उन्हें  किन्हीं  खास  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 घसुपारी  का  उत्पादण

 8685.  बरी  के०  एच०  मुनियण्पा  :  क्या  कृषि  पंद्ों  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  किस्म  की  सुपररी  का  उत्पादन  होता  भौर

 किस  किस्म  की  सुपारी  की  घरेलू  खपत  के  लिए  अधिक  मांग  है
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 कृषि  पंजालय  र में  राज्य मत्रो  मुल्लापतलोी  :

 स्रु॥री  वाले  मुब्य  क्षेत्रों  मे ंसुपरी  की  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  किसमें  उगाई
 जाती  हैं  :--

 0७० >>नक>ल>ननमन

 राज्य  नाम  क्िस्मों  का  तमम  :

 कर्नाटक
 दक्षिण

 केरल
 दक्षिण  सुमंगला

 महाराष्ट्र
 श्रीवर्ध न

 तमिलनाडु  मेटटुपल्लयम

 पश्चिमी  बंगाल  मोहिलन  नगर

 असम  i i  *+++  *«»

 दक्षिण  जिसे  मंगलूर  सुपारी  कहा  ज।ता  स्वदेशी  खपत  के  लिए
 अधिकतम  मांग  है  ।

 तेल  और  प्राकतिक  गेत  शायोग  का  पुनरगेंठन

 8686,  भ्रो  हार०  धनुडकोड़ों  श्रावित्पन  ॥  क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री

 यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यनन  14  1991  के  दैनिक  सम।|चार  पत्र  में  विश्व
 पोषी  निकयों  के  श्राधार  पर  तेल  और  प्राकृतिक  गैत  आयोग  का  पुनर्गठन  करने  के  बारे  में
 प्रकाशित  सम,ब/र  की  श्रोर  दिल/या  गया

 यदि  तो  क््यः  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  विसीय  सहायता  देने  हेतु  अनेक
 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  ने  इसके  वर्तमान  ढांचे  में  परिवर्तन  करने  की  शर्तें  रखी

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  क्या  भौर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  संत्री  जो०  ;

 नहीं

 श्र  प्रश्न  नहीं

 21--99  LSS/93
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 ne ee nen  eee  ee ee  ++अि  te  लत  तन  नाप  लत  कि ता  5  eee

 उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  शोर  मक्का  को  फसलें  ह
 8687.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  कया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  अदेश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कुल  कितने  क्षेत्रफल  में  गेहूं
 झोर  मक्का  की  फसलें  उन्ाई  गयी

 '  क्या  सरकार  ने  उक्त  अवधि  के  दौर।न  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  गेहूं  मंबंका

 के  बे  में  शोध  भौर  विकास  कार्य  हेतु  कोई  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्  ने  उक्त  अवधि  में  इस  संबंध  में  कोई  शोध

 शुरु  की

 (&)  यदि  तो  इस  परियोजना  रिपोर्ट  की  प्रमुख  विशेषतःएं  क्या  भ्रौर

 इस  परियोजत  हेतु  फितनी  घनरोशि  अःबंटित  फरी  गई  भ्रोर  इसमें  से  कितती  धनराशि

 का  उपयोग  गया  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सो०  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कुल  जितने  क्षेत्र  में  गत  तीन  वर्षों  के दौर।न  गेहूं  भौर  मक््के

 की  खेती  की  गई  उसका  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 )  और  गत  तौन  वर्षों  के  दौराभ  गेहूं  और  मक्का  कर  अनुसंधान  एवं  विकास

 कये  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  उपलब्ध  की  गयी  वित्तीय  सह।यता  अनुबं  ध-ता  हें  की  गयी

 हां  ।

 (8)  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  प्रौर  मक्का  पर  अनुसंधान  का  कार्य  भा०  क्ृ०  अ०  परिषद्
 द्वारा  समन्वित  प्रायोजनाओों  के  तहत  है  ।  एक  अनुकुलन  अनुसंश्ान  प्राधोजना  भी

 अलू  की  गयी

 .  गन्ता  अनुकूलन  अनुसंधान  प्रायोजना  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  क ेलिए  50  लाख

 ०  की  राशि  जारी  गयी

 जिवरज

 उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  और  मक्का  की  गयी  खेती  का  कुल  क्षेत्र
 ह

 1988-89  1989-90  1990-91

 नेत्र  हैक्टर )
 eT

 शबना  1761.3  3  1761.3  3  1855.6  6

 गे
 8702.  3  8637.  5  8489.  6

 मक्का  1153.  9  1149.  5  1132. 8
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 जज  आल जज  नन्त++  ओओड  ना  व  em  +-  ८००.  nee

 जन

 गेहूँ  एवं  मक्का  और  केस्रीव  क्षेत्र  फसलोन्मुख  योजना  के  अस्थर्गत  अनुसंधान
 के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  उपमत्ध  कराई  गई  वित्तीय  सहायता  ।

 ९०)

 1989-90  1990-91  1991-92

 सस्मा  304,15  418.61  469.

 मदका  14,25  25  30,  34  167.  28

 अभाज  शामिल

 गेंहू  23.  84  24.  42  7  38.67

 पेह्रोल  भौर  डोजल  में  रसायनों  का  मिलाया  जाना

 8688,  थी  यशवस्तशाब  पाटिल  ;  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राहुतिर  गेज  संगी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 क्या  सरकार  ने  मेथनॉल  और  एयनॉल  को  पेट्रोल  में  मिलाने  की  अनुमति  प्रदान
 की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  रसायनों  को  डीजल  में  भी  मिल्लाने  की

 मति  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलिक्म  झौर  प्राकृतिक  गैत  मंत्री  औ०  1

 नहीं  ।

 से  मामला  विदाराधीन  है  |

 )

 कश्मीर  भासले  को  संधुक्तत  राष्ट्र  संध  में  उठाने  के  लोबजिया  के  प्रयास

 8689.  भी  जाअं  फर्नास्डोज  :  क्या  विदेश  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  लीबिया  द्वारा  कश्मीर  मामले  को  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  उठाने  के
 प्रयासों  के  संबंध  में  हाल  ही  में  प्राप्त  समाचारों  की  जानकारी
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 ललित  सीन

 यदि  तो  क्या  भारत  ने  यह  लीबिया  के  साथ  उठाया  और

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  लीबिया  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एश्मार्डो  :

 और  (८)  जी  हां  ।

 1992  को  लीबिया  ने  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  को  एक  पत्र  भेजा

 जिसमें  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  महा  सभा  का  एक  विशेष  सत्र  बुलाया  जाए  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय
 भातंकवाद  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  सके  ।  तथाकथित  अनिर्णीत  राजनंतिक  मुद्दों  की  सूची  में

 समस्याਂ  का  मुद्दा  शामिल  भारत  ने  लीबिया  से  कड़ा  विरोध  प्रकट  किया  लीबिया

 ते  यह  स्पष्टीकरण  दिया  था  कि  उनका  विचार  कश्मीर  में  आतंकवाद  के  खतरे  को  प्रकाश  में  लाना

 हमारी  कार्यवाही  के  बाद  लीबिया  ने  समस्या  के  उल्लेखਂ  को  निकाल  दिया  था  और

 तदुनुसार  21  1992  को  संयुक्त  राष्ट्र  ने  एक  शुद्धि-पत्र  जारी  किया  था  ।

 महुझारों  को  रियायतें

 8690.  आओ  एल०  डेनिस  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मत्स्यन  के  आधुनिक
 तरीके  को  बढ़ावा  देने  हेत  परम्परागत  मछुआरों  को  दी  गई  रियायतों  तथा  सुश्रिधाओं  का
 ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापल्लों  :

 ऐसी  कुछ  प्रमुख  केन्द्रीयकेनद्रीय  प्रायोजित  योजनायें  निम्नलिखित  जिनके  माध्यम  से

 मत्स्यन  की  आधुनिक  विधि  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  पारम्परिक  मछआरों  को  रियायतें  और  सुविधायें
 दी  जाती  है  :--

 (1)  पारम्परिक  नौकाओं  का

 (2)  प्लाईवड  की  नौकाओं  का  और

 (3)  सुधूर  तटवर्ती  पेलाजिक  नौकाओं  का  प्रयोग  ।

 पारा्परिक  नौकाओं  के  यन्तीकरण  लिये  10,000/-  रुपरे  प्रति  इंजन  अधिकतम  सीमा  के

 अधीन  आंउट  बोर्ड  मोटर|इन  बोद  मोटर  की  लागत  का  50%  राज  सहायता  के  रुप  में  प्रदान  किया
 जाता  जिसका  वहन  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकार  द्वारा  समान  रूप  से  किया  जाता  प्लाईवुड  की

 नौकाओं  की  शुरुआत  करने  के  लिए  30,  000|-  रुपये  प्रति  नौका  की  अधिकतम  सीमा  के  अधीन  नौका
 की  लागत  का  252  राज  सहायता  के  रूप  में  प्रदान  किया  जाता  है  जिसका  वहन  केन्द्र  व  राज्य  द्वारा
 समान  रूप  से  किया  जाता  सुदूर  तटवर्ती  पेलाजिक  नौकाओं  की  शुरुआत  करने
 के  लिए  1.  6  लाख  रुपये  प्रति  नौका  की  अधिकतम  सीमा  के  अधीन  नौका  की  लागत  का  25  ९९  राज

 सहायता  के  रूप  में  प्रदान  किया  जात  जिसका  75%  केन्द्र  द्वारा  और  25  %  राज्य  द्वारा

 बहन  किया  जाता  है  '
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 ने  वजन  और  सनी  पा

 (4)  यन्त्रीकृत  |  मीटरीकृत  मत्स्यन  नोकाओं  जिनकी  लागत  का  वहन  केस्द्र  और  राज्य

 द्वारा  80  :  20  के  आधार  पर  किया  जाता  में  उपयोग  में  लाये  जाने  वाले  एच०

 एस०  डी०  आयल  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  की  प्रतिपूति  )  और

 (5)  छो  मात्स्यकी  फ्ततनों  भोर  मत्स्य  अवतरण  केन्द्रों  का
 '

 जिनकी  लागत  भी

 केनड  और  राज्य  धारा  50:  50  के  आशार  पर  वहन  की  जाती  है  ।

 अलेका  के  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  को  यात्रा

 डा०  वाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डो  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 क्या  श्रीलका  की  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  सिरीमाओों  भंडारनायके  ने  हाल

 ही  में  भारत  की  यात्रा  की  थी  और  उनके  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  भेंट  की

 और

 थीं  यदि  तो  यात्रा  का  उद्देश्य  क्या  था  और  भारतीय  अधिकारियों  के  साथ  हुई
 वार्ता  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 विदेश  संतरालय  में  राज्य  संत्रो  एड्श्रार्डो  :

 और  श्रीलंका  की  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमती  सीरीमाबों  भंडारतायके

 इलाज  के  लिए  मार्च  से  तक  भारत  यात्रा  पर  आईं  |  वे  भारत  सरकार

 की  मेहमान  थीं  विदेश  मंत्रालय  ने  उनकी  यात्रा  के  प्रंबन्धों  का  समन्वय  किया  ।

 जजोबा  फो  खेती

 8692.  भोमतो  बत्म्घरा  राजे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  राजस्थान  की  जलवायु  जजोबा  की  खेती  के  अनुकूल

 यदि  तो  राजा  में  जजोबा  के  खेती-क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कया  आदम

 उठाये  गये  और

 आव्यवीं  योजना  हेतू  कया  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 कृषि  संज्ालय  में  राज्य  संत्रो  मुल्लापल्ली  :

 जी  हां  ।

 झौर के दौरान राजस्थान सरकार ने मार्गदंशी आधार पर जजोबा की खेती अपने बल पर शुरू को है । इस समय जजोंबा की खेती के तहत क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं इसलिये अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।
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 खाया  प्रदेश  भें  मक्तलवादियों  पर  हवाई  हुजला  करने  हेतु छु  हेलीकाच्ठर

 क्र

 एपफ्लश्य  फराने  के  लिए  झ्म्रोध

 8693.  भी  अवशण  कुमार  पटल  :  कया  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कछुपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  आन्ध्रे  प्रदेश  सरकार  ने  नतक््सलवादियों  पर  हवाई  हमला  करने  के  लिये

 केखत्रीय  सरकार  से  दो  लड़ाकू  हेलीकाप्टर  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया  है  जैसा  कि  5

 1992  के  दैनिक  समाचार  पत्र  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  छपा  है
 ॥

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संथंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 शंसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :

 से  राज्य  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-लाथ  अपनी  तमसल  बिरोजी  कार्रवाई
 के  एक  हिस्से  के  रूप  में  निगरानी  रखने  तथा  कारमिकों  को  लाने-ले  जाते  के  कार्य  के  लिए
 दो  हेलीकाप्टर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ।  दूसरे  राज्योंसिंघ  राज्यों  की

 आगों  तथा  साधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  जिस  सीमा  तक  सम्भव  होता  है  ,

 इस  प्रकार  की  अवश्यकताओं  की  पूर्ति  की  जाती  है  ।

 2000  इसबीं  तक  छुशहाली

 8694.  प्रो०  उम्मारेशिड  बेंकटेश्वरलू  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केख  सरकार  ने  कृषि  उत्पादन  में  बढ  हैत्  2090”  नामक

 ब्कापक  मोजना  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  में  ग्रामीण  रोजगार  पैदा  करने  का  प्रावधान

 और
 |

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  ?

 कृषि  मंत्रालय  नें  राज्य  संत्री  मुल्लापलली  राम  :

 नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  होते  ।
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 बिल्ली  प्रशातत  के  कर्मझारियों  को  भ्राश्वास  का  सा्ंटल

 8605.  थी  मदन  लाल  खुरामा  :  गया  भह  संत्री  यह  कताने  की  छपा  करेंते  कि

 दिरली  प्रशासम  के  पास  अपने  कर्मचारियों  को  आधंटित  करने  के  लिये  श्रेणीवार

 कुल  कितने  रिहायसी  क्पार्टर

 क्यारटेरों  के  आवंटन  के  लिये  क्या  प्रत्रिया  अपभाई  जाती  है  ;

 इस  समय  कितने  कर्मचारी  आबंटन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 दिल्ली  प्रशासन  श्रेणी  [,  तर  और  ता  के  और  अधिक  क्वार्टरों  का  निर्माण

 करने  हेत्  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 क्या  इन  कर्मचारियों  को  आबंदन  करने  के  लिए  गैर-सरकारी  आवास  किराये

 पर  छेने  का  कोई  प्रस्काब  है  ?

 संस्दोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०  :

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  कर्मचारियों  को  आरबंटित  करने

 के  लिए  सामान्य  पूल  में  कुल  6558  आवासीय  फ्लैट  उपलब्ध  इन  फ्लैटों  का  टाइप-चर
 ब्योरा  इस  प्रकार  है  :

 टाईप  क़्लटों  की संख्या

 ए  2120

 बीਂ  2810

 सी  724

 डी  575

 ्ई्  108

 20

 _  ईजा

 इसके  अलावा  प्रशिक्षण  एवं  तकनीकी  शिक्षा  विभाग,मौलाना  आजाद  मेडिकन्नਂ
 कालेज  और  सहायक  अस्पतालों  तथा  तिहाड़  जेल  के  लिए  विशेष  पूल  हैं  ।

 सरकारी  आवास  का  आबंटन  दिल्ली  प्रशासन  आवास  आंबंटन

 1977  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 इस  समय  13507  कर्मचारी  प्रावंटन  के  इन्तजार  में  हैं  ।

 दिल्ली  प्रशासन  के  लोक  निर्माण  विभाग  ने  दिल्ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  संस्थान

 धीरपुर  में  42  एकड़  जमीन  सामान्य  पूल  के  आवासीय  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए

 है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  भी  स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  द्वारिका  तथा  मरेखर
 में  भूमि  आबंटित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 ३४)  जी  भीमान्  ।

 ay
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 सुपारों  का  खेतों  क्षेत्र

 8696.  अं  के०  एच०  मुनियष्पा  :  क्या  फ़ृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  कूल  कितने  क्षेत्र  में  सुपारी  की  खेती

 की

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सुपारी  की  खेती  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  का

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  फदम  उठाये  हैं  ?
 $

 कृषि  संत्ञालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापललो  :

 विगत  तीन  वर्षों  अर्थात्  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान

 देश  में  सुपारी  की  खेती  के  अंतर्गत  आने  वाले  कुल  क्षेत्र  का  ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  परिशिष्ट

 में  राज्य  वार  दर्शाया  गया  है  ।

 (a)  और  इस  समय  सुपारी  की  खेती  के  क्षेत्र  का  विस्त।र  करने  संबंधी  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  वर्तमात  बागानों  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाकर  भांग  की  पूति  करने

 का  प्रस्तव  किया  गया  है  ।

 विधयरण

 1989-90  से  1990-91  के  दौरान  सुपारी  का  राज्यवार  क्षेत्र

 “000  हेक्टेयर
 न

 1988-89  1989-90  1990-91

 आस्ध्र  प्रदेश  0.2  0.2  0.2.

 असम
 59.8  63.1  63.1

 गोवा
 1.3  1.3  1.3

 कर्नाटक  61.1  62.9  63.1

 केरल  62.5  63.2  62.1

 महाराष्ट्र
 1.8  1.9  1.9

 मेघालय
 6.1  6.1  61

 मिजोरम  नगण्य  0.1  0.1

 ठमिलनाइु
 4.2  4.1  3.9

 खिपुरा  हु
 1.2  1.2  1.2

 पश्चिम  बंगाल  5.3  5,3  5.3

 वांडिचेरी  _  0.1
 0.1

 अखिल  भारत  203.6  3209.  5  208.

 4



 िलन-«-+-मक  ee न
 वैशाख  लिखित  उत्तर

 पशस्त्  पुलिस  बलों  का  दर्जा

 8697.  श्रो  जाजे  फर्नान्डीज  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  के  सशस्त्र  पुलिस  बलों  के  दर्जे  को  जांच  करने  हेत्
 कोई  पैनल  गठित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 पैनल  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगा  ?

 संसदोय  कार्य  संबालय  में  राज्य  मंत्र  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एन०  ।

 से  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  राज्यों  में  सशस्त्र  पुलिस
 बलों  में  सुधार  करता  और  उतकी  जांच  करना  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  '

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  पैनल  गठित  नहीं  किया  है  ।

 मत्स्य  पत्तन

 8698,  आओ  एन०  डेनित  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  देश  के  पश्चिमी  तट  के  दक्षिणी  भाग  में  मानसून  के

 दौरान  मछली  पकड़ने  में  मछुआरों  को  आने  वाली  कठिताईयों  को  देखते  मत्स्य  प्तन  खोलने

 का  बित्ार  और

 प्रदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालब  सें  राज्य  संत्रों  मुल्लापल्ला  :

 झ्रौर  माह्स्यिकी  बन्दरगाह  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  राज्य|संध  शासित  प्रदेश

 की  सरकारों  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।  केरल  में  मछली  उतारने  के  केन्द्रों  के  निर्माण  हेतु  दो

 प्रस्ताव  1992  से  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 प्राकृतिक  गैस  का  उपबोगਂ

 8699.  भी  अबण  कमार  पटल  :  कया  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  सद्ी  महू  बताते

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  से  1992  के  कितने  प्रतिशत  प्राकृतिक  गैस

 जलाई  गई  तथा  वह  कितने  मूल्य  की  थी  ;

 उससे  कुल  कितना  नुकसान  और

 इस  गैस  को  उपयोग  करने  के  लिए  क्यो  कदम  उआए  गए  हैं  और  उठाएं  णाने

 का  विचार  है  ?
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 वेड्रोलियम ओर  प्राकृतिक  गेस  सत्री  ब०

 धीर  (a)  1991  से  1992  की  अवधि  के  दौरान  लगभग  5500

 एम  ०  एम  /  एस»  सी»  गैस  जलाई  गई  थी  जो  देश  में  उत्पादित  कुल  गैश  का  लगभग  23

 प्रतिशत  है  और  संदर्भगत  पर  विद्यमान  बिक्री  मूल्य  पर  इसका  मूल्य  700  करोड़  रुपए

 )  आकां  गया  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  गैस  दहन  न्यूनीकरण  परियोजना  पश्चिमी

 अपतड  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।  गुजरात  और  असम  में  गस  के  दहन  में  कमी  करने  के

 लिए  भी  परियोजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 उड़ोता  में  तयें  राज्य  का  सृजन

 8700.  श्री  ग्रुदास  कासत  :  कया  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  कुछ  संगठनों  ने  एक  नये  राज्य  कोत्तला  का  सृजन  करने  का  आहृवान
 किया  है  :

 यदि  तो  तेत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  :  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  एम०  एम०  :

 झ्लोर  भारत  सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  ।

 डेयरो  तथा  सुर्गोपालन  विकास  योजनाएं

 8701.  भरी  संदीवम  भगवान  थोरात  :  क्या  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  ने  तथा  मुर्गीपालन  के  विकास  के  लिये  किन-केन  कार्यक्रमों
 तथा  योजनाओं  «&.  क्रियान्वयन  किंयां

 “
 ऐसे  कार्यक्रों  और  योजनाओं  के  लिये  पिछले  तीन  वर्षों  के  राज्य-वार

 तथा  वर्षवार  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की

 1992-93  के  लिए  किन-किन  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  को  अंतिम  दिया
 गया

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  बिकास  निगम  को  1991-92  के  दौरान  डेरी  तथा
 विकास  परियोजनाओं  के  लिये  अनेक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुएं  थे  ;
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 कक्तले  ज
 फरस्ण  कक  के  सः

 ऐसे  कितने  भ्रस्तावों  को  स्वीक्षोति  दी  गयी  है  और  उनके  लिये  कितनी  धनराशि
 का  प्रिव्यय  और

 (8)  ये  राज्य-वार  किस-किन  स्थानों  पर  हैं  ?

 eee  ल्न्नजीनिन-ग--+++«>न््_««न  «०  अननन>न

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  के०  सी०  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  डेयरी  ओर  मुर्ब्धी  पलन  बिकास  के  लिये  पिछले  तीन  बर्षों
 के  दौरान  निम्नलिखित  योजनाएं  लागू  की  गई  हैं  :-

 1)  आपरेशन  ।

 2)  दिल्ली  दुग्ध  योजना  ।

 3)  दिल्ली  में  तीसरी  डेयरी  की  स्थापना  ।

 )  डेयरी  विकास  पर  प्रौद्योगिकी  मिशन  ।

 5)  समेकित  डेयरी  विक।स  परियोजना  ।

 )  स्विस  प्राप्त  डेयरी  विकास  परियोजना  ।

 )  राज्य  मुर्गी  पालन  निगमोपरिसंघों  को  सहायता  ।

 ग्रामीण  गरीबों  के  लाभ  के  लिये  बैकपारई  मुर्गों  पालन  यूनिटों  की  स्थापना  हेतु
 राज्यों  को  ।

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  (1)  से  (4)  तक  की  मदों  की  योजनाओं  के
 लिये  डेयरी  विकास  हेतु  धन  मुख्य  कार्यान्वयन  एजेंसियों  को  निर्मुक्त  किया  गया  ।  1989-
 90  1991-92  के  दौरान  निर्मुक्त  धन  इस  प्रकार  है  :

 रसपये
 a  र्जाा  आर  cae  ६2७०  ९६७७  One  Ce  6७७)  आशा  ००७  अका  शाम  Sy  भाव  ५६  भाकाक  भाएन+  का  ७५७७  ९७०५७  ७फमा  GD  धकभ  अाा७  SPS  धछक+  था  UES  ७९०  409  0७३७  ७३०७  ND  ५५०७  ७०३७  MP  का  बा  शायाक  ७8७७  A  ९७  ६७७0०  व कााक  अम

 निर्मुक्त  धन

 1989-90  6038.  97

 4127.65  65

 7649.  00
 से  व  वर  सका»  जमे  हनन  ५-3  ००  ec  ७  i  «०  03५  ८  माथे  लक  काम  सन  लग  टन  2-3  वजन  सन  सन  लग  काम  ९०५3  सन  2०  भा  ne  टन  लक  जम  सके  लक  जाम  ७.  ८3  ८  3७  «3  34  ००  आम  लय  2०७  2»  ७५3०  जम

 पिछले  तीन  वर्षों  में  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  उपयुक्त  में  मद  (5)  से  (8)

 तक  के  लिये  का  व्ष-वार  संलग्त  है  ।
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 वर्ष  1992-93  में  डेयरी  और  मुर्गी  पालन  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  निम्नलिणित  योजनावें  प्रस्तावित  है

 1)  आपरेशन  ।

 2)  दिल्लो  दुग्ध  योजना  ।

 )  दिल्ली  में  तीसरी  डेयरी  की  स्थापना  ।

 )  डेयरी  विकास  पर  प्रौद्योगिकी  मिशन  ।

 )  जर्मनी  से  गायें  मंगाना  ।

 )  दूध  और  दुग्ध  उत्पाद  आदेश  ।

 )  आपरेशन  फूलड  के  बाहर  तथा  पिछड़े  इलाकों  में  समेकित  डेयरी

 विकास  परियोजना  ।

 (8)  केरल  में  स्विस  सहायता  प्राप्त  डेयरी  विकास  परियोजनायें  ।

 (9)  राष्ट्रीय  मुर्गी  पालन  विकास  एजेंसी/बोर्ड  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  मुर्गी  पालन  तथा  डेयरी  विकास  के  लिये

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  124  प्रस्ताव  मिले  ।

 (३)  से  स्वीकृत  प्रस्तावों  की  संख्या  तथा  प्रस्तावों  के  स्थानों  आदि  के  बारे  में

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  की  गई  कारवाई  का  ब्यौरा  विवरण-यो  में  दिया  गया

 है  ।

 1989-90,  1991-92  के  दौरान  डेयरी  और  कुककुट  पालन  के  विकास  के

 लिए  निर्मुक्त  राज्यवार  निधि  को  दशने  विवरण  ।

 ।
 रुपयों

 ऋभांक  राज्य|संध  राज्य  क्षेत्र  1989-90  1990-91  1991-92

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  न  11.31  10.00  00

 2.  अरुणाभल  प्रदेण  10.  14  0.75  0.25

 3.  असम  0.38  न  20.00

 4.  बिहार  0.86  1.31  न
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 2  3  4  5

 5.  गोवा  जन  0.75  जन

 6.  गुजरात  0.58  3.50  0.43

 7.  हरियाणा  0.  58  1.31  0.43

 8.  हिमाचल  प्रदेश  7.82  13.  49  न

 9.  कर्नाटक  0.58  1,31  न+

 10.  केरल  140.  42  26.31  150.00

 11.  मध्य  प्रदेश  --  2.63  20.00

 12.  महाराष्ट्र  0.58  1.  31  0.43

 13.  मणिपुर  0.  जन  न

 14.  मेघालय  0.  33  0.75  0.25

 15.  मभिजोरम  0.58  1.31  0.43

 16.  नागालैंड  --  0.75  0.25

 17.  उड़ीसा  8.  42  12.44  44  30.81

 18.  पंजाब  0.58  1.31  0.43

 19.  राजस्थान  10.00  1.88  0.63

 20.  समिलनादु  5.43  6.56  ध्ाल

 21.  ल़िपुरा  0.62  1.73  0.58

 22.  उत्तर  प्रदेश  6.20  12.  63  15.  88

 23.  पण्चिम  बंगाल  न  1.03  श्

 24.  सिक्किम  0.15  न  न

 25.  अंडमान  भौर  निकोबार  द्वीप  0.01  बन  कल

 समूह

 26.  दादर  और  वतागर  हवेली  --  0.64  0.25

 27.  लक्षद्वीप  0.16  0.75  0.25

 28.  पाण्इिचेरी  0.29  0.75  0.25

 सका  यहाक  धाकਂ  बाय  नायक  कयाक  नाक  धा  ध्ाक  Oy  अब  धूम  धाइ-स०ा  ८७०  वााक  बाए०  का»  आन॥॥  सडः  भाकक  धए  ध१०-सावाइसइअ७  १३३७  २३७७  OD  ७७  ७4७०  १३०५:  OS  ९००७७  EF  चकਂ  इक  ७७  गया  था  भा  आफ  OD  ७७०७  शक  OO  ७७७  चाक  समा

 ्
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 धावजिक  सहयोग  संगठन  सस्मेलन  सें  कश्मोर  का  महा

 8702.  श्री  भुगनभ  सत्र  खम्हरो
 :  गया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हाल ही  में  तेहरान  में  हुए  प्रथभ  आधथिक  सहयोग  सम्मेलन  के  बारे

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  कितने  देशों  ने भाग  लिया

 क्या  सम्मेलन  की  वार्ता  में  कश्मीर  का  मुद्दा  भी शामिल  किया  गया  था

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ($)  क्या  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  सदस्य  देशों  को  इस  मुद्दे  पर  भारत  के  दृष्टिकोण
 के  बारे  में  अवगत  करा  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्राए.य  सें  राज्य  संत्रो  एड्आर्डो  :

 जी  हां  ।

 आर्थिक  सहयोग  संगठन  सी०  ato)  के  शिववर  सम्मेलन  में  इसके  तीन  संस्थापक

 सदस्यों  अर्थात  टर्की  और  ईरान  के  अलावा  तु
 किगिजिस्तान  और  ताजिकिस्तान  ने  भाग  लिया  और  कंजाकिस्तान  ने  विशेष  आमंत्रण  के  आधार

 पर  इसमें  भाग  लिया  ।

 से  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण  ,

 आधथिक  सहयोग  संगठन  के  शिखर  सम्मेलन  के  अन्त  में  जारी  तेहरान  विशष्ति  जिसकी  एक  प्रति

 संसद  पुस्तकालय  में  रखी  गई  में  निम्नलिखित  पैरा  शामिल  |  शासनाध्यक्ष  इस

 बात  पर  सहमत  हैं  कि आधिक  विकास  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  और  की  स्थावता  एक  प्रवम

 आवश्यकता  जम्मू  और  कश्मीर  में  बिगढ़ती  हुई  स्थिति  पर  गौर  करते  हुए  उन्होंने  इस  बात  की

 वश्यकता  पर  बल  दिया  कि  कश्मीरी  लोगों  के मानवाधिका रों  को  सम्मान  दिया  जाना  चाहिए  और

 कश्मीरी  लोगों  की  इच्छाओं  के  अनुरूप  मुद्दों  का निपटारा  किया  जाता  चाहिए  जिनका  लम्बे  समय  से

 चली  आ  रही  वचनबद्धताओं  के  अधीन  अभी  पता  लगाया  जानता  है  ।”

 सरकार  शिमला  समझौते  के  प्रति  वचनबद्ध  है  जिसके  अनुसार  पाकिस्तान  के  साथ  समी

 भ्रेदों  को  द्विपक्षीय  और  शान्ति  पूर्ण  तरीके  से  हल  किया  जाना  इस  संबंध  में  किसी  बहुरी  व्यक्ति

 अथवा  तीसरे  पक्ष  के  किसी  प्रकार  के  सहयोग  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है
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 आधिक  सहयोग  संगठन  के  शिखर  सम्मेलम  में  भाग  लेने  वाले  देशों  की  सरकारें  कश्मीर  पर

 भारत  सरकार  की  विदित  नीति  से  पूर्णतः  परिचित  हैं  ।  इस  बारे  में  भारत  की  स्थिति  की  जानकारी

 विभिन्न  स्थरों  पर  द्विपक्षीय  सम्पर्कों  के  दौरान  उन्हें  दी  जाती  रही  है  ।

 दूसरे  देशों  के  मोसेगिक  पोतों  को  भ्रमुमति

 8703,  भी  झशोक  ह्रामंशराव  देशमुख  :  वया  विदेश  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दूसरे  देशों  के  परमाणु  अस्त्रों  से  रहित  प्रमाणीकृतः  नौसैनिक

 पोंतों  को  भारत  आने  की  अनुमति  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कया  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  परमाणु  अस्क्रों  से  युक्त  दूसरे  दे  शों  के  नौसैनिक  पोतों
 में  भारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  उन्हें  अनुमति  प्रदान  करने  के  कया  कारण
 रे

 मंत्रालय  में  मंत्री  एड्म्ाडों  से  सरकारी
 नीति  के  जिससे  विदेशी  सरकारों  को  अवगत  करा  दिया  गया  हम  उन  विदेशी  यूद
 पोतों  को  भारतीय  बंदरगाहों  में  आने  की  इजाजत  नहीं  देते  जिनके  बारे  में  यह  जानकारी  हो
 कि  वे  नाभिकीय  अस्त्र  ले  जा  रहे  हूँ  ।

 किरघिजस्तान  का  यूरेनियम  देने  का  प्रस्ताव

 8704.  भी  साईसंम  मरम्डो  )  पर
 यह  बताने  की  छा भी  पृष्बीराज  डो०  चच्हाण

 बिदेश  यह  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  किरधिजस्तान  के  राष्ट्रपति  ते  भारत  को  य्रेनियम  देने  का  प्रस्ताव
 रखा

 ॥

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्यौरा  कया  ह ैऔर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  नय  गठित  स्वतंत्र  राज्यों  के  राष्ट्रमण्डल  के  किसी  राज्य  ते  भी  भारत  को

 देने  का  प्रस्ताव  रखा  और
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 यदि
 तो तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एड्शार्डो  :

 झोर  मार्च  को  अपने  संवाददाता  सम्मेलन  में  किरणिनस्तान  के  राष्ट्रपति
 ने  कहा  था  कि  यूरेनियम  के  उत्पादन  और  वितरण  पर  रूस  शौर  कजाकिस्तान  के  बी

 लिपक्षीय  करार  किरघिजस्तान  उन  देशों  को  छोड़कर  जिन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  सहित  अन्तर्राष्ट्रीए

 समुदाय  ने  माना  हुआ  कड़े  आई०  ए:ई०ए०  सुरक्षा  उपसयों  के  अखर्गेत  अन्य

 देशों  को  समृद्ध  य्रेनियम  बेचने  के  लिए  इच्छुक  सरकार  ने  इस  बयान  पर  गोर  किया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजनथिकों  के  साथ  आतचोत  में  हिस्दी  का  प्रयोग

 8705.  थओ  खलेतन  पी०  एस०  जौहान  =)
 भी  बलराज  पासी
 झोमतो  महंत  कुम/रो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करँंगे  कि  :
 श्री  नरेश  छुम/र  बलियाम  |

 |

 क्या  ऐसा  कोई  अनुदेश  जारी  किया  गया  है  कि  विदेश  स्थित  भारत  के  राजनयिकों  और

 अधिकारियों  को  विदेशी  राजनयिकों  के  साथ  बातचीत  करते  समय  यथासंभव  हिन्दी  का  प्रयोग  करना

 क्या  हस  संबंध  में  साथ-साथ  भावान्तरण  की  क्षोई  सुक्षिधा  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  संजालथ  में  राज्य  मंत्र  तथा  मृह  मंत्रालय  में  राज्य  भंजी  एमॉन०  एम०  :
 से  विदेश  यात्राओं  के  दोरान  भारतीय  शिष्टम०्हलों  द्वारा  बातनीत  में  हिन्दी  के

 प्रयोग  के  संबंध  में  समुच्चित  निर्देश  विदेशों  में  स्थित  सभी  भारतीय  मिशनों  को  परिक्ालित  किये  गये
 भारत  सरकार  के  सभी  मंत्नालयों|विभागों  को  केन्द्रीय  हिन्दी  समिति  की  8  1985

 को  हुई  बैठक  में  कुछ  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  कि  भारत  के  बाहर  विदेशों  में  हमारे  राजनयिक
 और  अधिकारी  विदेशों  के  राजनेताओं  से  जहां  तक  सम्भव  हो  बातचीत  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 से  अवगत  कराया  गया  उन्हें  संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्रालय  कार्य  की

 हिन्द्री  सल।हकार  समिति  की  30  1985  को  हुई  बैठक  में  भी  कुछ  सदस्यों  द्वारा  इस  विषप

 पर  दिये  गये  सुझाव  से  अवगत  कराया  गया  जज  हमारे  राष्ट्रीय  लेता  विदेशों  को  पर  जे  है
 तो  वे  उस  देश  में  अपने  समकक्ष  सहयोगियों  के  स।थ  अपनी  वातचीत  में  हिन्दी  का  प्रयोग  करते  के  लिए

 स्वतंत्र  होते  है  ।  यद्यपि  हिन्दी  भाषान्तरक/र  का  अलग  से  कोई  पद  नहीं  परन्तु  भारतीव  भिशनों

 में  नियुक्त  अधिकतर  कर्मचारी  हिन्दी  जानते  है  भोर  वे  शावास्तरण  क्राकार्स  कर  सकते  हैं  ।
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 )

 जन  नी  नमन  रनननगनगनगनन

 ढाड्ा  के  प्रस्तगंत  गिरफ्तारियां

 8706.  औी  जगबोर  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कली  एम०  जे०  राठवा  |

 ह

 .  1991  से  अब  तक  विभिन्न  संध  राज्य  क्षेत्रों  मे ंआतंकवादी  और  विध्यंसकारी
 क्रियाक्लाप  अधिनियम  के  अन्तर्गत  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  व्यक्तियों  को
 गिरफ्तार  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  टाडा  के  प्रावधानों  का  दुरूपयोग  किये

 जाने  संबंधी  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नामों  सहित  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई  है|की  जा  रही

 (3)  क्या  सरकार  का  विचार  टाडा  के  प्रावधानों  में  संशोधन  करने  का  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संलदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एम०  :

 टी०  ए०  डी०  ए०  के  अन्तर्गत  केवल  संघ  शासित  दिल्ली  तथा  चण्डीगढ़  में

 पफ्तारियां  की  1  1991  से  दिसम्बर  1991  तक  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  तथा

 चण्डीगढ़  में  क्रशः  130  तथा  33  अ्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 (@)  से  -:  गुज  राजस्थान  तथा  तमिलनाडु  राज्यों
 ढ्वारा  टी०  ए०  डी०  ए०  का  तथा  कथित  दुरूपयोग  करने  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 चुंकि  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  अतः  मामला  राज्य  सरकार  इस  अनुरोध  के  साथ

 भेजा  गया  है  कि  वे  टी  ए०  डी०  ए०  के  उपबंधों  को  अत्याधिक  सावधानी  तथा  सतर्कता  से  लागू
 करें  '।

 ह  ह

 इस  समय
 अधिनियम

 को  संशोधित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  |.

 .  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लाख  को  समस्याओं  पर  श्रायोगों  को  लिकारिशें

 8707.  ओऔ  भदण  लाल  छुरामा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  लदाख  के  निवाद्धियों  समस्याओं  के  अध्ययन  के  लिए  गजेन्द्र  गड़कर
 आयोग  और  सीकरी  गठित  की

 यदि  तो  क्त्रा  उसकी  रिपॉर्टे  केखीय  सरकार  को  मिल  गई
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 यदि  तो  इन  रिपोर्टों  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  और

 उन  पर  क्या  अनुवर्तों  कार्यवाही  की  गयी  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०
 से  जम्मू  एवं  कश्मीर  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  में  क्षेत्रीय  असमानता  का

 मुद्दा  अकसर  जन  सामान्य  में  परिचर्चा  का  विधव  रहा  और  समय-समय  पर  विभिन्न  समितियां  एवं
 आयोग  राज्य  सरकार  द्वारा  ऐसे  मुद्दों  की  जांच  करने  तथा  उन  पर  अपनी  संस्कृति  देने  के लिए  नियुक्त

 किए  गए  जो  क्षेत्रीय  समानता  के  लिए  काफी  सहायक  हो  सके  ।  इनमें  न्यायमूर्ति  श्री  पी०  बी०  गजेल

 गड़कर  तथा  न्यायमूर्ति  श्री  एसल०  एम०  सीकरी  की  अध्यक्षता  में  क्रशः  1967  तथा

 1979  में  गठित  आयोग  शामिल  थे  ।

 गजेन्द्र  गडकर  एवं  सीकरी  आयोगों  द्वारा  1968  तथा  1980  में

 प्रस्तुत  संस्कृतियांप्रतिवेदन  जम्मू  एवं  कश्मीर  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  कर  दिए  गए  जम्मू  एबं
 कश्मीर  सरकार  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  आयोगों  द्वारा  की  गई  अनेकों  संस्क्ृतियों  पर  उसके  द्वारा

 समय-समय  पर  उपयुक्त  कारंवाई  की  गई  है  ।

 [

 डा०  प्रस्बेश्कर  के  कार्यों  प्रोर  भाषणों  का  प्रकाशन

 8708...  भ्रो  तेज  नारायण  सिह  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अम्बेडकर  शताब्दी  समारोह  समिति  रा  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  कार्यों

 और  भाषणों  को  विभिन्न  भाषाओं  में  अ्रकाशित  करने  का  निर्णय  किया

 -  यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 गयी  और

 इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  हेतू  आगे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  :  हां  ।

 ढ।०  अम्बेडकर  की  कृतियों  और  भाषणों  के  12  खण्डों  के  हिन्दी  तथा  8  अन्य  भारतीय

 भाषाओं  अर्थात्  पंजाबी  और  गुणराती  में  अनुबाद
 और  प्रकाशन  करने  हेतु  सूचना  और  प्रतारण  मंत्रालय  के  प्रकाशन  प्रभाग  को  1991-92  के  दौरान

 38  लाख  रु०  की  राशि  विमुक्त  की  गई  है  ।  इस  योजना  के  लिए  1992-93  की  वाधिक  योजना  में

 80  लाख  २०  के  प्रावधान  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 प्रकाशन  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  इस  काम  को  मानीटर  करने  हेत्ू  एक
 सेल  की  स्थापना  की  है  ।  प्रकाशन  प्रभाग  इस  काम  को  श्राईवेट  साहित्य  अकादमी  तथा  पाठ्य

 पुस्तक  मुद्रणालय  को  सौंपने  की  संभावनाओं  का  भी  पता  लगा  रहा
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 लिकित  उतशर  30  अप्रैल  1992
 शमनकबल  बज नल  न  शंकर  न्ञ++  क्  न्ल्  नह  तनਂ  नर  |  कल  लीनन  नमक  नानक»  शृह  >  ०  ५  ८  मंत्री

 कश्मोर  में  प्लातंक्यादियों  की  अलपेठ

 8709.  भी  शंकर  सिह  बाधेला
 हद

 :  क्या  शह  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
 क्री  झटल  बिहार  बाजपेयों  /

 क्या  4000  पाक-प्रशिक्षित  आतंकवादी  और  विध्यंसात्मक  मतिविश्नियों  हेतु  कश्मीर
 बाटी  में-घसपेठ  करने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  कि  14  1999  के  हिन्दुਂ  में  बताया
 गया

 (@)  यदि  तो  मामले  संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०  :

 से  ऐसी  सूचनाएं  हैं  कि  बड़ी  संख्या  में  पाकिस्तान  में  प्रशिक्षित  आतंकवादी
 और  विश्वटनकारी  गतिविधियां  करने  के  लिए  कश्मीर  घाटी  में  घुसपैठ  करने  के  अवसर  की  इन्तजारी
 में  सीमा  पर  सख्त  निगरानी  होने  के कारण  ये  आतंकवादी  बड़ी  संख्या  में  घाटी  में  प्रवेश  करने  में

 कठिताई  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  सुरक्षा  बल  घुसपै०  रोकने  के  अपने  प्रयास  जारी  रखेंगे  ।

 सुपरी  के  बाजार  मुल्य

 8710.  के०  एज०  मुम्रिकष्षा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सुपारी  का  उत्पादन  प्रति  वर्ष  बढ़ने  के  बाबज़ूद  सुपारी  के  बाजार  मूल्य  तेजी

 से  बढ़  रहे  और
 ह

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सुपारी  के  बाजार  मूल्य  में  कितनी  वास्तविक  वृद्धि
 ?

 ।

 कृषि  संप्तालय  में  राश्य  मुल्यापललो  :  और  :

 जी  हां  ।  सपारी  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  1981-82)  में  1989-90  में  2.  6

 1990-91  में  66.6  प्रतिशत  और  1991-92  में  37.3  भ्तिशल  की  बढि

 हुई  ।

 तेल  की  जीज  संदंधी  तकनोक

 8711,  भ्रो  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिमी  क्षेत्र  में  तेल  के  भंडारों  की  प्रकृति  शौर  उनकी  मता  के  आरे  में

 नीम  आंकड़ों  को  एकलित  करने  के  लिए  कोई  तेल  की  खोज  संबंधी  मई  सकतीक  अपनायी  गई:है;.
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 10  1914  लिखिंत  उत्तर
 >>  +वऔ  व  “+->जलनत++त+++++«

 )  पदि  तो  तत्संब्धी  ब्यौरा  जया  है

 इसके  फलस्वरूप  तेल  और  गैस  के  कितने  का  पता  लगाया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेप्त  मंत्री  जओ०  :  से

 पश्चिमी  क्षेत्र  मे ंत्रिआयामी  भूकंपन  प्रणाली  के  नाम  से  जानी  जाने  वाली  एक  नयी  अन्वेधण
 तंकंनीक  प्रयोग  में  इस  तकनीक  को  विभिन्न  स्थानों  में  प्रयोग  में  लाया  गया  है  जिम्में

 गुजरात  के  नादा  और  लिम्बोश्रा
 शामिल  इस  तकनींक  का  प्रयोग  करके  उत्तरी  गुजरात  के  जोटाना  क्षेत्र  में  चार  स्थानों  को
 निंदिष्ट  किया  गया  था  जिसका  परीक्षण  वेधन  करने  ज्ञात  जोटाना  क्षेत्र  का  उत्तरी  एक्सटेंशन

 महत्वपूर्ण  साबित  हुआ  ।

 तेप्णा  का  उत्प।दत

 8713.  भरी  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  नया  पेद्रोलियस  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृप  करेंगे  कि  :

 देश  में  उत्पादित  कार्णे  तेल  की  वास्सविफ  उत्पदन  लागत  को  मिलाकर  तेयार  किए
 गए  प्रति  दहन  नेप्था  की  लागत  कितनी

 आयातित  कच्चे  तेल  से  तैयार  किये  नेप्था  की  प्रति  टेन  लागत  कितनी

 इस:समय  देश  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  नेप्या  का  उत्पदन  किया  जा  रहा  और

 कितनी  मात्रा  में  नेप्या  का  निर्यात  जा  रहा  है  और  प्रति  टन  इसका  मूल्य  कितना

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  बी०  :  और  :

 चूंकि  कच्चे  तेल  की  वास्तविक  उत्पादन  लागत  क्षेत्र  दर  क्षेत्र  भिन्न-भिन्न  अतः  नेप्णा
 की  लागत  भी  भिन्न  होगी  ।  नेप्था  की  लागत  संसाधित  क्रूड  की  किस्म--आयालित  या
 ओर  रिफ़ाइनरी  के  आकार  पर  निर्भर  होगी  ।

 और  वर्ष  1991-92  के  4.  9  एम०  एम०  टी०  नेप्या  का  उत्पादन  हुआ
 और  लगभग  1.  42  एम०  एम०  टी०  का  निर्यात  4537/-  रुपये  एम०  एम०  टी०  की  औसत  दर
 पर  किया  गया  थां  ।

 बनस्वति  तेलों  के  लिए  दीर्धकासॉम  नीति

 8714.  श्री  जाअजं  फर्माष्डोज  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ओर  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  बीच  वनस्पति  तेलों  के  लिए
 एक  दीर्घकालीन  नीति  पर  नई  दिल्ली  में  7  1992  को  हस्ताक्षर  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  30  1992

 सूपर  30  के  अंतर्गत  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  इस
 पर  6  1999  को  किए  गये  ।

 यह  समझौता  वनस्पति  तेल  के  लिए  दीर्घकालीन  नीति  स्ट्रैजी
 संबंधित  है  |  प्रथम  चरण  तिलहन  क्षेत्र  क ेविकास  के  विभिन्न  पहलुओं  तथा  उत्पादन  संसाधन  विपणन

 तथा  खपत  के  लिए  उसके  दीर्घकालीन  प्रभाव  पर  अध्ययनों  से  संबंधित  हाल  की  परियोजना

 उफ्स  अर्थात्  तिलहन  विकास  के  लिए  कार्य  नीति  तथा  नीतिगत  मामलों  पर

 विमशों  करते  के  विस्तार  तथा  त्वरित  कारंवाई  तथा  तफनीकी  सहायता  की  प्राथमिकताओं  के  लिए
 विशिष्ट  क्षेत्रों  की  पहचान  करने  से  संबंधित  है  ।  यह  परियोजना  30000  अमेरिकी  डालर  के

 आबंटन  से  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  तकनीकी  सहयोग  द्वारा  वित्त  पोषित  की  जाती

 12.00  मष्याहू

 संयकत  राज्य  अमेरोंका  द्वारा  भारत-के  विरुद्ध  सूपर  301  के  अन्तगंत

 कार्यवाहों  किए  जाने  बारे

 श्रो  सेफूहीन  खोधरी  :  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  सुपर  301  के

 अंतर्गत  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में  हम  एक  विस्तृत  चर्चा  की  मांग  करते  समूची  संभा  इसकी

 निन्दा  करने  में  सर्वसम्मत  है  ।

 मु
 झ्रध्यक्ष  भ्रहोदय  :  में  समझता  हूं  कि  आप  इस  मामले  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।  में  इस

 मुद्दे  पर  आपको  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  देने  का  इच्छुक  लेकिन  एक-एक  करके  अपनी  बात

 रखिये  ।

 (  व्यव  धान  )
 *  न  «०

 झंध्यक्ष  महोदय  :  अब  कृपया  समझने  की  कोशिश  अपने  स्थान  से  ही  इस  प्रकार  के  निदेश

 मत  दीजिये  ।  यदि  आपका  ध्याताकर्षण  प्रस्ताव  तो  केवल  चार  सदस्य  बोल  सकते  यदि  आप

 यहां  पर  किसी  प्रकार  की  चर्चा  करना  चाहते  हैँ  तो  चार  से  अधिफ  भी  बोल  सकते  यदि  आप

 193  के  अंतर्गत  चर्चा  करना  चाहते  तो  कोई  समय  नहीं  है  क्योंकि  चर्चा  के  लिए  अन्य  मुद्दे  भी

 कृपया  यह  सत  समझें  कि  अध्यक्षपीठ  से  निर्णय  लेने  वाली  शक्तियां  आपके  हाथ  में  हैं  क्योंकि  निपटान

 हेतु  लम्बित  पड़े  सभी  मामलों  की  पूरी  जानकारी  आपको  नहीं  है  ।

 बब्+
 (  रपाथधान  )

 ]

 शी  जार्ज  फर्माडोज  :  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि
 आपने  इस  बहस  की  इजाजत

 दी  यह  पूरी  होनी  व।णिज्य  मंत्री  और  विदेश  मंत्री  दोनों  को  बैठने  का  आदेश  दें  ।
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 10  1915  संयुकद्र॒  राज्य  अभरीका  द्वारा  भारत  के  ब्रिरुद्ष  सुपर
 301  के  अन्तर्गत  कयंवाही  किए  दाने  के  बारे  में

 ene िििओ

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  मन  में  कोई  शंक  नहीं  है  कि  अगर  वे  अन्यथा  व्यस्त  नहीं  तो  ये  तभा
 में  आने  ही  वाले  हैं  ।

 श्री  ताराजस्व  खण्डलबाल  दिल्ली  के  मामले  पर  होम  मिनिस्टर  का  स्टेटमेंट

 होना  चाहिए  ।  मैं  इसके  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 भो  जा  फर्ताढोज  :  मेरा  कहता  है  कि  पहले  बयान  को  करिये  ।  ।  विवरण  देते

 दीजिये  ।

 प्रत्यक्ष  सहोदप  :  में  गृह  मंत्री  स ेबातचीत  करना  में  थोड़ी  देर  में  इस  बात  को  पुनः  लूंगा  ।

 पह  पूरा  मामला  बड़ा  महत्वपूर्ण  कल गृह  मंत्री  ने  मुझे  यह  विवरण  दिया  उनके
 पास  कुछ  और  अधिक  जानकारी  है  और  वे  उस  विवरण  को  संशोधित  ऋरना  चाहते  हैं  ।

 गृह  एस०  बो०  :  विवरण  को  अद्यतन  किया  जाता  है  और  इसका  हिन्दी  में

 अनुबाद  भी  होना  है  और  इस  प्रकार  से  यहूं  विवरण  2.  39  म्०  १०  अथवा  3.00  मं०  प०  तक
 विदरण  के  लिए  तैयार  हो  जायेगा  ।

 प्रथ्यन्ष  महोइ॒य
 *

 यह  आपको  ।  उस  आप  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  है
 ।

 ओो  त/राजन्य  खण्डेंलबतल  :  स्टेटमेंट  से  पहले  जो  वहां  की  स्थिति  है  बह  में  बताना

 चाहता  हूं  जिससे  स्टेटमेंट  में  उसका  जवाब  भी  आ  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोबद  :  ठोक  है  आप  पहले  अपनी  स्थिति  बयान  कर  फिर  स्थेटमेंट

 इसके  बाद  मे  जाज  साहब  को  बुल।ऊंगा  ।

 श्री  ताराजनद  खण्डेलबाल  :  अध्यक्ष  में  बड़ी  वेदना  से  और  दुखी  मन  से  जो

 दिल्ली  में  कल  भयंकर  बम  कांड  हुआ  है  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  पिछले

 6  दिन  से  लगातार  दिल्ली  में  चार  बम  कांड  हुए  और  उस  विषय  को  यहां  पर  उठाया

 परन्तु  सरक/र  को  ओर  से  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  जबाब  नहीं  आया  |  सरकार  क्या

 एक्शन  ले  रही  है  उन्होंने  इसका  कोई  महत्व  नहीं  समक्षा  ।  अगर  सरकार  इसके  महत्व  को

 समझती  तो  मैं  दावे  के  साथ  कह  संकता  हूं  कि  यह  जो  कांड  हुआ  है  29  लोगों  की  मृत्यु  हो

 चूकी  आज  भो  सुबह  मैं  वहां  गया  था  कल  भी  दो  घंटे  रहा  चार  लाशें  आज  भी

 निकली  कुछ  लाशें  ऐसी  हैं  झिनका  सिर  उड़  गया  है  और  मलब्रे  में  दबी  हुई  कई  के

 हाथ  कई  के  पांव  नहीं  में  यह  बताना  चाहता  हूं  यहू  कल  दिन  में  दस
 बजफर  बीस  मित्रट  पर  हुआ  ।  वहां  के  कार्पोरेशन  के  कमिश्तर  बीस  मिनट  के  दाब  पहुंच
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 संयक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  सूपर  30  1992

 301  के  क्षन्तर्गत  कार्यवाही  +िए  ऊनें  के  बारे  में

 परर्त  चीफ़  इंजीनियर  जब  तीनों  बिल्डिग्स  स्वाहां  हो  ध्वस्त  हो  उसके  नीचे

 दबकर  लोग  भर  कारपोरेशनत  को  कार्य  करता  चाहिए  था  मलबे  को  हटाकर  लोगों  को

 निकालने  वीफ़  इंजीनियर*  ..  ...  .

 |
 झत्यक्ष  महोदष  :  नाम  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 अं  ताराचरद  खग्डलवाल  :  ढहने  के  बाद  वह  डेढ़  बजे  आये  और  129.30  बजे  जो

 19  बेलदार  उतमें  अधिकतर  महिलाएं  अध्यक्ष  में  बहुत  कम  में  अपनी

 बात  निवेदन  करे  दूं  लेकिन  यह  इतना  महत्वपूर्ण  मामला  है  कि  कुछ  बातें  जरूर  बताना

 वहां  के  निवासियों  ने  मलवे  को  हटा  हटाकर  तीन  बजे  तक  लाशें  निकालीं  जबकि  ये  बेलदार

 वहां  पर  2  बजे  आए  ।  उनके  पास  फाबड़े  थे  और  उससे  पहले  जो  बेलदार

 आये  थे  वे  मिह॒त्ये  थे  ।  जब  कोई  बिल्डिंग  गिरती  है  ओर  जिनके  पास  फावड़े  नहीं  जिसके

 पास  शौवल्स  नहीं  क्या  वे  मलबे  को  हटा  सकते  हैं  ?  च्रीफ़  इंजीनियर  ने  वहां  मौजूद
 उत्तेजित  भीड़  के  साथ  इस  संवेदना  के  मौके  पर  जो  व्यवहार  वह  बहुत  ही
 नीय  है  ।

 अध्यक्ष  में  कहना  चाहता  हूं  कि  पहले  पुलिस  ने  यह  कांड  गैस  सिलेंडर  -  फटने

 फा  बताया  जो  पुलिस  का  पुराकत  रवेया  है  ।  तारीख  93  को  पहाड़गंज  में  जों  बम  विस्फोट

 उसको  भी  गंस  सिलेंडर  फटने  का  कारण  बताया

 अव्य्ष  महोदय  :  खण्डेलवाल  स्टेटमेंट  आने  तफ  हस  पंर  क्यों  बहुस  कर  रहे

 झिनुवाई  ]
 श्रो  तारायरद  खण्ऐेलबाल  :  में  सभा  का  अधिक  समय  नहीं

 मैं  आपको  विर्रास  दिलाता  मैं  दो  या  तीन  मिनट  में  ही  अपदी  बात  समाप्त  कर  दूंगा  ।

 कृपया  मुझे  बोलने  फा  समय  दें  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  सिर्फ  टाईम  का  सवाल  नहीं  आज  आप  जो  बोल  रहे

 बह  एफेक्टिवली  आना  भी  चाहिए  ।  आप  स्टेडमेंट  आने  तक  वे  कया  फ्ह्वते  जरा

 सुनिये  तो  सही  ।

 श्री  तारायरद  दग्डेलबाल  :  अध्यक्ष  स्टेटमेंट  पता  नहीं  किस  टाईम  पर
 में  उस  समय  यहां  हूं  या  नहीं  हूं  ?

 ह

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  अपको  यहां  रहना  इतना  अहम  भाभला  है  ।

 कका्यवाही-बुत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  गंवा  ।
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 10  1915  )  संयुक्त  राज्य  द्वारा  भारत  के  विरद्ध  सुपर
 301  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  किए  जाते  के  बारे  में

 ॑४ंणाआाा॥७  (ननर॥आआ७%७र आआआआएरणणणशणआआाआआ॥आआएश॥्शएण॥्ल्र८्ल्र८भ७्ल््ल्रएएएएणणणााा
 शो  ताराचश्ट  झण्डेसथ/र  :  अध्यक्ष  इतनी  देर  में  तो  में  अपनी  बात  कह  देता  ।

 तो  पुलिस  में  पहले  सिलेंडर  फटने  का  मोड़  उसके  बाद  रसायन  के  क/रण  आग

 इसको  मोड़  दिया  ।  तीन  बिल्डिग्ज  गिर  गयीं  और  पास  की  दो  विल्डिज  इतनी  खराब  हों

 चुकी  हैं  कि  उनको  नी  पड़ेगा  ।  आधे  किनरोमीटर  तक  की  दूरी  पर  जितने  मकान  है
 उनमें  दरारें  आः  गयी  हैं  ।  इतना  बड़ा  भयंकर  विस्फोट  तो  पुलिस  हमेशा  ही  मोड़  देती

 यह  मुनासित्र  नहीं  है  ।  मैं  दो-तोत  मांगें  करता  चाहता  होम  भिनिस्टर  बयान  उसमें
 उनका  क्या  दृष्टिकोण  है  वे  रखें  ?  मैं  सांग  करता  हूं  कि  जो  लोग  मरे  उन्हें  दो  लाख

 और  जो  इन््जई  उतको  पवास  हज़ार  रुपया  दिया  जाये  ।  इस  पर  एक  विशेष  बात

 पहू  कहता  चाहता  हूं  कि  सदन  में  हमेशा  मंत्री  महोदय  तो  बतायेंगे  लेक्रित  अध्यक्ष  में
 अटेंशन  चाहता  हूं  ।  सदन  के  विभिन्न  सदस्थों  ने  अलग-अलग  कांड  में  मुंआवज्धा  की

 मांग  की  है  परन्तु  सरकार  ने  कभी  उसका  रिएक्शन  या  उसका  उत्तर  नहीं  मैं  जानता

 चाहता  हूं  कि  सरकार  दहन  मांगों  के  प्रति  उदासीन  क्यों  अगर  सरकार  खुलकर
 कहती  है  तो  कहे  कि  बीस  हजार  रुपया  देगी  लेकित  लोग  जाने  तो  सही  कि  सरकार  में  सेतृष्य
 के  जीवत  की  कितती  कीमत  तय  की  है  ?  मैं  हूं  कि  सरकार  दो  लाख  दफ्या  दे  और

 प्रधानमंत्री  भी  अपने  फण्ड  में  से  इसे  काण्ड  के  लिए  दें  ।

 अध्पक्ष  इसमें  सटकार  का  जहां  तक  दायित्व  में  एक  निवेदन  अपने  सांसदों
 से  भी  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  सांसदों  का  भी  एक  दायित्व  है  जनता  के  प्रति  ।  जो

 बाहर  के  सांसद  यहां  पर  अर्थात्  दिल्ली  में  छः  माह  तो  रहते  ही  यह  दिल्ली  उनका

 सेकेण्ड  होम  है  ।  यह  उनके  परियार  का  अंग  है  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  क्षि सरफार  के

 साथ  एक  बहुत  अच्छी  संभावना  पब्लिक  में  होगी  500/-  रू०  प्रति  सदस्य  अगर  इसमें
 अपना  योगदान  दे  तो  संसद  सदस्यों  के  प्रति  जनता  में  एक  बहुत  बड़ी  भावना  फंलेगी  ।  हसमें

 कोई  पार्टी  का  सवाल  नहीं  है  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करता  चाहता  हूं  कि  यह  कोई  परम्परा
 भी  नहीं  डालना  चाहता  यह  केवल  इसलिए  है  कि  आप  और  हम  लोग  दिल्ली  में  रहते

 हैं  और  एक  स्पेशल  काण्ड  हुआ  है  |  बहुत  से  सदस्यों  ने  इसका  स्वागत  किया  आश्यासन
 दिया  है  |  में  उनका  भी  आभार  व्यक्त  करता  हूं  और  दिल्ली  की  जनता  सी  उनका  आभार

 व्यक्त  करेगी  ।  ''
 *'

 )
 झ्रव्णक  महोदय  :  मंत्री  महोदय  कुछ  कहना  जाहते  हैं  ।

 जितेणरा|थ  वास  :-  इस  मुद्दे  पर  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 वाहतव  में  उस  स्थान  पर  गया  हूं  ।

 ै

 ,  ओ  राम  बितास  पवार  :  अध्यक्ष  जब  स्टेटमेंट  आयेगा  शो

 उस+र  बलेरिफिकेशन्स  ,  अलऊ  नहीं  करेंगे  ।  आब  देखिये  कि  में

 ऐसी  घटनायें  घट  रहो  जनजीवन  बिल्कुल  भयभीत  है  और  यहू  मामला
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 संवुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  सुपर  30  1992

 301  के  अन्तगेत  कायेवाही  किए  ज।ने  के  बारे  में

 झारत  सरकार  के  अन्तर्गत  आता  भारत  संरकार  को  इसकी  रेस्पॉसिबिलिटी  लेनी  चाहिए  ।

 मिनिल्टर  स्टेटमेंट  देंगे  उसके  बाद  हम  लोगों  का  अधिकार  तो  रहेगा  आप  स्वयं

 कर  लेंगे  कि  उसके  बावजूद  सेटिस्फाई  नहीं  करते  हैं  तो  निश्चित  रूप  से  इसको  किसी  न  किसी

 कप  में  डिस्केशन  के  लिए  यह  मेरा  आपसे  आग्रह  है  ।  '  '

 झध्यक्ष  महोदय  :  में  तो  सभी  पर  डिस्कस  करना  पर  आपके  पास  टाइम  नहीं

 न्न्न०
 "

 बढ
 ु

 शो  राम  जिलस  पासवान  :  कालिंग  अटेशन  में  नहीं  रख  सकते  हैं  ?  यहू  मेरा  सुझाव

 है  ।  '
 **

 को  जिलेशा  काथ  दास  :  मेने  उचत्त  स्थान  का  दौरा  किया  था  जहां  यह
 भिस्कोट  हुआ  है  ।  :

 छत्यक्ष  महोदय  :  यह  जरूरी  नहीं  है  ।

 शो  जितेश  नाथ  दास  :  में  एफ  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  वक्तव्य  के  लिए  कुछ  नहीं  है
 ।

 आप  ऐसा  करने

 के  लिए  बाध्य  नहीं  हैं  ।

 ,  ..  ओ  जितेस  नाथ  :  में  दिल्ली  में  हुए  विस्फोट  पर  एक  वक्तथ्य  देना  चाहता  हूं  ।

 मैत्ते  उस  स्थान  का  दौरा  है  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  जिस  सदस्य  के  निर्वाचन  क्षीत्र  में  वह  विस्फोट  हुआ  उसने  पहले
 ही  इसका  जिक्र  कर  दिया  अतः  यह  आवश्यफ  नहीं  है  और  यदि  आएके  पास  कोई

 आनकारी  है  तो  आप  इसे  मंत्री  जी  को  दे  दें  ।

 भो  जा  फर्नांडोज  :  अध्यक्ष  यह  अच्छा  होता  अभर  ब्राणिज्य

 मंत्री  बाद  में  '''  *  *

 इत्यक्ष  महोदणथ  :  ये  बोड़ा  सा  इनीशिएट  छर  दें  फ़िर  आप  बोल  लें  ।

 *्न०  ७
 )

 नर

 जानित्य  मंत्रालय  में  राज्य  पी०  :  अध्यक्ष  महोदय  इस  मामले

 पर  विज(र-विमर्श  किया  जाना  है  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  श्री  बसुदेव  श्री

 फुर्नोडींमं  भौर  अस्य  माननीय  सदस्यगण  इस  पर  एक  उचित  तरीके  से  चर्चा  करमा  चाहते  हैं  ।
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 10  1914  संयुक्त  राज्य  द्वारा  भारत  के  विदद्ध  सुपर
 30  के  अन्तगंत  कार्यवाही  जाने  के  बारे  थे

 मेरा  अपके  विचारार्थ  यहू  सुझाव  है  कि  अप  सोमव।र  को  एक  ध्यं(|न/कर्ष  ण-प्रस्त।व  रथीकार
 करने  पर  विचार  कर  क्योंकि  मुझे  इंस  अवधि  के  दोरान  हमारे  दृतबास  से  अधिसूचना
 की  एक  प्रति  प्राप्त  होने  की  उम्मीद  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  क.रंवाई  अन्याग्रपूर्ण  भौर
 अवांछनीय  है  ।

 पिछले  दस  महीनों  कुछ  लोगों  में  यटट  संदेह  ध्यवतत  किया  गया  था  कि  भारत
 दब।व  में  आ  जाएगा  और  अपने  अत्यावश्यंक  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  नहीं  वास्तव  में
 इस  निर्णय  का  एक  दृढ़  पहल  है  |  यह  निर्णय  इस  बात  को  रेखांकित  करंता  पिछले
 दस  महीनों  वास्तव  में  हमने  अपने  अत्यावश्यक  राष्ट्रीय  हितों  की  रक्षा  की  है  |  अंत

 में  कहना  चाहत  हूं  कि  इस  अवधि  के  दौरान  मुझे  अंधिसूचता  की  प्रति  प्राप्त  होने
 की  अशशा  ध्यानाक्ंण  प्रस्ताव  अथवा  किप्ती  सी  उचित  तरीके  से  इस  पर
 विमर्श  के  लिए  सोमवार  का  दिने  निश्चित  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रध्यक्ष  उस  मुद्दे  पर  मैं  पहले  ही  अपना  अंभिमत  व्यक्त  कर  चुंका  हूं  ।

 यदि  आप  हैयानाकर्षण  चंहते  तो  मुश्किल  से  चर  व्यक्ति  बोले  सकते  हम  अंस्यों  के

 विचार  भी  सुनना  जोकि  आपके  लिए  भी  सहायक  हो  सकते  हैं  ।

 थो  पी०  लिक्म्यरम  :  अप  एक  निर्णय  कर  सकते

 शी  जाजं  फर्नांडोज  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  के  ब्यात  के  बरे  में  मेरी  अपनी  राय  है  कि  हम
 लोग  अपने  विभार  बहां  पर  रखें  ।  बंद  में  जैसा  अंप  कराता  हम  उसका  स्वागत

 करग  ।
 ह

 प्रध्यण  भहोक्षय  :  अगर  संभव  होगा
 '

 झो  जाओ  फर्नांडेश  :  हम  उसका  स्वायत  अध्यक्ष  मंत्नी  जी  ने

 अभी  यहू  कहा  कि  पिछले  10  महीनों  से  यह  सारा  मामला  चल  रहा  था  झौर  एक  ऐसी  बात

 चल  पड़ी  थी  कि  सरकार  अमेरिका  के  सामने  झूक  रही  झभौर  अभी  उन्होंने  कहा  कि  अभी

 सुबूत  मिल  गया  कि  हम  लोग  नहीं  झुक  रहें  कौन  सुबृत  मंत्री  जी  ने  यहां  दिया  या

 कौन  सुबृत  बाशिगटत  से  यहां  आया  कि  सरकार  नहीं  क्षक  रही  यह  में  नहीं  समझ

 पाया  ।

 अध्यक्ष  आज  स्थिति  यह  अनी  है  कि  पिछले  10  महीनों  से  इस  सदन  के  कई
 सदस्य  भौर  देश  के  कई  लोग  फह  रहे  थे  कि  अमेरिकः  इस  देश  को  दबला  जाहता  है  अनेक

 तौर-तरीकों  का  इस्तेमाल  करके  इस  देश  के  विकास  के  काम  को  हैं  शोर  विर्के!स

 का  मतलब  केवल  अधिक  विकास  तक  नहीं  है  बल्कि  इस  देश  का  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होना
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 301  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में

 झौर  दुनिया  में  एक  त,कतंवर  राष्ट्र  के  रूप  में  उभरकर  सामने  खाना  यह  जमेरिका  और  गोरी

 बमड़ी  के  लोगों  को  मंजूर  नहीं  यह  हम  एक  अरसे  से  महसूस  करते  थे  भोर  फहते  भी

 ये  ।  आज  उसका  एक  अपर  उदाहरण  हम  लोगों  के  सामने

 ज़ो  हुआ  है  उसको  हम  लोग  समझ  लें  ।  इस  सदन  के  भोतर  और  इस

 सदन  के  बहूर  क.लाहिल्स  फा  नाम  अनेक  ब।र  लिया  लेकिन  आज  का  जो  ऐलान  हुआ
 यह  कार्लाहिल्स  का  नहीं  यह  अमेरिका  के  प्रेज़िडेंट  ने  कल  प्रेजिडशियल  ज्ञदेश  निकाल

 कर  कहा  कि  भारत  को  अब  कटघरे  में  रखने  फा  काम  करो  झौर  इनके  यहां  से  अययःत  की  जो

 चीजें  उन  पर  जी  एस  पी  सिस्टम  आफ  के  अधार  पर  हम  लोगों

 को  जो  ड्यूटी  में  वहां  मदद  मिलती  उसको  रोकते  का  निर्णय  लिया  अध्यक्ष  इस

 निर्णय  को  लाने  से  पहले  हमारी  से  उनकी  क्या  बातें  नहीं  जानता  हमारे
 रक्षा  मंत्री  अभी  अमेरिका  गए  हमारे  विदेश  सचिव  भी  अमेरिका  में  थे  भौर  हमारे

 राजदूत  भी  वहां  पर  बहुत  ही  मज़बूत  आदमी  हैं  ।  ये  इस  देश  के  हित  को  जानने  वाले  व्यक्त

 इन  सभी  लोगों  से  अमेरिका  के  श्रधिकारियों  ने  किस  प्रकार  की  बातें  कीं  यह  हम  नहीं

 जानते  है  ।  इसलिये  हम  मंत्री  जी  से  चाहेंगेफि  वहां  से  भी  नोटिफिकेशन  व्गरा  अने

 में  देर  लगे  मुझे  नहीं  मालूम  मगर  फैंक्स  से  सना  जाता  है  कि  दो  मिनट  में  सब  कुछ  आ  सकता

 कल  जब  वहां  पर  आदेश  हो  फिर  आप  हमें  श्लौर  10  घण्टे  इन्तज।र  करने  के  लिये

 कह  रहे  यह  बात  अध्यक्ष  कम-से-कम  में  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हू  ।

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  हस  निर्णय  अमेरिका  के  राष्ट्रपति  के  आने

 के  पहले  या  अमेरिका  की  सरकार  के  आने  से  आप  लोगों  से  क्या-क्या  इस  मुद्दे  पर  बातें  हो
 आपने  कौस  सी  भूमिका  रखी  उनके  सामने  कि  जिसके  चलते  इस  निर्णय  पर  अमेरिका  की

 सरकार  आ  नहीं  सकी  ।

 इसके  अध्यक्ष  जो  कार्लाहिल्म  का  व्यान  है  इस  संदर्भ  क्योंकि  आज  वह  ब्यान
 आया  हिन्दुस्तान  में  आया  देश  में  भी  आया  जिसमें  हम  लोगो  को  चोर  कह  करके  एक  बार
 फिर  पुकारा  गया  है  ।  उनेका  ब्यान  है

 ' '  |

 धष्यक्ष  मैंने  आपको  इस  विषय  पर॑  चर्चा  करने  के  लिए  हाउस  में  इजाजत
 दी  है  मगर  इसके  साथ-साथ  इसमें  दूसरे  देशों  के  भी  प्रतिनिधि  होते  हैं  और  उनके  सम्बन्ध  में  अगर

 कुछ  कहना  है  तो  सिर्फ  न्यूज  पेपर  के  ऊपर  आधारित  एक  कितारे  पर  जाकर  न  हां

 आप  यह  जानने  की  कोशिश  करें  कि  कया  ऐसा  कहा  बगरह  ।

 अं  पोौ०  चिदस्मरम  :  मैने  कहा  है  कि  हम  चर्चा  कर  सकेते  हैं  |
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 30  के  अग्तगंत  कार्यवाही  किए  थाने  के  बारे  में

 memes  न  कननन  wee कननन  मनन  अनवणनन  ne  ee  cent  cn  -००----००००-  न्

 ही  जार्ज  फर्नासडरीज्ष  :  अध्यक्ष  में  आपको  ऐसा  वायदा  करता  हूं  कि  ऐसा  वाक्य  इस्तेमाल

 नहीं  ऐसे  शब्दों  का  इस्तेमाल  तहीं  जिस  पर  मुझे  रसी  भर  भी  शक  हो  ।  विदिन  कोट

 एण्ड  मनकोट  करके  ही  मैं  उस  बयान  को  यहां  रखना  कार्जाहिल्स  का  जो  बयान  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  रोक  रहा  माफ  मगर  यह  जो  इसीलिए  शायद  मंत्री
 जी  कॉमसे  मिनिस्टर  ने  कहा  था  कि  मैं  स्टेटमैंट  करूंगा  और  बे  स्टेटमैंट  करेंगे  ताकि  वह  फैक्चुअल
 पोजीशन  हो  मगर  जहां  मैंने  डिस्कशन  एलाव  किया  वहीं  आपको  न्यूज  पेपर  को  कोट  करने
 की  जरूरत  नहीं  है  ।  न्यूज  पेपर्स  जो  कुछ  लिखते  वे  भी सोच-समझ्कर  लिखते  मगर  इसके
 उनका  भी  हियर-से-एविडैंस  होता  है  वह  ।

 शो  जाओं  फर्मागडोश  :  अध्यक्ष  में  अखबार  के  लोगों  की  राय  को  नहीं  कह  रहा  मगर

 कार्लाहिल्स  ने  जो  कहा  उनका  बयान  आपके  पास  वह  बयान

 एक  शैक्षणिक  प्रश्त  नहीं  है  ।  '*''
 '  ५  **  पेटेंट्स  की  चोरी  के

 परिणाम  स्वरूप  इस  देश  में  हमने  60  बिलियन  का  घाटा  उठाया  है  |ਂ

 ]

 इसमें  हम  लोगों  पर  आरोप  है  कि  हम  विदेश  से  यानी  अमेरिका  से  उनके  पेटैंट  को  यहां  पर  चोरी
 करते  मुझे  नहीं  मालूम  की  हम  लोग  उनकी  ब्या  चोरी  करते  हैं  मगर  मेरी  अपनी  मान्यता  है  कि

 हम  किसी  भी  देश  की  कोई  चोरी  नहीं  करते  हैं  ।  हमारी  यह  भी  मान्यता  है  कि  हमारे  देश  में  बहुत
 क्षोज  होती  हैं  कैमिकल्स  और  अन्य  चीजों  जहां  पर  मौका  दिया  जाता  हमारे  राष्ट्र
 में  अनेक  चीजें  बनना  संभव  हम  लोग  आज  जिस  तरह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  कहने  पर

 बहुर।ष्ट्रीय  कम्पनियों  को  हिन्दुस्तान  में  लाने  की  छूट  दे  रहें  हमने  उन्हें  छुट्टी  दे  दी  उसे  लेकर  उन

 लोगों  के  दिमाग  में  जो  मस्ती  बढ़  गयी  यह  उसी  का  नतीजा  है  कि  आज  हम  लोगों  पर  इस  प्रकार

 के  आरोप  लगाये  जाते  हम  इन  आरोपों  को  वर्दाश्त  नहीं  करना  चाहेंगे  ।

 मगर  चोरी  की  बात  करती  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  में  केवल  कमोडिटीज  के  एक  मासले

 केवल  कमोड़िटीज  के  मामले  पर  या  हमारे  दंश  से

 निर्यात  होने  वाले  जितने  प्राईमरी  प्रोड्यूस  क्या  उन  सब  के  दाम  पिछले  5  सालों  7  सालों

 10  सालों  में  बढ़े  नहीं  है  ।  कया  वह  चोरी  नहीं  क्या  वह  डे-लाइट  रौबरी  नहीं  क्या  ऐसा
 करने  बाले  राष्ट्र  आज  अमेरिका  के  नेतृत्व  में  काम  नहीं  कर  रहें  हैं  । एक  हमारे  यहां  से  नियात

 होने  वाली  बीजों  पर  हमें  लूटसे  का  काम  किया  जा  रहा  है  दूसरी  यदि  कोई  छुटपुट  बात

 जद्दां  बहस  हो  सकती  जहां  जिचार  हो  सकता  वहां  हिन्दुस्तान  को  क़टघरे  में  रखने  का  काम  होता

 हम  इसको  बर्दाश्त  करने  के  लिए  तैयारतहीं  है  ।  इसलिए  मेरी  आज  अपसे  यह  प्राता  मै ंआपके
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 30  के  अन्तगेत  कार्यबादी  किए  जाने  के  बारे  में

 जरिये  सरकार  के  मंत्री  जी  के  सामने  इसे  रखना  चाहता  हूं  कि  तीन  चीजों  को को  हमारी  सरफार
 तत्काल  करे  :-

 (1)  आपको  अमेरिका  से  जो  भी  मंगाना  लेकिन  आज  हिन्दुस्तान  के  लोगों  के  सामने

 यह  बात  कही  गयी  आप  अमेरिका  को  कहिये  कि  इस  प्रफार  की  अ'्मंट्विस्टिंग
 हम  लोगों  को  दबाने  की  प्रवृत्ति  हमें  स्वीकार  नहीं  इस  बात  इन  शब्दों  में

 हमें  कहना  चाहिए  ।

 (2)  अध्यक्ष  इस  सदन  में  एक  दो  बार  पहुले  भी  यह  मामला  उठा  कि  जो  ज्वाइंट

 नैवल  एक्सरसाईज  का  विषय  है  --

 ]
 यदि  आपका  अर्थ  वास्तव  में  की  तरह  तरक्की  करना  तो  आप  इस  संयुक्त

 नौसैनिक  अभ्यास  को  समाप्त  कर  दें  और  उन्हें  यह  बता  दें  कि  हमें  यह  स्वीकार  नहीं  है  ।

 उसमें  हम-आपका  पुरुषार्थ  कितना  उसे  समझ  पायेंगे  ।

 ओर  नंबर  3  अध्यक्ष  हम  सरकार  से  कहना  चाहेंगे  कि  कुछ  शब्द  आज  हम  लोगों  को  लेने  में  शर्म

 लगती  है  ।  इज़राइल  के  हमले  की  चर्चा  कर  सकते  हैं  और  लोगों  की  चर्चा  हम  कर  सक़ते  लेकिन

 नॉन-अलाइनमेंट  और  सार्क  अबये  दो  शब्द  हम  लोगों  को  अच्छे  नहीं  लगने  लगे  हैं  क्योंकि

 राष्ट्रीय  कम्पनियां  ओर  आई०  एम०  एफ०  हम  लोगों  पर  दबाव  डाल  रहा  अध्यक्ष  मेरी

 सरकार से  प्रार्थना  है  कि  आप  नॉन-अलाइनमेंट  मूमेंट  की  जो  भी  कमेटी  जो  भी  चीज़  उनको

 तत्काल  बुलाने  का  काम  करिए  और  अमेरिका  का  आज  जो  समूचे  विश्व  के  ऊपर  हमला  हो  रहा

 बपूता  को  चावल  दने  पर  रोक  लीबिया  पर  सैंब्शन्स  का सिलसिला  चला  रूस  को

 कहा  कि  इनको  टेक््सोलोजी  देना  बन्द  करो  और  आज  हमारे  ऊपर  सीधा  हमला  हो  गया,तो
 सार्क  और  नॉन-अलाइनमेंट  दोनों  को  अमरीका  को  कहिए  कि  अध  बहुत  हो  तुम्हारा
 सामना  करने  के  लिए  ये  देश  सक्षम  यह  बताने  का  काम  करिए  ।

 |  नुधाठ  |

 भी  हस्त।व  मोललाह  :  मैंने  प्रश्शकाल  स्थगित  करने  के  लिए

 सृणना  दी  हुई  है  ।
 ॥

 झ्रध्यके  महोदय  :  अपको  ऐसा  नहीं  चाहिए  और  अब  इसे  दोहरायें  वहीं  ।

 थओो  हुमान  मोल्लाहु  :  ऐसा  स्थिति  की  गम्भीरता  के  कारण  हैं  क्योंक्ति  यहू  हमारा  अपन्रान

 करना  हमारे  विरुद्ध  एक  आर्थिक  युद्ध  है  ।  इस  अंतर्राष्ट्रीय  गुंडागर्दी  की  हम  सभी  को  निदा

 करनी  मुझे  खुशी  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  इस  और  संकेत  किया  है  और  इस  पर  ओर  बल

 दिया  जाना  ग्राप  ज-नते  ही  है  कि  यह  पिछले  कई  महीनों  स ेचल  रहा  है  |  वे  हम  पर  यह
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 दबाव  ढालने  की  कोशिश  कर  रहे  है  कि  हम  उनके  प्रागे  आत्म  समपंण  कर  ने  हम  पर  बोरीਂ
 का  इल्जाम  लगा  रहे  हमें  उन  द्वारा  व्यक्त  उस  रुख  की  निन्दा  करनी

 प्रध्यक्ष  महोदय  भारत  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कहा  गया  हमें  इसे  तूल  नहीं  देती  चाहिए  ।

 शी  हस्मान  जो  देश  अन्य  देशों  को  लूट  रहे  बंह  घोरीਂ  ज॑से  शब्द  का  प्रयोग  कर

 अतः  मेरा  कहना  है  कि  अमेरिका  के  राजदूत  से  शीघ्र  मिला  जाना  चाहिए  और  यह
 कहा  जाना  चाहिए  कि  भारत  इस  अक,र  की  गुंडागर्दी  को  बर्दास्त  नहीं  करेगा  ।  हमें  विशेष  रूप  से  यह
 भी  कहना  चाहिए  कि  तीसरे-विश्व  के  राष्ट्रों  पर लगातार  दबाव  ड/ला  जा  रहा  है  और  वे  हम  पर

 इत्यादि  स्वीकृ/र  करने  के  लिए  दबाव  डालने  की  भी  कोशिश  कर  रहे  इस
 पर  सरकार  का  बड़ा  कड़ा  रुख  च।हिए  कि  हम  अपने  अधिकार  और  अन्य  बातों  का  त्याग

 नहीं  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस  स्थिति  में आशा  हूं  कि सरक।र  इस  पर  एफ  व्यापक  विवरण  तैयार
 करेगी  और  इस  एर  एक  विस्तुत  चर्चा  होनी  उसके  प्राधार  हमें  अपने  दिलों  को  साफ़
 कर  लेना  चाहिए  और  तीसरे-विश्व  के  देशों  को  एक  संदेश  दिया  ज।ना  ताकि  वे  भी  गतिशील

 हो  जायें  और  हमारा  अनुकरण  करते  गुट-निर्षेक्ष-आंदोलन  के  नेता  होने  के  हम।रे  आर्थिक

 अधिकारों  के  इस  यह  प्रतिघात  हमारी  राजनंतिक-प्रभुतत्ता  तक  भी  विस्तृत  हो  सकता

 के  विरुद्ध  हमें  से  डटे  रहना  चाहिए  ।  हमें  उस  पर  अडिग  रहना  चाहिए  और  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  सरकार  दृढ़ता  से  डटी  रहेगी  ।  यदि  वे  एक  सही  रुख  श्पनाते  तो  सारा  राष्ट्र  उनके  कथ

 अन्यथा  यदि  वे  झुक  ज।ते  हैं  तो जनता  सहन  नहीं  करेगी  ।  मैं  करता  हूं  कि  सरकार  हस  पर  सही
 रुप  से  डटी  रहेगी  ।

 ह

 इ्रध्यक्ष  महोदय  :  में  आपका  संक्षेप  में  और  विषय  पर  बोलने  के  लिए  बहुत  आभारी  हूं  ।

 श्री  एं०  यालस  :  सभा  के  इस  ओर  के  इस  अचानक  घटौ

 इस  घटना  फे  बारे  में  समान  रूप  से  चिन्तित  हैं  ।  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ने  भारत  के  विरुद्ध  इसके
 ओऔषध--उद्योग  में  पेटेंट्स  के  अवैध  अपर्याप्त  संरक्षण  के  लिए  प्रतिकारात्मक  कार्रवाई  की  इसके

 भारतीय  ओषध  निर्यात  भ्रव  अधिमानों  की  सामान्य  पद्धति  अंतर्गत  शुल्क-लाभ
 का  फायदा  नहीं  उठा  सकेगा  ।  यह  और  भी  बड़ा  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  हमें  संयुक्त  राज्य  प्रमेरिका  की

 व्यापार-प्रतिनिधि  कुमारी  ऊार्ला  हिल्स  धारा  रखी  गई  प्राथमिकता  सूची  में  तईवान  और  थाईलैंड  के

 साथ  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।  कुछ  महीने  उन्होंने  चीन  को  भी  धमकी  दी  लेकिन  किसी

 प्रकार  से  चीन  पब  इस  सूची  से  बाहर  यह  कोई  अकस्मिक  घटना  नहीं  है  अथवा  बल्कि  एक  पृथक
 चअटना  वे  सभो  प्रकार  के  दबाव  डालने  की  चालें  चल  रहे  ताकि  यह  देश  प्रगति  न  कर
 वे  अंतरिक्ष  कार्य क्रम  के  लिएं  इंजन  की  आपूर्ति  के  बारे  में  रूस  में  चल  रही

 वार्ताओं  वार्ताओं  सेਂ

 नाखुश  वे  अंतरिक्ष  क.यंक्रम  में  तीसरे  विश्व  के  देश  के  उभरने  से  नाखुश  लेकिन  हम  इसका
 फेवल  शांतिपूर्ण  उद्देश्यों  क ेलिए  कर  रहे  हैं  ।  प्रतः  इस  स्थिति  का  सामना  करने  में  हमें  बड़ा

 सतेक  रहना  है  ।

 पृठ१
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 a  -  +  tn  «विज जज  जन  तन नओ+  वडओ

 कुवेत-इराक  युद्ध  के  संयुक्त  राज्य  प्रमेरिका  द्वारा  यह  प्रयास  किया  जा  रहा  कि  केवल

 बहू  ही  एकमात्र  सहा-शक्ति  हमें  इस  बारे  में  सोचना  हमें  ग्रुट-निर्षेक्ष-प्लांदोलन
 को  बल  प्रदान  करना  भ्रपने  हितों  की  रक्षा  करने  का  यही  एक  रास्ता  इसके  साथ  ही

 मुझे  यह  सुनकर  बड़ा  दुःख  हुआ  है  कि  हमारे  माननीय  श्री  जार्ज  फ़र्तान्डीज  इस  सरकार  पर

 कंसे  दोष  लगा  रहे  हैं  ।  पिछले  दस  महीनों  से  समूचा  विपक्ष  यह  संदेश  देने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  कि

 यह  सरकार  देश  की  भ्राथिक  प्रभुसत्ता  को  त्यागने  पर  तू  ली  यह  श्रत्यधिक  दुर्भाग्यपूर्ण
 हम  विदेशियों  के  विरद्ध  लड़  रहे  हम  पर  किये  गये  सभी-हमलों  के  विरुद्ध  लड़  रहे  हैं  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  का  विरोध  करना  यह  केवल  इसलिए  कि  हम  खाद्य  पदार्थों  पर

 शाज-सहायता  को  जारी  रखते  में  सक्षम  हैं  ।  हमने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  1700  जिलीं

 को  चुता  हम  उर्वरकों  पर  राज-सहायता  जारी  रखे  हुए  हैं  ।  प्रतः  इसी  लड़ाई  की  वजह  से  सेयूक्त
 राज्य  प्रमेरिका  हमसे  परेशान  है  ।

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  अब  विपक्ष  दोहरी  चाल  चल  रहा  है---अमेरिका  पर  कटाक्ष  फरना  और

 साथ  ही  इस  सरकार  पर  हमला  करता  ।  इस  घड़ो  में  ही  हमें  एक  रहना  है  ।  में  विपक्ष  से  श्रपील  करती

 हैं  कि  वह  एकता  बनाए  रखें  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  अथवा  किसी  अन्य  देश  द्वारा  हमें  अस्थिर

 करने  अथवा  हमारे  विरुद्ध  कारंवाई  करने  के  सभी  प्रयासों  का  खंण्डन

 -..  इसलिए  में  झ्ाशा  करता  हूं  कि  यह  माननीय  सभा  अ्रमरीका  की  कार्यवाही  कि  निदा  तथा  भ्रपने

 हितों  की  रक्षा  के  लिए  सर्न-सम्मति  से  प्रस्ताव  पारित  करेगी  ।

 आऔ  जसबंत  सिह  :  अध्यक्ष  महोंदय  :  मेरे  विचार  में  यह  प्रश्न  इसलिए  उठा  है
 क्योंकि  कल  दुर्भाग्यवश  वाणिज्य  मंत्रालय  से  संबंधित  प्रनुदान  संबंधी  मांगों  पर  चर्चा  समय  की  कमी
 के  कारण  संक्षिप्त  कर  दी  गई  विदेश  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदान  संबंधी  मांगों  पर  हमने  व्यापक
 रुप  से  चर्चा  की  ।  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  के  लिए  क्रायोजेनिक  हंजनों  की  आपूर्ति  जो  कि  हम  किसी  अन्य
 देश  से  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  के  सम्बन्ध  में  प्रमरीका  तरकार  के  दुष्टिकोण  के  सम्बन्ध  में

 हसने  भलग  से  विचार  बेशक  बिदेश  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदान  संबंधी  सांग  मुझ्य  रूप  से  .  .

 झध्यल  महोदय  :  एक  गैर-सरकारी  प्रस्ताव  पर  भी  चर्चा  हो  रही  है  ।

 भो  जसबंत  सिह  :  एक  गैर-सरकारी  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  है  ।  वह  सब  सदभ
 के  समक्ष  परन्तु  मेरे  विक्षर  में  आज  जो  चर्चा  के  दोरान  सदस  में
 बिता  का  विषय  उभरा  वह  लिश्चित  रुप  से  भाथिक  स्वायत्तता  का  प्रश्न  मेरा  यह
 विचार  उस  जासकारी  के  आधार  पर  बना  हे  जो  कुछ  मेने  समाचार  पज्नों  में  पढ़ा  है  तथा
 अमरीकी  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  तथाकथित  रुप  में  जो  बकसंब्य  जारी  किए  अगर
 मेरा  अनुमाव  सही  है  और  अगर  माननीय  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  कूछ  बोर  प्रकाश
 डालें  तो  मुझे  प्रसन्नता  मूल  मुद्दा  यह्  है  कि  अमरीकी  सरकार  के  कुछ  पदाधिकारियों
 ने  पेटन्ट  कानूनों  के  सम्बन्ध  में  टिप्पणी  की  है  तथा  उनके  विचारानुसार  इमका  अच्खर्राष्ट्रीय

 184



 10  1915  संयुक्त  राज्य  अमरीका  हारा  भारत  के  पिरद्ठ  सुपर

 है  301  के  अस्तर्गत  कार्यवाही  किए  आने  के  आरे  में

 कि  यह  सब  प्रचार  हो  रहा  है  तो  भारत  का  फार्मेस्यूटीकल  उच्चोग  इस  सभी  मुहों  का

 बिन्दु  चाहे  वह  अंकल  प्रस्ताव  हो  अथवा  विशेष  301  प्रायधान  इत्यादि  ।

 जब  प्राथिक  स्वायतता  की  परीक्षा  हो  रही  तो  वास्तविक  प्रश्म  यह  है  कि

 स्यूटीकल  की  कीमतों  में  हमें  कितनी  डील  दे  सकते  मासनीय  वाणिज्य  मंत्ती  महोदय  ने
 जओ  कुछ  कहा  उससे  मैं  काफी  आश्वस्त  हूं  ।  अगर  अमरीकी  सरकार  का  कोई  पदाधिकारी
 किसी  प्रकार  की  शब्दावली  का  उपयोग  करता  तो  यह  उनका  अधिकार  है  तथा  वे  ऐसा
 करने  के  लिए  स्वतंत्र  है  |  मैं  अपने  मित्र  श्री  जाजं  फर्नान्डीज़  के  सांथ  एक  पुरानी  अरबी  कहावत
 साझा  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  हर  बार  गांव  के  क॒त्तों  के  भौंकने  पर॒कारवां  रुक  जायेगा
 तो  वह  कारवां  अपनी  मंजिल  तक  कभी  नहीं  पहुंच  पायेगा  ।  भारत  जैसे  महान  देश  का  कारवां
 अपनी  मंजिल  की  ओर  बढ़  रहा  है  तथा  अपना  रास्ता  और  दिशा  निर्धारित  कर  लेने  के  बाद
 अब  यह  रुकेगा  नहीं  ।  जब  भी  गांव  के  कुत्ते  भौंकेंगेंग  यह  रुकेगा  नहीं  ।  परन्तु  हस
 सम्बन्ध  में  आश्वासन  सरकार  की  तरफ  से  मिलना  विशेषकर  इस  सम्बन्ध  में  क्योंकि

 जहां  तक  फार्मेस्यूटीकल  उद्योग  का  प्रश्त  दवाईयां  तथा  अन्य  फार्मेस्यूटी कल  उत्पादन  भारत
 में  शायद  सबते  सस्ते  हैं  और  दवाईयों  के  कीमत  निर्धारण  और  फार्मेस्यूटीकल  उद्योग  के  सम्बन्ध  में

 किसो  दबाव  के  आगे  घुटने  टेकना  भारत  के  हित  में  नहीं  बाहे  यह  दबाव  अमरीका

 द्वारा  डाला  जा  रहा  हो  ।  अथवा  किसी  अन्य  देश  मेरे  विचार  में  यही  आश्वासन

 हम  सरकार  से  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  |  मुझे  बस  इतना  ही  कहना  है  ।

 भी  भणि  शंकर  अम्यर  :  अध्यक्ष  इस  समय  राष्ट्र  के  सामने

 प्रभूतपूर्वे  संकट  व्याप्त  है  ।  मेरी  वाणिज्य  मंत्री  महोदय  तथा  अन्य  मंत्रियों  से  यह  ताकीद

 है  कि  वे  इस  मुद्दे  को  केवल  तकनीकी  मुद्दे  के  रूप  में  न  देखें  ।  यह  मामला  केवल  वाणिज्य

 अथवा  आर्थिक  स्वायत्तता  का  नहीं  यह  मामला  भारत  द्वारा  अमरीका के  प्रभुत्व  का  सामना

 करने  का  है  जो  कि  नई  विश्व  व्यवस्था  का  मूल  आधार  है  जो  अमरीका  हमारे  देश  पर

 थोपना  चाहता  है  |  इसलिए  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  मुद्दे  पर  झके  जब

 भी  हस  सम्बन्ध  में  चर्चा  होती  है  तो  यह  फार्मस्यूटिकल्श  अथवा  पेटेल्ट  कानूनों  अथवा

 स्यूटीकल  उत्पादों  के  लिए  जी०  एस०  पी०  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र  अमरीकी  बाज़ार  से  के  प्राप्त

 करने  तक  सीमित  न  बल्कि  उन्हें  यह  स्पष्ट  किया  जाये  कि  क्या  वे  सम्पूर्ण  सम्दन्धों  पर

 पुनविचार  करने  के  लिए  तैयार  जबकि  स्थिति  ऐसी  है  कि  अमरीका  हमसे  बातचीत  करने

 की  बजाय  हमें  धमकाने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  |  यह  हमारी  सरकार  के  लिए  परीक्षा  की

 चघड़ी  है  जब  उसे  यह  प्रमाणित  करना  है  कि  हम  एक  गुटनिर्षेक्ष  राष्ट्र  हमारे  राष्ट्र  का

 आत्म-सम्मान  तथा  हमारी  स्वायत्तता  केवल  आर्थिक  स्वायसता  तक  ही  सीमित  नहीं

 बल्कि  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  जसवंत  सिह  में  कहा  कि  हमें  प्रत्येक  क्षेत्र  में  स्वायत्तता  प्राप्स

 यह  विशिष्ट  कार्यवाही  हमारे  राष्ट्र  को  बिश्व  में  मधीनस्थ  राष्ट्र  के  स्तर  तक  गिराने
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 301  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में

 और  की  प्रभता  स्थापित  करने  की  चेष्टा  है  ।  मेरी  यह  ताकीद  है  कि

 इसे  केवल  तकनीकी  मुद्दा  नसमझा  जाये  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  श्री  जाजं.फ  र्नान्डीज़

 द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  पर  गंभीरता  से  विचार  किया  जाये  क्योंकि  वे  हमारे  समक्ष  समस्या  से  पूरी

 ठरह  जुड़े  हुए  अपने  मित्र  श्री  चाल्स  के  इस  प्रस्ताव  का  मैं  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं  कि

 इस  सदन  को  सर्वंसम्मति  से  उचित  शब्दों  में  भारत  इस  सदन  और  आम  लोगों  के  अमरीका  के

 डराने  धमकाने  के  दृष्टिकोण  के  विरुद्ध  सबंसम्मत  दृढ़  संकल्प  का  प्रस्ताव  पारित  करना

 चाहिए  ।

 भो  बतुरेत  झ्राथाय  :  श्री  मणिशंकर  अय्यर  द्वारा  अभिव्यक्त  विचारों  से

 मैं  पूर्ण  रूप  से  सहमत  हूं  ।  अमरीका  द्वारा  आक्रण  अथवा  धमकी  का  यह  एकमात्न  मामला

 नहीं  है  ।  सोवियत  यूनियन
 5

 विघटन  पश्चात्  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  परिवतंत  आवा

 अमरीका  भारत  को  धमका  रहा  है  तथा  वे  हमारे  देश  को  आत्म-समर्पण  करवाना  चाहते

 हमारी  विदेश  नीति  तथा  हमारी  गुटनिर्षेक्षता  की  नीति  में  परिवर्तन  क्वरवाना  चाहते  जिसका

 अनुसरण  हम  लम्बे  समय  से  करते  आ  रहे  हमने  अमरीकी  साज्राज्यवाद  की  नीति  तथा

 अमरीकी  प्रभुत्व  का  सामना  भ्रपनी  गुटनिर्षेक्षता  की  नीति  के  द्वारा  किया  है  ।  उनका  मुख्य

 उद्देश्य  हमारी  विदेश  नीति  तथा  आर्थिक  नीति  परिवर्तन  करवाना  है  ।  अगर  हमारी  आर्थिक

 स्वतंत्रता  पर  आक्रमग  हुआ  तो  हमारी  राजनेतिक  स्वतंत्रता  को  भी  आधात  हमारे
 पास  ऐसे  बहुत  से  पूर्व-उदाहरण  हैं  |  इद्ाइल  को  मान्यता  भी  अमरीकी  दबाव  के  कारण  दी

 लोबिया  के  विदद्ध  कार्याही  सम्बन्धित  सुरक्षा  परिषद  में  प्रस्तुत  किए  प्रस्ताव  का

 विरोध  करने  की  बजाय  अनुपस्थित  रहने  सम्बन्धी  हमारी  संयुक्त  नौसैनिक

 यह  सभी  बातें  इस  बात  को  प्रमाणित  करती  हैं  कि  एक-एक  करके  हम  अपनी  सभी  नीतियों

 का  त्याग  करते  जा  रहे  हैं  ।  जैसा  कि  श्री  मणि  शंकर  अथ्यर  ने  सुझाव  दिया  है  कि  हमें
 अमरीका  से  अपने  सम्बन्धों  पर  पुनविचार  करना  उस  पर  अमल  करने  का  समय  आ

 गया  है  |  हमें  उनके  दबाब  के  सामने  झुकना  नहीं  अगर  म  अपनी  आर्थिक

 स्वायचता  त्याग  दते  हैं  तो  हमारी  राजनैतिक  स्वायसता  को  भी  खतःरा  पैदा  हो  जायेगा  ।

 एक  और  म॒द्दा  में  उठाना  चाहता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  यहां  उपस्थित  हैं  ।

 आज  10  लाख  कमंचारी  हड़ताल  पर  हैं  .....,  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  बेठ  जाइए  ।  आप  अलग-मलग  मुद्दों  को  मिलाने  की  कोशिश

 कर  रहे  आपको  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ।

 झो  पृथ्वोशाज  डं/०  चक्राण  :  अमेरिका  वे  राष्ट्रपति  की  इस  उद्घोषणा  के

 सम्बन्ध  में  चिन्ता  व्यक्त  करने  में  मैं  अपने  मित्रों  के  साथ  हूं  कि  क़छ  भारतीय  वस्तुओं  पर

 प्रतिकारात्मक  कार्यवाही  के  रूप  में  दण्डात्मक  शुल्क  लगाया  जायेगा  सम्बन्ध  में  हमें  इस
 बात  पर  गौर  करना  होगा  कि  यह  कार्यवाही  विशेष  301  अमरीकी  व्यापार  अधिनियम  के

 अन्सगंत  नहीं  की  गई  बल्कि  यह  कार्यवाही  स्वयं  अमरीकी  राष्ट्रपति  द्वारा  की  गई  है  ।
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 301  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  किए  जाने  के  आरे  में

 क्शिष  301  घारा  के  कार्यवाही  की  धमकी  अभी  भी  हमारे  ऊपर  लटक  रही  है  ।
 आगे  क्या  कार्यवाही  को  हम  सहीं  जानते  ।  में  वाणिज्य  मंत्री  महोदय  से  बात
 स्पष्ट  तौर  पर  पूछना  चाहता  अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधि  सुआऔी  काला  हिलल््स  ने  कल
 संवाददाताओं  से  बातचीत  करते  हुए  कहा  कि  भारत  पर  अभी  भी  नज़र  रखी  जा  रही  है  तथा
 जो  द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  दातबीत  चल  रही  उससे  वे  सहमत  नहीं  है  ।  हम  जानते  हैं  ।
 कि  चीन  ने  ह्विपक्षीय  बातचीत  के  द्वारा  ट्रिप्स  के  प्रावधानों  के  अन्तगगंत  अमरीका  से  समझौता

 क्र  लिया  है  ।

 भी  ए०  चार्स  चीन  ने  सभी  शर्तें  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।

 श्री  पृथ्वोराज  डो०  चब्हाण  :  उन्होंने  द्विपक्षीय  समझौते  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ।

 परन्तु  मैं  वाणिज्य  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ट्रिप्स  के  सम्बन्ध  में  जो  द्विपक्षीय
 बातचीत  अमरीका  से  चल  रही  उसमें  हमारा  दृष्टिकोण  क्या  हम  यह  जानना  चभाहते  हैं
 कि  द्विपक्षीय  बातचीत  में  कया  हो  रहा  है  ।

 शो  मिर्सत  कारित  चठर्जो  :  में  कुछ  एक  बातें  और  कहना  चाहूंगा  ।  हम
 सभी  जानते  हैं  कि  उरग्वे  चक्र  की  वार्ता  में  कोई  प्रगति  नहीं  हो  रही  अमरीकी  प्रतिनिधि
 द्वारा  ऐसी  कार्यवाही  इसलिए  की  क्योंकि  गैरਂ  वार्ता  के  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  अभी

 कुछ  सुनिश्चित  नहीं  है  ।  इसलिए  उन्होंने  अपनी  तरफ  से  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी

 यह  दबाव  निकट  भविष्य  में  और  मैं  श्री  जाजं  फर्नासडीज़  के  इस  विचार  से  पूरी  तरह

 सहमत  नहीं  हूं  कि  भारत  अमरीका  संयुक्त  नौसैनिक  अभ्यास  को  रह  करने  जैसे  प्रतिकारात्मक

 कदम  द्वारा  हम  यह  साबित  कर  सकते  हैं  कि  हमारा  अपनी  भी  कोई  दृष्टिकोण  है  ।  दूसरा

 सुझावः  जिस  हम  स'मत  होना  चाहिए  यह  यह  है  कि  ऐसे  तानाशाही  प्रभुत्व  का  संयुक्त
 कूप  से  सामना  करने  के  लिए  गुटनिर्षेक्ष  अथवा  के  सदस्य  देशों  की  तुरन्त  बैठक

 बुलाई  जानी  चाहिए  ।  '

 तोसरी  बात  जिसका  कि  किसी  अन्य  सदस्यों  ने  उल्लेख  नहीं  किया  वह  यह  है  कि

 ये  स॒मी  मुद्दे  आत्म-निर्भरता  पर  आधारित  प्रगतिशील  दृष्टिकोण  के  त्याग  से  जुड़े  हुए  जब

 तक  हम  अपने  आत्म  निर्भरता  के  दृष्टिकोण  को  त्याग  कर  आ्िक  विकास  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्दा  कोष  तथा  विश्व  बेंक  के  पास  जाते  तब  तक  इन  दबावों  सामना  करना  हमारे
 लिए  कठिन  होगा  ।

 इस  प्रकार  सम्पूर्ण  आथिक  नीति  के  बारे  में  भी  हमारा  दृष्टिकोण  बदलना  चाहिए
 ताफि  हम  वास्तव  में  इस  पुराने  शत्रु  का  मुकाबला  कर  सके  ।  जसा  कि  बताया  गया  है  कि  यह
 ले  कैवल  एक  महाशक्ति  है  बल्कि  यह  सर्वोच्च  शक्ति  बनने  का  प्रयांस  कर  रहा  है  ।  अतः

 वाणिज्य  मंत्री  को  अपना  उत्तर  देते  समय  इन  सभी  विषयों  का  भी  उल्लेख  करना  चाहिए
 और  यदि  सर्वसम्मति  से  कोई  संकल्प  पारित  किया  जाता  है  तब  हमें  संकल्प  में  हम

 संभी  विचारों  को  ल/ने  का  प्रयास  चाहिए  ।  केवल  हसी  से  अमरीकी  सला  के  समक्ष  हमारा

 पद्दा  कुछ  अधथेपूर्ण  सिद्  होगा  ।
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 30  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में

 थी  ई०  :  इस  विषय  पर  माननीय  सदस्थों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये

 बिचारों  से  में  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  श्रीं  आर्ज  फ़र्तान्दीज़  के  इस  सुझाव
 को  स्वीकार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिसमें  उन्होंने  अमरीकों  का  विरोध  करने  वाले

 राष्ट्रों  के खिलाफ  अमरीका  बाहुबल  और  दादागिरी  के  प्रति  अप्रसन््तता  के  प्रतीक  के  रूप  में

 अमरीका  के  साथ  हमारे  प्रस्तावित  नौ-संनिक  अभ्यास  को  बन्द  करने  का  आहँवान  किया  है  ।

 हम  फ़िसी  भी  देश  के  समक्ष  अपने  स्वाभिमान  का  समर्पण  नहीं  कर  सकते  ।  अमरीका

 भारत  को  व्यापार  ओर  दूसरे  क्षेत्रों  में  कभी  भी  अपनी  प्रभुता  कायम  नहीं  करने  देगा  ।

 अमरीका  निश्चित  रूप  से  भारत  को  दबाने  का  अयत्न  करेगा  ।  अतः  हमारी  सरकार
 के  लिए  अपने  स्वाभिमान  को  दिखाने  का  यही  उचित  सभ्य  मुझे  वाणिज्य  मंत्री  से  यह

 सुनकर  अत्यंत  प्रसलतनता  हो  रही  है  कि  भारत  अमरीकी  दबाव  के  सामने  नहीं  शुकेगा  ।  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  भारत  अपना  यही  दृष्टिकोण  बनाये  रखेगा  और  हम  सभी  इस  सम्बन्ध

 में  भारत  सरकार  के  साथ  हैं  ।

 शो  पो०  सो०  बानत  :  हुमारा  देश  और  अधिक  आत्मनिर्भर  बनता

 जा  रहा  है  और  हम  प्रगति  पथ  पर  अग्रसर  हो  रहे  नयी  आर्थिक  नीति  सहित  विभिन्न  क्षोत्रों

 में  हमते  एक  ठोस  कदम  उठाया  और  हमन  काफी  हिंद  तक  उन्नति  की  है

 दूसरे  राष्ट्रों  और  विशेष  रूप  से  महाशक्ति  के  सामने  बहु  बिल्कुल  स्पष्ट

 कि  भारत  किप्रो  भी  दबाव  के  सामने  नहीं  झुकेगा  ओर  तब  भी  वे  और

 अधिक  दबाव  डाल  रहे

 यहां  पर  लगभग  सभी  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  से  में  प्री  तरह  सहमत

 हैं  और  मेरा  सुझाव  होगा  कि  अमरीका  के  इस  तथाकथित  दबाव  के  खिलाफ  इस  सभो  को

 सरकार  को  और  भारत  की  जनता  को  अमरीका  के  पास  अपना  कड़ा  और  संत  संकेल

 भेजना  चाहिए  ताकि  वे  यह  जान  लें  कि  हँस  उनकी  इच्छाओं  के  आगे  नहीं  झुकेंगे  ।

 श्रो  सैफ॒द्ीत  खौधरो  :  यह  पहला  अवसर  नहीं  है  जबकि  सम्पूर्ण  सभा

 एक  मत  से  हमारे  देश  की  प्रतिष्ठा  और  सम्मान  के  विरुद्ध  की  गई  अमरीकी  कार्रवाई  की  निन्दा

 कर  रही  है  |  इस  समय  जब  श्री  चिदम्बरम  आगे  आकर  यह  कहते  कि अमरीका  का

 यह  कदम  अनुचित  हम  समझ  सकते  है  कि  स्थिति  कितनी  गम्भीर

 शो  सोमताथ  चटर्जी  :  श्री  चिदम्बरम  भी  काफ़ी  गम्भीर  हूँ  ।

 शो  सफुहीलण  औधरी  :  मुझे  इस  सभा  में  यह  कहते  हुए  कोई  संकोच  नहीं  हो  रहा  है
 कि  यदि  हमारे  देश  की  मर्यादा  ओर  हित  की  रक्षा  करने  के  लिए  यह  सरकार  आगे

 बढ़कर  आतो  है  और  इस  महाशक्ति  की  दादागिरी  पूर्ण  यूक्तियों  के  खिलाफ  कठोर  रवेवा

 अपनाती  तब  सम्पूर्ण  देश  उनके  साथ  होगा  ।  इसीलिए  यह  आवश्यक  है  कि  अब  भी  हम

 सब  एक  साथ  आगे  बढ़कर  आयें  और  अपनी  जनता  के  वियार  को  अभिव्यक्त  करमे  का  सुपुक
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 10  1815  संब्क््त  राज्य  अमरीका  हारा  भारेत  के  जिद्द्ध  खुपर
 301  के  अध्तगंत  कार्यवाही  किए  जमे  के  बारे  थें

 निर्धय  लें  कि  इस  बदली  हुई  चिश्व  की  स्थिति  में  भी  हमारा  देश  साम्राज्ययादी  ताकतों  ओर

 इस  महाशक्ति  के  आकमण  का  कढ़ाई  से  विरोध  करेगा  और  अपने  स्थान  पर  अडिंग  रहेगा  ।

 इसी  प्रकार  यदि  अभी  भी  वे  वास्तव  में  अपना  स्वामित्व  जमाने  का  प्रयत्न  करते  है  तब  भारत

 इसका  विरोध  करेगा  और  सम्पूर्ण  इसकी  जनता  और  इसकी  संसद  उस  निर्णय  का  पूरी
 तरह  से  समर्थन

 इसके  साथ  हीं  में  ईंस  रुूभा  के  सेंकल्प  की  मांग  को  भी  समर्थन  करता  हूं  और  उसके
 परिणाम  स्वरूप  वह  कदर्म  जिंते  उंठाकंर  हम  वास्तव  में  यहू  सिद्धि  कर  सकेंगे  कि  हम  अपने  देश
 की  मर्यादा  और  प्रतिष्ठा  की  रक्षा  करने  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  और  इसके  एक  प्रतीक  के
 रुप  में  मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  आप  उस  सेंयुक्त  नौसैनिक  अभ्यास  को  रह  करने  का

 निर्णय  ले  जिसका  इस  पेरिवर्धित  स्थिति  में  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।

 शो  रूपजंश  पाल  :  अर्ध्यक्ष  में  एक  बात  कहना  जाह॒ता  प्रमरीकी
 सरकार  विशेषकर  टौ०  आर०  द्वारा  पहले  ही  कुछ  समय  पूंवे  प्रमेरिकन  मोशन
 पिक्चर्स  एसोसिएशन  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रमाण  के  आधार  पंर  भारतीय  हितों  के  खिलाफ
 क छेक  कदस  उठाए  गए  थे  ।  सुश्री  कार्ल  हिलल््स  ने  कहा  था  कि  जांच-पड़ताल  के  पश्चात्  यह
 पौयां  गया  था  कि  भारतीय  पेटेंट  प्रणाली  उनके  हितों  के  काफी  खिलाफ  थी  और  उतके  द्वारा
 दबाव  डाले  जाने  पर  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  ओ०  जी०  एल०  के  अस्तर्गंत  अभरीकी  फिल्मों  को

 अनुमति  दे  दी  थी  और  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  सें  अधिकार  ले  लिये  यह  हमारे  ऊपर
 किये  गये  संस्कृतिक  हमले  का  ही  एक  हिसस्शा  था  जबकि  हम  सुश्री  काल  हिल्स  और
 अमरीकी  सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  चुनोती  पर  एकमत  से  विचार  कर  रहे  हमारी  सरकार
 द्वारा  अतीत  में  किये  गये  आत्मस्मपंणों  को  भी  हमें  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 शो  पोवूष  तोरकी
 :

 भानतीय  अध्यक्ष  जो  रेजोल्यूशन  मूष
 किया  है  इससे  सारा  हाऊस  एक  मत  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  की  स्वाधिमानंता  को
 सामने  रखते  हुए  और  सदस्यों  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चाहे  कितना  भी  बड़ा
 कोई  देश  कितना  भी  सुपर  प्रोबर  क्यों  मे  ही  हामरी  जो  पालिसी  है  हम  अपने  तरीके  से
 करते  हैं  उस  पर  किसी  का  भी  दबाव  हस  लौग  सहन  न  करें  और  न  ही  हम  सहन  कर

 इसके  लिए  सारा  हाउस  सहमेत  है  इसलिए  आप  कुंपा  करके  इस  रेजोल्यूशन  को  मूथ
 करें  ।  दुसिया  जानती  है  कि  हिन्दुस्तान  गरीब  हो  सकता  है  किन्त्  अपने  स्वाभिमान  और
 अभिमान  को  अपने  पास  में  रखेगा  ।

 '  थी  जस्मीभारायण  मणि  लिपटी  :  माननीय  अध्यक्ष  अमरीका
 राज्य  द्वाय  आशिक  माकेबन्दी  के  माध्यम  से  भारत  पर  जो  उबाव  डाला  जा  रहा  है  मैं सक्षका
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 संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  सुपंर  30  1992

 301  के  अन्तर्गत  कार्यवादी  किए  ज,ने  के  बारे  में

 कड़ा  विरोध  करता  हूं  और  इस  सदन  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  जो  संत  व्यक्त  किया  गया

 इनसे  मैं  अपने  को  सम्बद्ध  करता  हूं  ।  मेरी  समझ  में  एक  श्लोक  आता  है  :

 जीवेत  सुख  ऋणं  कृत्वा  धृतं

 भस्मी  भूतस्व  पुनरागमनं  ह

 ऋण  लेने  की  जो  हमारी  प्रवृत्ति  है  और  सुअथ  से  जीने  की  जो  हमारी  प्रवृत्ति  है  उस

 प्रवत्ति  क ेकारण  आज  संयुक्त  राज्य  अमरीका  भारतवर्ष  के  ऊपर  दबाव  डाल  रहा  है  ।

 और  उसका  दबाव  पूरे  विश्व  के  उपर  धीरे-धीरे  बढ़ता  जा  रहा  है  |  भारतवर्ष  का

 रहने  वाला  प्रत्येक  नागरिक  एक  संसथ  रोटी  खा  करके  अपने  स्वाधिमान  अपने

 आत्मसम्मान  प्रपने  राष्ट्र  की  रक्षा  करने  के  लिए  तैयार  है  और  इस  प्रकार  से  जो  हमारे
 ऊपर  एक  आश्थिक  दृष्टिकोण  से  दबाव  डाला  जा  रहा  है  उसका  मैं  कड़ा  विरोध  करता  हूं
 और  हम  सरकार  से  आपके  माध्यम  से  यह  मांग  करते  हैंकि  इस  विषय  को  बड़े  ही  गंभीरता

 से  लिया  जाए  और  अमरीका  के  सामने  इसका  विरोध  प्रकट  किया  जाए  और  सारे  विश्व  में

 अमरीका  द्वारा  जो  दादागिरी  चलाई  जा  रही  है  उसका  विरोध  किया  जाए  और  इस  विषय

 में  एक  जनमत  व्यक्त  किया  जाए  ।

 )
 शो  प्रतर  राव  प्रधान  :  :  मैं  इस  सभा  में  अपने  मित्रों  ऑर  भ्रन््य  माननीय

 सदस्यों  के साथ  अभ्वरीका  के  रवैये  की  निन्द्रा  करता  हूं  ।  यह  हमारे  हमारी  ग्ट-निरपेक्ष
 हमारी  आधथिक  सर्वे  भोमिकता  को  खतरा  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  सभा  अमरीका

 के  रवये  की  निन्दा  हेतु  संकल्प  पारित  करेगी  ।

 शो  सोमसाथ  जटर्जी  :  हम  समय-समय  पर  उन  नीतियों  के  प्रति  खतरे  का  उल्लेख

 करते  रहे  हैं  जिनका  हम  अनुसरण  करते  रहे  हैं  या  जिन्हें  हमने  अपनाया  यह  ऐसा

 हरण  हे  जब  हम  देखते  हैं  कि  हमारी  आशंका  सही  साबित  हुई

 इस  मुद्दे  तथा  अन्थ  विभिन्न  मुद्दों  पर  सरकार  के  साथ  हमारे  मतभेद  के  बावजूद  मुश्षे
 विश्वास  है  कि  सरकार  और  दोनों  वर्गर  किसी  के  एक  दस  स्पष्ट  रूप  में  अपने

 देश  की  गंभीर  आपत्ति  तथा  विरोध  प्रकट  कर  सकेंगे  ताकि  जो  देश  अन्तर्राष्दीय  धौँस  जमाने

 का  प्रयास  कर  रहा  है  वह  प्रफ  करे  कि  इस  प्रकार  सारे  विश्व  में  प्रभाव  नहीं  डाल  सकता  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  श्री  पी०  चिदम्बरम  पहले  ही  इसकी  निन्दा  कर  चुके  हैं  और  इसे

 अमेरिका  की  अचुचित  कार्यवाही  बताया  है  सरकार  से  यही  अनुरोध  करता  हूं  और  मांग

 करता  हूं  कि  वह  इस  मुद्दे  पर  यह  रबया  अपनाए  रहे  और  इस  मामले  में  सब्त  रवेया  अपनाए  ।

 मैं  उन्हें  आश्वासन  देता  हूं  कि  सम्पूर्ण  सभा  इस  मामले  में  सरकार  के  साथ  होगी  ।  इस

 मामले  में  कोई  अस्पष्टता  न  कोई  शिपझ्क  न  हो  ।

 हम  विश्व  में  किसी  देश  द्वारा  इस  देश  के  प्रति  मित्रता  दर्शाने  का  स्वागत  करते  हैं  ।

 लेफिन  जब  हमारी  प्रतिष्ठा  पर  समझौते  का  प्रशन  है  और  जब  कोई  अस्तर्राष्ट्रीय  संस्था  या  देश

 हभसे  ऐसा  बिलवाड  करता  है  तब  हमें  अपनी  प्रतिष्ठा  शया  गरिमा  को  कायम  रखना  हैं  ।
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 10  1914  संयुक्त  राध्य  अमरीका  हाराभारत  के  विरुद्ध  सुपर
 301  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  डिए  जामे  के  बारे  में

 हम  प्रगति  कर  रहे  है  ।  हमारी  समस्याएं  लेकिन  हमें  किसी  की  दया  मा  शभकामता
 पर  ही  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिए  ।  हमें  अपनी  शक्ति  पर  निर्भर  रहना  है  और  इस  मुद्दे  पर

 हमें  सम्पूर्ण  देश  की  तरफ  से  एक  संगठित  तथा  मजबूत  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  इस  मुद्दे  पर

 देश  विभाजित  न  यह  सभा  विभाजित  न  हो  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 इस  मुद्दे  पर  सामने  आए  जोर  उचित  रवैया  अपनाए  ताकि  हम  भी  उसके  साथ  हों  ।

 हाध्यक्ष  महोदण  :  क्या  आप  अब  उत्तर  देंगे  या  बाद  में  ?

 झी  पो०  चिदस्थरम  :  मेरे  लिए  यह  सर्वाधिक  उचित  होगा  कि  में  पूरी  जानकारी

 मिलने  के  बाद  ही  उत्तर  दूं  |  लेकिन  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  अब  अमसेक  सदस्य

 बोल  चुके  में  कहना  चाहता  हूं  कि  शुरू  से  ही  हमने  आई०  पी०  प्रार०  के  मुद्दे  पर  एक  मजबूत
 निष्पक्ष  तथा  स्थिर  रबेया  अपनाया  है  ।  कुछ  क्षेत्रों  में गलतफहमी  पैदा  करने  के  बावजूद  हम
 दबाव  के  सम्मुख  नहीं  शुके  और  न  ही  हम  अपने  व्यापक  राष्ट्रीय  हित  के  बचाव  में

 विफल  हुए  ।  वास्तव  में  बदले  में  की  गई  यह  कार्यवाही  दर्शाती  है  जैसा  कि  मेने  थोड़ी  देर  पहले

 हम  दबाव  के  आगे  नहीं  झुके  मुझे  ऐसे  दबाव  के  आगे  झुके  कुछ  अन्य  देशों  का

 उदाहरण  देने  की  जरूरत  नहीं  जहां  तक  मेरा  संबंध  है  मैं  डर  या  के  सम्मुख  झुका  नहीं  हूं  ।

 हमने  अपने  पारस्परिक  व्यापारिक  भागीदारों  से  परामर्श  किया  हमने  बहुस्तरीय  मंच्रों  पर

 वार्ताएं  की

 जब  सोमवार  था  मंगलवार  को  वाद-विवाद  जब  भी  आप  समय  तय  करें  तव  सरकार  आज

 सुबह  की  कार्यवाही  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  पूरा  प्रत्युत्तर  में  व्यापक  राष्ट्रीय  हित  की  रक्षा
 में  सरकार  द्वारा  अपनाए  गए  मत  पर  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  समर्थन  का  स्वागत  करता  हूं  और  उनका

 आभारी  हूं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  मुद्दे  पर  मानतीय  सठस्यों  को  स्पष्ट  करूंगा  कि  समय  की  कमी  है  ।

 हमारे  सम्मुख  यह  म्  दा  है  तथा  गर  सदल्यों  का  संकल्प  पर  भी  चर्जा  डन्कल  प्रस्ताव
 पर  भी  चर्चा  का  प्रस्ताव  है  और  हमारे  पास  वास्तव  में  बहुत  कम  समय  इसलिए  अगर  आप  समय

 तय  करें  तो  हमें  डन्कल  प्रस्ताव  और  इस  मुद्दे  को एक  साथ  लेना  होगा  ताकि  '
 '*'

 '
 "'

 '  ***

 प्रष्यक्ष  महोदव  :  आज  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  यदि  माननीय  सदस्य  अपने
 ह

 विचार  व्यक्त  करना  चाहते  है  तो  एक  प्रकार  से  वे  बहां  भी  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  इसलिए
 मैं  समझता  हूं  कि  हम  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  करेंगे  कि  इस  पर  क्या  किया  जा  सकता  है  ।

 आज  में  एक  बात  और  ध्यान  में  लाना  चाहता  कि  कुछ  माननीय  सदस्य  कुछ  मुद्दे  उठाना

 चाहते  में  उन्हें  समय  दे  रहा  हूं  ।  लेकिन  बहुत  संक्षेप  में  फिर  हमारे  सम्मुख  ध्याताकर्षण
 |

 प्रस्ताव  भी  है  ।

 26--99
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 301  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  किए  जाने  के  आरे  में
 नि  “ौ॑|च|्]्च््ज्जःलज--ा,िय)जय-8०न>त जलन  नल  निया

 भी  जा  कर्मास्डोज  भेरा  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  भी  है  ।

 स्रध्कल  महोदय  :
 म॑  ने  इसे  अपनी  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ।

 ]
 थो  जा  फर्तास्डोम  :  आएने  कंसे  किया  मैने  कल  एक  सवाल  यहां  पर  रखा  था  आपने

 कहा  कि  जाजे  आज  इस  बात  को  आप  रख  मेरे  ध्यानाकर्षण  मुझे  सूचना  मिली  है  आपके

 सचिबालय  लेकिन  आप  नियम  225  को  देखिये  ।

 ]
 अध्यक्ष  ने  नियम  222  के  अन्तर्गत  अपनी  सम्मति  देले  से  इन्क।र  दिया  होਂ  जैसा

 कि  मुझे  सूचित  किया  गया  है  ,

 वह  आवश्यक  समझें  यः  उसकी  राय  हो  कि  चर्जा  के  लिए  प्रस्थापित  विषय  नियमानुकूल
 नहीं  है  ।!

 प्रापके  हाथ  में  स।रे  अधिकार  इस  बात  को  में  कबूल  करता  हूं  ।

 ]

 विशेषाधिकार  अएन  की  सूचना  पढ़  कर  सुना  सकेगा  और  कह  सकेगा  कि  बह  सम्मति  देने

 से  इंकार  करता  है  या  विशेषाधिक,र  प्रश्न  की  सूचना  को  नियमानुक्ल  नहीं  ठहराताਂ  |

 ]

 अध्यक्ष  इस  म्  दे पर  यहां  पिछले  कई  दिनों  से  बहस  चल  रही  जिसको  लेकर  मैंने  अपना

 प्रिवीलेज  मौरन  प्रधान  मंत्री  के  विरोध  मेंदिया  उसमें  मूलतः  दो  बातें  प्राई  है  |  प्रधान

 मंत्री  ने  ।  अश्वैल  को  एक  बयान  दिया  और  23  अप्रैल  को  एके  और  बयान  दिया  ।  इन  दोनों  बयानों

 में  अंतविरोध  है  कि  बह  एक  मामूली  गलती  के  तौर  पर  नहीं  वह  जान॑बूक्षकर  इस  सदन  को  गुमराह
 करने  के  लिए  उन्होंने  दिया  इसके  सबूत  में  उनके  भाषणों  के  कई  उंदुण  निकाल  कर  मैंने  यहां  रखने

 का  काम  किया  है  |  ऐसो  परिस्थिति  में  इस  सदन  के  नेता  प्रधान  मंत्री  हम  उनकी  इज्जत  करते

 ब्रधान  मंत्री  के  सदन  के  नेता  के  नाते  और  एक  व्यक्ति  के  नाते  ।  भ्रगर  उनकी  तरफ  से  सदन  को

 गुमराह  करने  वाली  बात  हो  जाती  है  तो  इस  नियम  222  को  छोडकर  मेरे  सामने  एक  ही  उपाय  रह
 जाता  है  कि  हम  सेंशर  मोशन  ल/यें  मो  कांफिडेंस  लायें  सरकार  के  में  जानता  हूं  कि  सेंशर  मोशन

 प्रधान  मंत्री  पर  नहीं  लाया  जा  सकता  भ्रगर  मुझे  कुछ  करना  हो  तो  आप  अविश्वास  प्रस्ताव  लाने

 का  काम  करा  रहें  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि  हम।रे  प्रिवीलेज  मोशन  पर  सदन  में  बहस  होने
 दी  अगर  बहस  होने  के  बद  सबन  और  आप  यह  महसूस  करते  हैं  कि  मैंने  कोई  ऐसा  नोटिस  आपको

 दिया  है  में  अपना  आरोप  सिद्ध  करने  में  असमर्थ  सरकारी  पक्ष  में  बहुत  काबिल  जोग

 सरकार  के  बचाव  में  कुमार  जी  हैं  बहुत  ही  काबिल-वकील  बहुत  ही.काबिल  संसदपट  हैं
 और  थे  प्रधान  मंत्री  का बचाव  कर  सकते  अगर  प्रधान  मंत्री  स्वयं  को  इसमें  रखना



 ३0  1914  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  के  घिसद्ध  सुपर
 301  के  अस्तगेत  कार्म  वाही  किए  जाने  के  बारे  में

 ७.  शक  «क  फफश  कक  कर  चयज  एमए  ०  *  नल  अनन्त  te
 मैं  प्रिवीलिज  मोशन  को  बात  कह  रहा  अगर  यह  नहीं  होता  है  तो  मैं  कहां  अगर  सठल  के  साथ

 कोई  बात  हो  जाती  है  आपको  छोडक  नियम  222  को  छोड  मेरे  पास  और  क्या  चीज  मैंने  कोई

 गलत  बयान  दे  दिया  होता  में  हो  कर  आपके  नियमों  के  अन्द  डायरेबशन्स  के  अन्दर  उसको  दुरूल्त
 करने  का  काम  करता  ।  लेकिन  प्रधात  मंत्री  न ेसरकार  की  तरफ़  से  बयान  दिया  गलत  बयान  विधा

 भाप  दो  पैरा  देख  इसमें  में  कुछ  पढ़  नहीं  रहा  ...............-:
 '

 |
 हष्यक्ष  महोदय  :  आप  वास्तविकता  में  जा  रहे  हैं  .।

 जा  फर्नास्डोज  :  में  उसमें  नहीं  जा  रहा  हैं  ।  आपको  इजाजत  देती  आपको
 स्वयं  पढ़ने  का  फाम  फरना  चाहिए  ।  प्राप  मेरे  पत्र  के  बँरा  11  और  12  को  देधिये  ।

 झ्रध्यक्ष  महोंय  :  मेने  देख  लिया  है  ।

 श्री  जार्ज  फर्नाग्डीज  :  इसमें  जो  अंतविरोध  है  प्रधान  मंत्री  फा  वह  रुपष्ट  हो  जाता  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बोल  लिया

 मैं  समझता  हूं  कि आप  एक  बहुत  वरिष्ट  और  योग्य  सांसद  में  इस  मामले  पर  चर्चा  हेतु  अनेक

 माध्यमों  का  उपयोग  करता  रहा  हूँ  और  कोई.भी  इस  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकता  ।  यह  आपका
 .  कार  लेकिन  इसके  साथ  ही  हमें  नियम्तों  क ेअनुसार  ही  चलना  नियम  222  में  कहा  गया

 भी  सदस्य  अध्यक्ष  की  सम्मति  से  कर  सकता  है  ।'

 मुझे  पहले  यह  निर्णय  करना  होगा  कि  क्या  मैं  सम्मति  दे  सकता  हूं  या  और  मैते  आपको  सूचित  किया

 फि  मैंने  इसे  सम्मति  देने  से  इन्कार  किया  आपका  विशेषाधिकार  अस्ताव  प्राप्त  करने  के  बाद  प्रधान

 मंत्री  से  स्पष्टीकरण  मिलने  के  बाद  मैंने  इसका  अध्ययन  किया  और  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं  कि

 इसमें  कुछ  भी  असंगत  या  उल्लंघन  नहीं  है  और  मुझे  नहीं  लगा  कि  इसमें  कुछ  भी  गु  भराह  करने  बाला

 है  इसलिए  म ॑ने  सम्मति  नहीं  में  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  मैंने  सम्मति  देने  से  इस्कार  कर  दिया

 है  ।  इसके  बाद  आप  हसे  नहीं  उठा  सकेंगे  ।

 मान  लिजिए  कि  मेंने  सम्मति  देने  से  इन्कार  किया  है  आप  हसे  उठाते  हैं  और  घान  लौजिए
 सला  के  किसी  सदस्य  के  खिलाफ़  विशेषाधिक  का  उल्लंधन  है  और  में  सस्मति  देने  से  मना  करता  हूं

 और  इस  मामले  को  उठाया  जाता  है  और  ऐसा  बार-बार  होता  है  ।

 ]

 अं  जार्ण  में  रेज  नहीं  कर  रहा  में  अपके  आदेश  का  पालन  करता  अध्यक्ष

 मुझे  जापका  आदेश  आज  सुबह  सदन  में  आने  के  बाद  मिला  कि  आपने  मेरे  प्रिबीलिज  मोशन  की

 अस्वीकार  किया  मैंने  आपका  ध्यान  तियम  225  की  ओर  अकरषित  किया  में  बाहर  नहीं

 प्रध्मल  धहोदण  :  225  की  बात  अलग  है  ।  समझिये  मैंसे  श्रीथ  आफ़  प्रियीलेज  मोशत

 की  कंशेंट  नहीं  आपको  बोलने  का  चांस  मैंने  दूसरों  को  सुनकर  भी  फिर  करना  है  ।
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 30  के  अन्तगंत  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में

 :  |  झ्नुबाद |

 1.00  म०  प०

 थी  जार्ज  फर्तान््डोज  :  नहीं  महोदय  ।  कृपया  तियम  2325  का  प्रथम  उपबंध  इसमें

 कहा  गया  है

 परन्तु  जब  भ्रध्यक्ष  न ेनियम  222  के  अन्तर्गत  अपनी  सम्भति  देने  से  इकार  कर  दिया  हो  या

 उसकी  राय  हो  कि  चर्चा  के  लिए  श्रस्थापित  विषय  नियमानुकूल  नहीं  है  यदि  वह
 आवश्यक  समझेਂ

 +  +  +  er  ०  +  ७०० ०  ० +००९०  ०००७०

 तो  मैंने  मान  लिया  कि  वह  आपका  अधिकार  है  |  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि'*

 ]

 ,  इसमें  आगे  कहा  गया  है  :

 विशेषाधिकार  प्रश्न  की  सूचना  पढ़कर  सुना  सकेगा  और  कह  सकेगा  कि  वह  सम्मति
 देने  से इंकार  करता  है  या  विशेषाधिकार  प्रश्त  की  सूचना  को  तियमानुकूल  नहीं

 तो  मेरी  आपसे  प्राथंना  है  कि  मेरे  नोटिस  को  सदन  में  पढ़कर  सुनाया  ज।ना  चाहिए  ताकि

 सदस्यों  की  अपनी-अथनी  राग  आ  सके  ।  चूंकि  इस  सदन  में  पूरे  सदन  ने  बहस  में  हिस्सा  लिया
 था  और  इस  बहस  में  योजनाबद्ध  वरीके  से  बोलते  पर  हर  प्रक/र  से  रूकावट  करने  का  काम  आप
 लोगों  ने  किया  था  तो  इसके  बाद  यदि  आप  मेरे  प्रिदीलिज  मोशन  को  अस्वीकार  करते  हैं  तो  मेरे  साभ

 ही  नहीं  बल्कि  सदन  के  साथ  अन्याय  है
 mere waren: नहीं, ऐसा नहीं  '

 है
 '****

 प्रध्धयक्ष  महोदय  .:  ऐसा  नहीं  है  ।

 यह  सही  नहीं  है  ।

 ञआ्री  जार्ज  फर्बाग्डोज  :  इसलिए  आप  शदन  के  सभी  भेताओं  को  बुला  उनको  बैठा
 कर  बात  करिये

 ००  ००  ०  ०७०००  ०»  +  »  »  »  »  ०»  ७»  ७  ०  ०  ०  »  :

 प्रध्यक्ष  मुझे  तथ्यों  पर  विज्ञार  करना  होगा  ।

 |

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  अगर  कोई  प्राणी  मरा  है  था  नहीं  मरा  इसकी  जांच

 करने  के  लिए  डाक्टरों  को  बुलाया  जा  सकता  है|  दो  ग्रहां  ध्वाज  यहू  है  कि  आप  कह  रहे  हैं  कि  इसमें

 कछ  नहीं है  और  हम  कह  रहें  है  इसमें  जान  है
 !

 —
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 प्रष्यक्ष  महोदय  इस  दृश्य  पर  बहस  की  इसके  बाद  अमलिस्टेड  अआँधर  में  जो  काम

 होता  उसमें  बहस  हो  2-3  दफ़ा  स्टेटमेंट  हुए  और  उसके  बाद  एडजर्नसेंट  मोशन  भागा  ओर
 अब  प्रिविलेज  मोशन  ।  तो.में  समझता  हूं  कि  बिआंड  एक  सरटेंन  लिभिट  इसको  नहीं  ले.जासा

 इस  पर  7-8  घण्टे  बहस  यहां  हुई  है  जबकि  मैंने  कहा  कि  हमारे  सामने  दूसरे  कई  विषय  यह  सही
 है  कि  आप  प्रोविजन  को  जानते  उसका  इस्तेमाल  भी  करना  जानते  उसका  कर  भी  रहे  अत्का

 ऑब्जेक्शन  नहीं  लेते  हैं  ओर  अगर  कोई  है  तो  दूसरे  लोग  है  जो  दूसरे  पाइन्ट्स  उठाना  चाहते  इसलिए
 मेरी  आप  से  रिक्वेस्ट  है  कि अगर  इसके  ऊपर  डिसकणन  नहीं  दी  जाती  है  तो  आप  कहते  हैं  कि  बात  और

 मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  पर  7  धण्टे  डिसकशन  सभी  ने  बोला  ।  उसमें  पाइंट  को
 ब।र  उठाने  से  कुछ  नहीं  है  ।  मैने  उसके  अन्तर्गत  केअरफली  जहां  मेरी  अंडरस्टैंडिंग  जजमेंट

 मैंने  कन्सेंट  दी  बार-बार  लोग  कहते  हैं  कि आप  डिस्किएशन  यूज  वह  मेरा  है  आपका

 नहीं  आप  कह  रहे  है  कि आपके  डिस्क्रिएशन  के  ऊपर  है  तो  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  ।

 जार्ज  फर्नान्न्डोज  :  आप  मुझे  तो  कम  से  कम  ंम्बर  में  सुनेंगे  ।

 ,  प्रव्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  उसके  बाद  हस  विषय  को  उठाने  नहीं  दूगा
 '''

 श्री  जार्ज  फर्नान्न्डीज  :  मगर  मुझे  समझने  का  काम  तो  हो  सकता  है  कि

 आप  को  न  रूझक्ष  सकूं
 '

 झ्रष्यक्ष  महोक्व  :  में  सुनुंगा  मगर  इसको  हाऊस  में  उठाने  नहीं  दूंगा  ।

 मैंने  यह  मामला  समाप्त  कर  दिया  है  ।

 को  जर्ज  फर्ानडोज  :  आपके  चेम्बर  में  अकर  बात  करूंगा  ।

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  का  किसी  भी  समय  मेरे  कक्ष  में  स्वागत  है  ।  ॥

 सोमनाथ  चटज्जो  :  अध्यक्ष  मे  केवल  आधा  मिनद  लूंगा  ।

 बाणिज्य  मंजालम  में  राज्य  :  वह  इस  पर  सहीं  बोल  सकते
 "+  '

 भो  सोमनाथ  जटओमोीं  :  इस  समय  में  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  उल्लेख  नहीं  कर

 चिदम्बरम  आपने  जो  सदभावना  अजित  की  उसे  इस  अनुचित  व्यवधान  से  शचषाप्ते  कर

 रहे  हैं
 '''

 पं।०  चिदम्दरम  :  अब  यह  विशेषाधिक।र  नोटिस  पर  तर्क  करता  चाहते  हैं  जिस  पर

 उन्होंने  एक  मिनट  पहले  ही  स्वीकार  है  कि  उन्होंने  इसे  पढ़ा  या  देखा  तक  भहीं  यह  किसी

 संक्षिप्त  जानकारी  बगर  ही  उच्चतम  न्यायालय  में  भी  इसी  प्रकार  तर्क  करते  हैं  ।

 झन्यक्ष  महोदय  :  वह  केवल  कास ून  पर  सर्क  करते  है  जिसके  लिए  उन्हें  किसी  संक्षिप्त  आभक्ारी
 की  जरूरतं  तहीं  होती  4

 -
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 301  के  अंतगगंत  कार्यबाही किए  जाने  के  बारे  में
 ...

 जो  सौमगाब  चट्ओों
 :  मुझे  यह  नहीं  मिला

 ।  उन्हें इस  रिपोर्ट  की
 अति  बे

 मिली  ?  '''

 थे  पो०  विदमश्भरम  :
 यहू  सरकार  को  दी  गई  थी  '*'

 ।  सोमनाथ  चटर्जी  :  म॒ले  अनावश्यक  ही  मत  उकसाए  .....  .  मैंने  फल

 जीड़ा  सा  हस्तक्षेप  किया  देश  के  सम्मान  का  सामला  में  आपके  बिनिर्णय  पर  प्रश्न  नहीं
 कर  रहा  ।  मैं  जानता  हूं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  आपने  अपने  बिवेक  का  समशवारी  से  उपयोग  किया

 इसलिए  मे  यही  कह  रहा  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  को  लगा  है  कि  माभला  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि उनके  उत्तर

 की  जरूरत  है
 ''  '  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेने  भी  इसी  के  लिए  कहा  था  ।

 भर  सोमनाथ  उटर्जी  :  वह  उत्तर  दे  रहे  इसलिए  मामला  अन्तिम  रूप  से  समाप्त  नहीं  हुमा

 है  ।  वह  एक  सप्ताह  के  अन्दर  उत्तर  दे  रहे  हैँ  ।  म॑  तो  उन  प्रश्नों  का  उल्लेख  कर  रहा  हुं  जो उठाए  गए

 हैं
 ''  '

 आप  इसके  प्रति  अपनी  अनावश्यक  अनिच्छा  को  मत  दर्शाइए  ।

 प्रधान  मंत्री  के उत्तर  के  बाद  यदि  कोई  प्रश्न  किया  जाना  है  तो  हमें  उसकी  अनुमति  होगी
 भगर  आवश्यक  हुआ  तो  शिकायतें  जो  उठाई  जा  रही  हैं  उन  पर  उचित  चर्चा  हो  सकती

 बार-बार  यह  क्या  है  ?  इस  मुद्दे  के  आपकी  संवेदनशीलता  तथा  एक  सार्थक  बर्चा  के  प्रति

 आपका  विरोध  लोगों  के  दिभाग  में  आशंका  को  मजबूती  दे  रहे  मही  कठिताई  इसलिए  में  उनके

 हिंत  में  सुझाव  दे  रह  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उतर  देने  क ेबाद  और  सभा  में  उठने  से  पहले  हमें  णोलने

 का  अबसर  मिलना  बाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  में  अब  वहां  पर  इस  मामले  को  समाप्त  कर  रहा  हूं  !  यदि  अब

 हर  इसी  पर  चर्चा  मान  लीजिए  आप  इससे  सम्बद्ध  एक  मुद्दे  पर  चर्चा  चाहते  हैं  फ़िर  इसी

 से  सम्बद्ध  एक  और  मुद्दे  पर  चर्चा  चाहते  हैं  और  ऐसा  ही  करते  जाते  हैं  तो  यह  कभी  समाप्त  नहीं  होगा  ।

 भी  सोमताय  चह्ओों  :  म॑  आज  ही  चर्चा  के  लिए  नहीं  कह  रहा  ।

 झण्तल  महोदव  :  कृपया  हमें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ।  कुछ  कार्य  करते  में  नहीं
 जनता  और  मुझे  याद  नहीं  है  फि  कया  फहा  गया  और  क्या  वायदा  किया  गया  इत्थादि

 जेब  बातें  में  नहीं  जानता  ।  लेकित  में  एक  बात  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  बदि

 एक  बकतभ्य  एिया  ज।ता  है  और-अआप  कछ  त्टि  थाते  हैं  फिर  पुनः  ऐसा  करते  हैं  तो  ऐसा  जारी  नहीं  रा

 जा  सकता  ।  हमारी  सीमाएं  है  ।

 सोमनाथ  जठजों  :  अभी  नहीं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदव  :  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य

 शोपतो  भट्टाबर्य  :  अध्यक्ष  पिछलो  शाम  अ/मिया  मिखिना
 -  को  भनिश्चित  क'ल  के  लिए  बन्द  कर  यह  सब  मिक  अध्यमत  विभाग  के

 ब्रोफेसर  जलतर  अल  वैसी  पर  कुछ  छात्रों  किये  जाने  के  फलस्वरूप  गमा  ।
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 चाहिए  के  अस्तर्गत  कार्यवाही  फित  जाने  के  आरे मैं

 यहां  इस  बत  का  उल्लेश्  किया  जाना  चाहिए  कि  इस  घटना  से  पहले  प्रोफेसर  वैसी

 झोर  उनके  कुछ  अन्य  विशिष्ट  साथियों  जैसे  प्रोफेसर  फिदबई
 माजिद  एम०  शफीक  आदि  कुछ  छातों  द्वारा  जिस  तरह  प्रोफेसर

 मुशीर-उल-हसन  एक  जे  माने  इतिहासकार  भ्रौर  जामिया  के  प्रति-उप  कुलपति  के  नैंगजीजਂ
 में  छपे  एफ  स्षात्कार  में  दिए  कतिपय  वक्तब्यों  को  तोड़ा  मरोड़ा  है  भोर  गलत  ढंग  से  व्याक्ष्या  की  है  के

 प्रति  लिखित  रूप  में  अपनी  और  रो  प्रकट  उन्हें  उनके  पद  से  हटाने  की  मांग  करते  हुए
 एक  अभियान  छेड़ा  कक्षाएं  नहीं  चलने  दी  परिक्षाओरों  में  रुकनबट  ढालो  पुतले  जलाने

 गए  जीर  उत्तेजनापूर्ण  भाषणों  से  भुणा  का  माहौल  पैदा  किया  गया  ।  रु

 प्रो-आइस  चांसलर  ने  अपने  सक्षात्कार  में  सलम/न  रूशदी  की  पुस्तक  बलिसਂ  के  भारत

 जायात  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  संदर्भ  में  फहा  था  कि  इस  पुस्तक  पर  प्रतिदध  लगाते  के

 परिण/मस्वरूप  पड़ने  वाले  बरे  प्रभाव  को  रोफा  नहीं  जा  सफता  इससे  तो  इस

 पुस्तक  को  केवल  औ*  अधिक  बदन मो  हासिल  होगी  तथा  इससेਂ  ऐसा  लगता  था  कि  वह  प्रतिधरतम

 हटने  के  पक्ष  में  लेकिन  प्रतिबन्ध  के  खिलाफ  उनके  वियरों  की  दुर्भावना  से  व्य|ख्या  की

 झौर  यह  प्रकट  किया  गया  जैसे  कि  वह  पुस्तक  की  विषय-वस्त्  से  सहमत  यह  साक्षारकार  में

 उनके  इस  कथन  के  बावजूद  भी  कहा  गया  जिसमें  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  राक्षदी  के

 उवन्भास  ने  मुस्लिम  समुदाय  के  अधिकांश  लोगों  की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचायी  है  भ्ौर  वह
 उनके  इस  संबंध  में  रोष  प्रंकट  करने  पर  सहमत  हैं  तथा  उन्होंने  बाद  में  यह  कहते  हुए  एक

 स्पष्टीकरण  दिया  कि  वह  में  की  गई  टिप्पणियों  का  बिल्कूल  भी  अमुमोदन  नहीं
 करते  कोई  भी  व्यक्ति  उनके  विच।र  से  सहमत  असहमत  हो  सकता  है  लेकिन  क्या  यह
 ठीक  है  कि  चूंकि  उन्होंने  अपने  विच/र  व्यक्त्  किये  हैं  अतः  उन्हें  प्रताड़ित  किया  जाए  और

 उत  पर  सभी  तरह  के  हमले  किये  जायें  तथा  जो  भी  कोई  उनका  समर्थन  करे  उसे  शःरीरिक

 रूप  से  नुकसाम  पहुंचाया  जाये  ?  क्या  उन्हें  उनके  विचार  प्रफट  करने  के  अधिकार  से  वंचित

 किया  जायेगा  ?  मेँ  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  अधिकारों  से  वंचित  रखता

 एक  प्रकार  से  विश्वविद्यालय  के  माहौल  के  मूलाधार  को  ही  एक  चुनौती  है  जिसमें

 विपरीत  विचार  भी  व्यक्त  किये  जा  सकते  हैं  झौर  उन  पर  थूरी  तरह  से  काद-विबदद  किया

 जा  सकता  है  तथा  यह  हमारे  लोकतांतिक  संविधान  के  ही  विरुद्ध

 में  समझता  हूं  कि  एक  छोटी  सी  घटना  कुछ  माह  पहले  घटित  हुई  थी  जोकि  इस

 बटना  का  एक  अन्य  पहलू  है  ।  मुम्बई  में  कुछ  पत्रफ॒रों  पर  हमला  किया  गया  था  क्योंकि

 उन्होंने  यह  कहने  का  साहस  किया  था  कि  पाकिस्त,नी  टीम  के  दौरा  करने  से  पहले  ही  बानलेड़े

 स्टेडियम  की  पिच  को  खोद  कर  खराब  करना  ब्रीबात  है  ।

 में  तो  कहूंगा  कि  इस  घटता  का  धारमिक  भावनाप्रों  से  कुछ  भो  लेना  देगा

 प्रो  वाईस  चासलर  के  जिन्होंने  उनका  समर्थन  किया  था  वे  भी  धामिक  आस्था  रखते  है
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 लंपुखा  शाज्य  अमरोक  द्वारा  भारत  के  विरुड  सुपर  30  1992:

 30!  के  अस्करोस  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में

 झौर  धामिक  अ/स्था  के  आधार  पर  ही  उन्होंने  इस  प्रकार  की  गण्डागर्दी  के  विरुद्ध  विरोध

 प्रकट  हम  हैं  कि  विश्वविद्यालय  में  शैक्षिक  माहौल  को  खराब  का  यह

 भ्रमित  जवास  है  ।  हम  भोफेसर  मशीर-उल-हसम  के  सतथियों  के  दृढ़  रबेये  को  सराहुना  करते

 है  और  हम  ढहां  की  शिक्षक  संघ  की  फायंफारिणी  के  दृष्टिकोण  की  भी  सराहना  करते

 हम  समझते  हैं  फि  अधिकांश  यद्यपि  वे  आज  चृप्पी  साधे  इस  प्रकार  के
 अशोभनीय

 हमले  समयंनः  नहीं  करते  है  भौर  हम  समझते  है  कि  सरकार  इस  संबंध  में  एक  सकारात्मक

 भूमिका  निभायेगी  ।  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  को  पहले  ही  इस  मामले  से  अवगत

 कराया  जा  चुका  है

 '
 हाष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  हमने  अभी  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  औ्औरं  अन्य  कई

 चीजें  लेनी  हैं  ।
 ः

 झीगति  मालिनों  भट्टाचार्य  :  यहां  माननीय  सलमान  खर्शीद  भी  जोकि  जामिया  मिलिया

 से  काफी  लिकट  से  संबद्ध  हैं  भौर  में  समझता  हूं  कि  वे  श्र  सरकार  तथा  सभी  संसद

 थाहे  किसी  भी  दल  से  संबंधित  इस  संबंध  में  एक  सकारात्मक  भूमिका  निभायेंगे  ।

 उन्हें  उपकुलपति  श्लौर  शिक्षक  समुदाय  का  समर्थन  करना  चाहिए  और  इस  तनावपूर्ण  माहौल
 जोकि  विश्वविद्यालय  में  चल  रहा  खत्म  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  श्रौर  सामान्य

 माहौल  बरकर।र  रखने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  देशमुख
 *  *

 )

 हो  ई०  :  मैंने  भी  इस  संबंध  में  नाम  दिया

 ।
 |

 झष्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  यह  बात  तो  ठीक  ढंग  से  स्पष्ट  की  जा  चुकी
 यदि  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  बात  पर  चार  या  पांच  सदस्य  बोलें  तो  इस  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  जिसके  बारे  में  आप  कल  काफी  उत्तेजित  चर्चा  नहीं  हो  सकेगी  क्योंकि
 3.30  म०  प०  पर  तो  हमें  गैर-सरकारी  सदस्यों  संबंधी  कार्य  लेना

 भरी  ई०  भहलद  :  अब  परीक्षा  चल  रहीं  विश्वविद्यालय  का  बन्द
 होना  छात्रों  के  हित  में  नहीं  है  ।

 इ्रध्यक्ष  सहोंदय  :  माननीय  महिला  सदस्य  ने  सब  क़छ  बहुत  अच्छी  तरह  स्पष्ट
 किया  है  ।
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 भी  ई०  पह्रहमर  :  इन  उपक़्लपति  जी  जिनके  बारे  में  मालिनी  जो  ने  काफी

 कुछ  कहा  मनमाने  ढंग  से  काम  किया  जहां  कहीं  भी  हिसा  या  हमला  है  हम
 उसकी  निन्दा  करते  हैं  ।  यह  वास्तव  में  है  और  यह  सब  मिल्िया  जैसे

 विश्वविद्यालय  में  नहीं  होता  में  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।  प्रोफेसर  मुणी
 उल-हुसन  ने  इस  प्रकार  की  स्थिति  पैदा  होने  का  अबसर  हो  नहीं  अले  देवा  चाहिए  था
 खेर  यह  सब  मैं  उनके  विवेक  पर  छोड़ता  हूं  ।  यदि  वह  सतर्क  होते  तो  स्पष्टीफरण  नहीं  देने

 पड़ते  ।  उन्होंने  कोई  ऐसी  बात  कही  है  जिससे  काफो  अधिक  लोगों  की  भावन,ओों  को  ठेस

 पहुंची  मुझे  चला  है--मैं  शुद्धि  के  अध्याधीन  हूं--कि  बड़ी  कक्षाओं  के  छात्रों  ने

 विश्वविद्यालय  परिसर  में  यह  किया  में  इसकी  निन्दा  करता  लेकिन  उप॑  कुलपति
 इस  मुद्दे  को  से  सकते  यहू  कोई  बहुत  बड़ा  मुद्दा  नहीं  देश  में  कई
 छात्र  आन्दोलन  हो  रहे  हैं  लेकिन  केवल  इस  वजह  से  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  बन्द  तो  नहीं  होता

 अतः  सरकार  को  छोत्नों  के  हित  में  विश्वविद्यालय  खोलने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए
 और  इस  मुद्दे  को  शीघ्र  सुलझाना  मैंइस  वक्त  अन्य  चीजों  के  बारे  में  दियणी  नहों

 चाहता  हूं  ।

 झहाध्यक्ष  महोदय  :  अंब  इस  बीच  आप  दो  बार  बोल  चुके  हो  ।  में  आपको  याद  दिला

 रहा  हूं  ।

 ओो  अतस्तराव  देशमुद्ध  [(व/शिम)[:  आल  इंडिया  कम्यूनिटी  हैल्थ  गाईड  यूनियन
 ने  बोट  क्लब  पर  धरना  दिया  है  झोर  भूख  हड़ताल  को  यह  सी०  एच०  जी०  योजना

 केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  योजना  इस  यूनियन  में  3,70,000  सदस्य  हैं  और  ज्यादातर

 सदस्य  प्रत्येक  गाईड  को  हूर  रोज  लगभग  चार  घंटे  काम  करना  पड़ता  है  और

 उसे  लगभग  22  दिन  काम  करना  है  उन्हें  प्रतेदिग  50  रुपये  मानदेय  के  रूप  में  मिलते

 है  ।  काफी  सयम  से  यह  उनकी  मांग  रही  है  कि  इस  मानदेय  को  बढ़ाया  जाये  ।  आंगनवाड़ी

 कार्यकर्ता  तथा  सीः  एच०  कार्यकर्ता  को  अधिकांशतया  एक  ही  कार्ये  करमा  पड़ता

 एक  तरफ  तो  सरकार  ने  आंगनवाड़ी  कार्यकर्ताओं  का  वेतन  बढ़ाकर  300  रुपये  कर  दिया

 है  लेकिन  एच  जी०  कार्यकर्ताओं  को  अभी  तक  न्याय  नहीं  मिला  कई  बार

 अलग  समय  में  विभिन्न  सरकारों  ने  उन्हें  आश्वासन  दिया  8  अप्रैल  1988,  28  अंप्रल

 1989,  15  फरवरी  1991  झौर  22  मार्च  1991  को  विभिन्न  मंत्रालयों  श्रौर  विभिरत  स्वास्थ्य

 मंत्रियों  ने  उन्हें  अश्वासन  दिया  है  कि  उसकी  मांग  पर  गौर  किया  जायेगा  ।  मेरा  आपके  जरिये

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  उनसे  शीघ्र  बतचीत  की  जये  प्लौर  उन्हें  सभा  को  आज  स्पष्ठ

 रूप  से  अश्वासन  देता  चाहिए  कि  वे  उनके  साथ  आज  ही  बातचीत

 )

 भो  रासबिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  में  आपका  ध्यान  एक  बहुत  ही

 गम्भोर  सामले  की  ओर  खींचना  खाहता  हूं  ।  आनन्ध्न  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  के  अंतर्गत  मंगोल
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 30  के  अस्तगत  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में

 महिलाओं  के  साथ  न  केवल  बलात्कार  किया  गया  बल्कि  अलात्कार  करने  के  उनको

 मार  कर  क़एं  में  फेंक  दिया  यह  2  बजे  दिन  की  घटना  है  ।  हमारी  दलित  सेना  के  लोग

 बहां  इंक्वायरी  करके  आये  हैं  ।  उसी  दिन  हम  लोगों  ने  शाम  को  इस  मामले  को  उठाने

 के  बारे  में  सोचा  जैसे  ही  हमें  जानकारी  लेकिन  जान  बूक्षकर  हमने  उसे  नहीं  उठाया

 क्योंकि  हम  चाहते  थे  कि  जब  तक  इस  घटना  की  सच्ची  प्रामाणिक  सूचना  हमारे  पासन  आ

 तब  तक  हम  यहां  कुछ  न  कहें  ।  और  दो  बजे  दित  की  घटना  है  और  उसके  बाद
 4  बजे  शाम  को  वहां  पुलिस  पहुंची  है  और  फिर  आज  तक  उस  सम्बन्ध  में  कोई  कारंबाई

 नहीं  हुई  ।  यदि  आप  तो  महिलाओं  के  नाम  भी  मेरे  पास  में  आपको  बता  देता

 हूं--बी  ०  राबुड़ो  और  बाथुलला  वर्ष  की

 हैं  ।  वहां  पर  तरह-तरह  की  अफवाहे  जल  रहीं  किन  की  वह  कम्पनी  मुख्य  मंत्री  का

 उसमें  कितना  हाथ  है  और  यही  यहां  दिल्ली  में  यदि  आप  तो  सराय  बस्ती  में

 लड़की  के  साथ  बलात्कार  किया  गया  ।  इस  प्रकार  से  आप  तो  बलात्कार  के  अनेक

 उदाहरण  जिनमें  से  मैने  बिहार  एवं  दिल्ली  के  एक-दो  उदाहरण  ही  दिए  हैं  ।  मैं  समझता  हूं
 कि  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  नृशंस  हत्या  में  समझता  हूंकि  इससे  कोई  बड़ा
 अपराध  नहीं  हो  सकता  है  ।  ऐसी  घटनाओं  पर  सारे  सदन  को  क्षोभ  व्यक्त  करना  चाहिए  ।

 यह  27  तारीख  की  घटना  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसकी  जांच  हो  और  उसकी  रिपोर्ट  आनी

 जाहिए  ।  जहां  से  लाश  बरामदहुई  है  उसके  सम्बन्ध  में  जुडीशियरी  इन्क्वायरी  का  आदेश  हुआ

 है  या  नहीं  ?  मंत्री  जी  यहां  बैठे  हैं  में  इस  सदन  में  इस  ब।त  को  गम्भीरता  से  कह  रहा  सरकार

 को  इस  सम्बन्ध  में  अभी  कुछ  न  क़ुछ  निश्चित  रूप  से  बोलना  चाहिए  ।

 थ्रो  दे०  भझ्रहमद  :  पहले  आप  सुन  जो  में  बोल  रहा  हूं  ।

 |

 भरा  एक  ध्यानाकर्षक  प्रस्ताव  है  जिस  पर  यहां  चर्चा  होनी  है  ।  इसे  नियमित  रूप  से

 चर्चा  के  लिए  निर्धारित  किया  जाता  मान  लिया  कि  हम  इसे  नहीं  लेते  हैं  यदि  हम  कोई
 अन्य  कार्य  नहीं  करते  हैं  तो  हम  इसे  नहीं  ले  पायेंगे  ।  अब  चूंकि  गैर-सरकारी  सदस्यों  का

 कार्य  3.30  म०  प०  ५२  शुरू  होना  है  केवल  एक  घंटा  बचा  है  ।  भाप  मध्याह्ञ  भोजन

 के  लिए  भी  जायेंगे  ।  में  श्री  सैफुदीन  चोधरी  को  केवल  2  मिनट  के  लिए  अनुर्माए  दुगा  ।

 )

 क्री  रामबजिलास  पासथाल  :  सर  जो  मंने  अभी  आपके  सामने  बयान  किया  है  उस

 के  बारे  में  जी  क्या  कह  रहे  हैं  या  आप  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  लेने  जा

 रहे  है  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखते  क्या  हो  सकता  है  ।

 .198
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 क्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  मामला  बहुत  गम्भीर  मामला
 बलात्कार  का  मामला  है  ।  इसको  आसान  तरीके  से  ले  रहे  हैं  ।  क्या  यह  कोई  मामला  ही

 नहीं  है  ”  दूसरे  लोगों  को  और  भी  मामले  गम्भीर  हो  सकते  लेकिन  अध्यक्ष  हमारे
 लिए  तो  यह  सबसे  गम्भीर  मामला  है  ।  क्या  गरीब  की  कोई  इज्जत  ही  नहीं  गरीब

 लड़कियों  के  साथ  बलात्कार  की  बात  है  ।

 ]

 भी  शोलन।प्रोश्वर  राव  बाड़  :  अब  चूंकि  प्रेनाईट  कम्पनी  का  संबंध

 मुख्यमंत्री  से  है  अतः  अपराधियों  के  विदृद्ध  कोई  कार्यवाही  तहीं  की  गयी  ।

 भरी  कार्ज  फर्नास्डीज  :  अध्यक्ष  सरकार  को  धारा  256  के
 अन्तर्गत  राज्य  सरकार  को  सूचना  देनी  चाहिए  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  काल-अटेंशन  मोशन  है  ।  में  आपको  बार-बार  बता  रहा

 हैं  ।  आपको  उस  पर  टाइम  भी  मिलेगा  ।

 )

 झिनुभाद |
 प्रध्यक्ष  महोब्य  :  वह  जवाब  दे  रहे  हैं  ।

 संहदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  धौर  कम्पनों  कार्य  मंगालय  में
 राज्य  संह्ी  रंगराजन  :  मेरे  पास  इस  संबंध  में  सभी  तथ्य  नहीं  है  ।  हम
 निश्चित  रूप  से  तथ्यों  का  पता  लगायेंगे  और  सभा  के  समक्ष  आयेंगे  ।

 हरध्यक्ष  महोदव  :  आपको  पहले  चांस  दिया  है  ।

 प्रष्यल  महोदय  :  मेने  आपको  बोलने  की  अनुमति  दी  है  |  इस  समय  भी  जाप  दो
 बार  से  अधिक  बोलना  चाहते  हें  ।  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 ु  )
 अन्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  नहीं  ।  अन्य  सदस्य  भी  शोलना  चाहते  हैं  ।

 क्री  राम  सगीम/सिश्र  :  अध्यक्ष  हमने  भी  नोटिस  दिया  है  ।

 लग्वश्  महोदव  :  उनका  भी  कहना  है  कि  उन्होंने  नोटिस  दिया  है  ।  अगर

 तोटिस  का  काम  ले  तो  जो  एजेंडा  पर  बिजनेस  उसको  छोड़  दूं  ?
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 301  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  फिए  जाने  के  बारे  में

 |

 श्री  संफदीन  चौधरी  :  मुझे  समय  देने  के  लिए  धन्यवाद  ।  मैं  सभा  का  ज्यादा

 समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  एक  बहुत  भह॑त्वपूर्ण  मुद्दे  पर  सारा  देश  त्रिन्तित  है  और  वह
 अफगानिस्तान  में  हो  रहे  परिवर्तन  हैं  ।  वहां  वास्तव  में  क्या  हो  रहा  है  ?  पाकिस्तान  के

 प्रधान  मंत्री  ने  अफगानिस्तान-काबल  का  दौरा  विभिन्न  परस्पर  विरोधी  खबरें

 भा  रही  हैं  तथा  धर्मनिरपेक्ष  भारत  के  विपरीत  वहां  एक  कट्टरपंथी  अफगानिस्तान  उभर

 रहा  है  |  इस  संदर्भ  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  क्या  स्थिति  कृपया  हमें  वहां  की

 स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  दें  और  बता।यें  कि  आप  अफगानिस्तान  में  हो  रहे  परिवतेनों  के

 संबंध  में  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  संयद  शाहाबुहीत  :  मैंने  नोटिस  दिया  मैं  डिफरेंट  पाइंट
 ऑफ  क्यू  पर  बोलृंगा  ।

 2.2  bo wd  gr -  कि  be  अं  ८  ०४+  me  *  हा  ७5  )  (32  -)३  |  न  दुपरर

 -  Soden  »  ne  यो  Leaky

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  इसके  ऊपर  में  छोड़कर  चला  फिर  आपकी
 अटेशन  मोशन  नहीं  आएगी  ।

 ्ि  )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  यह  समझने  को  तैयार  नहीं  है  कि  कार्यसूत्री  के  मुताबिक
 कौन-सा  कार्य  करना  है  ।  हम  इस  तरह  इस  समा  को  कैसे  चला  सकते  हैं  ?

 )

 |  ।

 भो  राम  नगोमा  सिश्र  :  अध्यक्ष  मुझे  सिफ़े  एक  मिनट  बोलने

 का  मौका  दीजिए  ।

 सहोदथ  :  सब  को  एक-एक  मिनठ  चाहिए  तो  एजेंडा  में  जो  बिजनैस  है  उसका
 क्या  होगा  ।

 घिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एडआडईों  :  अध्यक्ष  आपकी

 अनुमति  से  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दे  का  उत्तर  दूंगा  ।
 ह

 भारत  सरकार  अफगानिस्तान  में  युद्ध  विराम  की  घोषणा  का  स्वागत  करती  है  ।

 म्जाहिदीन  परिषद्  ने  काबुल  में  कार्यभार  संभाल  लिया  है  |  हम  सरकारी  तौर  पर  स्वीकृत
 करते  हैं  कि  यह  परिषद  वहां  अन्तरिम  सरकार  की  तरह  कार्य  कर  रही  है  ।  काबुल  में  हमारे

 राजदूत  परिषद्  के  सदस्यों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  और  उनसे  राष्ट्रपति  श्री  सिबधातुल्ला
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 30  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  किये  जाने  के  बारे  में

 मुजैबिदी  ने  प्रेंट  की  है  ।  इन  परिवतंनों  से  अफ़गानिस्सान  में  शान्ति  और  सामान्य  स्थिति

 बहाल  करने  की  आशायें  जमी  हैं  ।  भारत  ने  हमेशा  अफ़गानिस्तान  के  लोगों  की  हृण्छाओं  पर

 आधारित  राजनैतिक  हल  जोकि  स्वयं  उन्होंने  ही  निकाले  हों  समर्थंभ  किया  है  |  हम  आशा

 करते  हैं  कि  कबूल  के  आधिकारी  अफ़गान  सप्राज  के  विभिन्न  वर्गो  के  विचारों  और  आंक्षाओं

 को  पूरा  करेंगे  ।

 राष्ट्रीय  मेल-मिलाप  और  सौहाद  सभी  प्रकार  के  जातीय  और  दूसरे  मतधेदों

 को  समाप्त  करने  तथा  अफ़गानिस्तान  की  एकता  और  प्रादेशिक  को  बरकरार

 रखने  संबंधी  राष्ट्रपति  और  मुज।हिदीन  कांउसिल  के  प्रयत्नों  की  प्रत्येक  सफलता  के  प्रति  हमारी

 शभकामना  है  ।  इन  सभी  उद्देश्यों  के  प्राप्ति  की  दिशा  में  भारत  अपनी  तरफ  से  हर  संभव

 योगदान  देगा  ।  हमने  हमेशा  ही  एक  गुट-मिरपेक्ष  और  संयुक्त  अफ़गानिस्तान
 का  समर्थन  किया  है  और  हम  उस  प्रतिबद्धता  के  प्रति  दृढ़  रहेंगे  ।

 हिंसक  संघर्ष  के  लम्बे  वर्षों  के  दौरान  अफ़गानिस्तान  के  लोगों  ने  बेहिलाब  पीड़ा
 झभौर  अभाव  को  हेला  है  ।  काबुल  के  नये  प्राधिकारियों  के  समक्ष  मानवीय  पीड़ाओं  को  कम  करने

 और  पुनर्वास  तथा  विकास  के  कठिन  कार्यों  को  पूरा  करने  की  भारी  चुनौति
 भारत  सरकार  जो  कि  पारम्परिक  रूप  से  अफ़गानिस्तान  के  लोगों  की  बेहतरी  के  कार्यक्रमों  से

 जुड़ी  रही  अक्रगानिस्तान  सरकार  को  इस  प्रक/र  की  कोशिशों  में  मदद  देने  को  तैयार  है  ।

 अफ़गानिस्तान  के  साथ  हमारे  प्रगाढ़  और  मित्रतापूर्ण  सम्बन्धों  की  जड़  इतिहास  और  परम्परा

 में  बहुत  ही  गहरी  अफ़गानिस्तान  के  साथ  मैत्री  और  सहयोग  को  कायम  रखते  और

 पुष्ट  करने  में  हमारी  स्थायी  रूचि  है  |  हम  काबुल  के  नये  प्राधिकरियों  के  साथ  एक  निरम्तर

 चलने  वाली  रचनात्मक  और  सुफल  वार्ता  आगे  बढ़ाने  की  प्रतीक्षा  में  हैं  ।

 122.  मं०  १७०

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 नेशनल  द॒ल्टिट्यू८  फार  दो  जिमुपलों  वेहरावून

 का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक  प्रतिवेदन  झौर  कार्यकरण  की  एमोक्षा

 कल्याण  संज्ञालय  में  उप-मंत्री  के०  कमला  :  में  श्री  सीताराम  केसरी

 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पंटल  पर  रखती  हूं  ।

 (1)  नेशनल  इंस्टीट्यूट  फार  दि  विजुअली  देहरादून  के  वर्ष  1990-

 91  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत  30  अप्रैल  1993

 क्ल्नििनजज जल  क्चनकिजिलज+  जज  -  ७  अनाजजनन  अननलनना  क्रनलिनित-+++  ०  तन  जन  ती न  बओ+  7“  अचार

 नेशनल  इंस्ट्टियुट  फार  दि  बिजुअली  देहराहुत  के  बर्ष

 1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 (५)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  गये  देखिए  एल०  टी०  संड्या  1875/92)  99).

 (3)  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91

 के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथ  अंग्रेजी  तथा

 लेखा  पराक्षित  लेखे  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  गये  देखिए  एल०  टी०  FeN-1876/92)

 तेल  तथा  प्राकृतिब  गत  झ्रायोग  1991

 संततरोव  फार्थ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनों  कार्य  संशाशय

 में  राज्य  रंगराजन  कुमार  :  श्री  शंकरानन्द  की  झोर  से  में  तल  तथा  प्राकृतिक

 गंस  आयोग  अधिनियम  1959  की  धारा  31  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  तेस  तथा

 प्राकृतिक  गेंस  आयोग  1991,  जो  14  1991  के  भारत  के

 राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  693  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  देखिए  एल०  टी०  संब्या  1877/92)
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 10  1914  सभा  पंट्स  पर  रखे  भए  पत्र
 अनबन  ऑन  ००

 मध्य  प्रदेश  राज्य  उसोंग  विकास  मिगम  भोपाल  का

 बल  1984-85  का  बादिक  प्रतियेदतन  और  कार्यकरण  की  समौक्षा  श्रादि  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्पाय  झौर  कम्पती  कार्य  संजालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  कुमार  :  में  श्री  मुल्लापलली  रामचत्रन  की  ओर  से

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्तों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  विकास  निगम  भोपाल  का  बर्ष
 1984-85  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  विकास  निगस  भोपाल  का  ब्ष

 1994-85  का  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक  मह।लिखापरीक्षफ  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युकतत  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  दर्शन  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 ,  में  रखे  गए  देखिए  एल०  टी०  संख्या  1878/92)

 (3)  राष्ट्रीय  तिलहन  और  वनस्पति  तेल  विकास  बोर्ड  1983  की  धारा

 14  की  उपधारा  (4)  और  धारा  16  की  उपधारा  (4)  के  अंतर्गत  राष्ट्रीय
 तिलहन  और  वनस्पति  तेल  विकास  गुड़गांव  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 (4)  उपर्युकत्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  दं'लए  एल०  टी०  संख्या  1879/92)

 भारत  के  मियंज्षक  महालखला  परीक्षक  का  प्रतिवेवन  (1991  का  आदि

 संसदोव  कार्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ग्रोर  कम्पती  कार्य  संजालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  :  मैं  श्री  के०  थुृंगग  को  ओर  से  संत्रिधान  के

 क्छेद  151  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेददों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हे  ।

 (1)  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  फा  अ्तिवेदन--संघ  सरकार  (1991  का  संद्या

 (1)  स्थापन
 में  रखी  गायी  देखिए  एल०  टी०  सं०

 1980|92(2)  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  प्रतिबेदत---संध  सरकार  (1991
 का  संख्या  लेखापरीक्षकों  के  प्रतियेदतों  का  सरकारी
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत  30  अप्रैल  1992
 बनी  +  ला  ne  fee  लिन्नन>-लणत+--०  पा  न  न  जज  oe

 कंपनियों  के  लेखाओं  पर  टिप्पणियां  ।  में  रखी  देछिय  एल०  टी०

 ।

 (3)  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन--संघ  सरकार

 संख्या  विषयों  पर  लेखा  परीक्षा  टिप्पणी  ।

 में  रखी  गयी  एल०  टी०

 लोक  सेवा  समिति

 1,23  23  म०  प०

 परचीसरयं  से  तं।सवां  प्रतियेदन

 श्री  तरल  ऋान्त  जद्जों  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1.  एक  प्रशिक्षक  वायूयान  का  विकास  और  उत्पादन  संबंधी  प्रतिवेदन  ।

 2.  सशस्त्र  प्रणाली  का  विकास  संबंधी  प्रतिवेदद  लोक
 पर  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  प्रतिवेदन  ।  पं

 3.  दोषपूर्ण  आयातित  पैराशूटों  को  अधिप्राप्ति  संबंधी  प्रतिवेदन  ।

 4.  अत्यधिक  काल  करने  वां  के  दूरभाष  काल  शुल्क  के  कम  बिल  बनाने  संबंधी

 प्रतिविद  लोक  पर  की  गई  कार्यवाही  संबंधी

 प्रतिवेदन  ।

 5.  कतिपय  विशिष्ट  प्रयोजनार्थ  नौसेना  जल  पोतों  के  अधिग्रहण  में  हुए  निष्फल  और

 अतिरिक्त  परिहाये  व्यय  संबंधी  प्रतिवेदन  लोक  पर  की  गई

 कार्यवाही  संबंधी  प्रतिवेदन  ।

 6.  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क--मूल्य  सूचियां  संबंधी  प्रतिविद्द  पर  की  गई  कार्यवाही
 संबंधी  प्रतिवेदन  ।

 1.23  भ०  प०

 सरकारी  उपक्षसों  संबंधी  समिति

 कार्यवाही  सारांश

 ही  सुदेव  प्राचार्य  :  महोदय  में  प्रक्रियां  तथा  प्रकीण  मामलों  से  संबंधित

 सरकारी  झ्पकमों  संबंधी  समिति  की  बंठकों  के  कार्यवाही  सारांश  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  प  रखता  हूं  ।
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 खण्यल  अब  संसदीय  कार्यमंत्री  वकक्तत्य  देंगे  ।

 )

 '
 अरे  सोसन/।थ  सतठर्शी  :  महोदेय  क्या  कोई  नोटिस  दियागया  है  ?  मुझे

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  मुझे  तो  उन्हें  देखकर  खुशी  हो  रही  है  लेकिन  बात  यह  है  कि  इसके
 लिये  एक  निश्चित  प्रक्रिया  अपनायी  जानी  चाहिए  ।  वह  मंत्री  जिनके  नाम  का  वहां  उल्लेख

 है  इस  समय  यहां  नहीं  है  ।  झथा  उन्होंने  इसके  लिये  कोई  अनुमति  तो  है  ।  )
 उन्हें  तो  आपसे  औपचारिक  अनुमति  लेनी  चाहिए  थी  और  अगर  आप  अमुमति  देते  हैं  हो

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  अनुमति  ली  गई  है  ।

 1.24  24  सं०  प०

 सभा  का  काये

 संत्रद।य  कार्य  मंत्रालय  में  र,ज्य  तथ  गृह  संक्रालय  में  राज्म  एश०
 एम०  जेकश  )  :  आपकी  अनुमति  से  में  यह  सूचित  करता  हूं  कि  सत्र  को  शेष

 अवधि  के  दोरान  इस  सदन  «  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  किया  जाएगा  :«-

 1.  आज  की  कार्यसूख्वी-स  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  क्चि।र  पारित  करना  ;--

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  संविधान

 1990  ।

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  संविधान  विधेय
 1992  ।

 अल्पसंख्यकों  के  लिए  राष्ट्रीय  आयोग  1992  ।

 सेना  1992  ।

 विदेशी  व्यापार  और  1992  ।

 वायु  निगम  1953  का  निरसन  विधेयक  ।

 अध्यक्ष  महोरथ  :  सभा  के  समक्ष  निवेदन  श्री  कें०  घूमल  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  मैं  निम्नलिखित

 को  शामिल  करने  का  अनुदीध  करता  हूं  :

 छविमाचज  प्रदेश  में  पौंग  डैम  से  विस्थापित  व्यक्तियों  को  अनेक  समस्याओं  सामना
 करना  पड़  रहा  है  दत्  पर  सदत  में  बहस  दोनो  चाहिए  शोर  उसका  सदभावषपूर्ण  समाधा

 जाना  चाहिए  ।
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 हंजाका  कार्य  30  अप्रैल  1992

 हु  श्री  आोबह्लभ  ॥
 ह

 :  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में
 लिखित  बात  को  शामिल  करने  का  अलज्ुरोध  करता  हैं

 उड़ीसा  के  विभिन्न  विशेषकर

 छुल्दरमड़  ओर  ढेनकेनाल  जिलों  «  पीने  के  पातीं  की  कमी  वहां  के  गरीब  लोगों  को  अकथनीय

 पीड़ा  पहुंचा  रही  है  ।

 '

 भो  सम्तोवष  कूृबार  गंगवार  :  अध्यक्ष  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 विद्ुतोकरण  के  वर्तमान  तियमों  के  अंतर्गतःग्रा्मों  सें  नन्त्तेक  विद्युर्तीकर्ण  नहीं  हो
 पा  रहा  है  और  ग्रामव्सियों  को  वास्तविक  लाभ  नहीं  मिल  है  ।  इस  नीति

 की  समीक्षा  कर  आवश्यक  परिवर्तन  किये  जायें  ।

 बाद  )

 शो  बरजकिशोंर  :  अगले  सप्तह  की  कार्यसूच्ची  मं  में  निम्नलिखित  बात

 को  शामिल  करने  का  अनुरोध  हूं  :

 कोयले  पर  रायल्टी  बढ़ाने  की  अधवश्यकतः  पर  बहस  जो  कि  दाज  उड़ोसा
 और  देश  के  दूसरे  उत्पादन  करने  जल  पा््यों  के  लिये  सर्वाधिक  भहंत्द  के  में

 से  एक  हो  गया  है  |

 शो  पृथ्ञो  राज  डी०  चअक्हुण  :  अगल  सप्ताह  की  कार्यसची  में

 निम्मलिखित  बातों  को  करने  अनुरोध  करता  हूं  :--

 (1)  महाराष्ट्र  में  गंभीर  सूखे  की  स्थिति  पर  बहस  करने  जिससे  वहां

 सुछ्षे  को  असाधारण  प्राकृतिक  विपदा  घोषित  किया  सके  ।

 (9)  प्राकृतिक  विशेषकर  सूखे  के  मःमले  में  स्थिति  की  गंभीरता  का  आकलन

 के  लिये  निर्धारित  विशः-निर्देश  पर  बहस  करना  ।

 श्रो  सेयद  शाहबुहास  :  अगले  सप्ताह  को  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मदों

 को  शामिल  करने  का  में  निवेदन  करत  हूं  :

 1.  पूरे  देश  में  हथकरधा  बुनकरों  की  आर्थिक  स्थिति  संबंधी  कल्याण  योजनाओं  की

 प्रशैति  का  विशेष  उल्लेख  ।

 9.  विदेशी  र/ष्ट्रिकों  की  सीमावर्ती  राज्यों  में  कथित  घुस  पंठ  पर  चर्चा  ।
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 के  लिए  समय  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 1.27  भ७  १०

 संविध्रान  1991  संबंधी  संयुक्त
 समिति  के  प्रतिवेदन  के  प्रस्त्तोकरण  के  समय  बढ़ाएं  लाने  के  ब्वारे

 में  प्रस्ताव  ।

 क्री  भाथ  राम  सिर  :  में  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 यह  सभा  भारत्र  के  संविधान  अर्थात  संविधाल

 1991  भाग  राਂ  रह  के  अंतर्वापत  और  ग्यारहवी  अनुसूची  का  जोड़ा  में
 और  संशोध्रत  करते  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  भ्रस्तुत
 करने  का  समय  माससन  1992  के  प्रथम  सप्ताह  के  अंतिम  दिल  तक  बढ़ाती
 है  ।.

 अ्रध्यक्ष  महोदव  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  यह  सभा  भारत  के  संविश्वान  अर्थात्  संविधान  रवां
 1991  भाग  ग्यारह  अंत-स्वायन  और  ग्य,रहरों  अनुसूची  का  जोड़ा  में

 और  संश्ोबन  हसने  उलि  विदध्वेदक  संबंधी  संयुबा  समिति  के  मतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने

 के  समय  मानसुन  1939  के  प्रथम  ससाइ  के  अंतिम  दिन  तक  बढ़ाती  है
 ।

 अस्पाण  स्वोकृत  हुआा

 थो  दे  में  इसका  विरोव  करना  चाहता  था  |  लेकिर

 है  तनोय  सद  औौट  समापाति  जे  उतनद  के  कर  भंने  विरोध  नहीं  किया  ।

 प्रस्यक्ष  महो ंतर  :  मेरे  जिचर  में  हम  ध्यताकर्षग  प्रस्ताव  पर  पर्जा  भोजवावयाश  के

 बाद  करेंगे  ।

 1,28  म०  प०

 सत्पश्वाल  लोड  मा  भव्यात्ह्  भोखम  के  लिए  2.30  स०  प०  तक  के  लिए  स्वनित  हुई  ।

 2.37  म०  १०

 सध्यान्ह  भोजन  के  पश्चत्  लोए  पत्ता  2.37  म०  प०  पर  लमबेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन  हुए |
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 अविलम्वनी य  लोहः  के  विषय  को  और  *
 30:  अप्रैल  1992

 ध्यानाकर्षण

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व
 के  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षणश

 शेयर  ब्रोफरों  को  हड़ताल  .

 उप्रत्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  ध्य/नाकर्षण  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ।  श्री  जाज॑

 फ़र्नान्डीज  बोलें  ।

 श्री  जार  फर्नास्डीज  में  निम्नलिखित  अविलम्बनीय

 महत्व  के  मामले  की  ओर  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  आकृष्ट  करता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि

 बहू  इस  पर  एक  वक्तव्य  दें  :---

 ब्रोकरों  द्वारा  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  के  उपबंधों  को  क्रियान्वित

 किए  जाने  के  प्रशत  पर  फी  गई  हड़ताल  से  उत्नन्त  जिसके  परिणाम-स्वरूप  स्टाफ

 बेंजेस  .  बंद  गए  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  हारा  उठाए  गए  कदम  ।

 बिस  पंत्री  मनमोहन  राष्ट्रपति  द्वारा  30  1992  को  भारतीय  प्रतिभूति
 और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  की  उद्घोषणा  की  गई  अध्यादेश  में  प्रतिभूतियों  में  निबेशकों  के

 हितों  के  प्रतिभूति  बाजार  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  और  उसे  विनियमित  करने  के  लिए  एक
 बोर्ड  की  स्थापना  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोडे  -  अध्यादेश  का

 स्थान  चालू  सक्न  में  एक  संसद  अधितियम  ने  ले  अधिनियम  की  धारा  3  (1)  के  अधीन  21

 1992  को  भाश्तीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 भारतीप  प्रतिमूतरि  और  विनिपम  बोर्ड  की  शक्तियों  और  कार्यों  में  स्टाक  उप-श्रोकरी
 ओर  अन्य  ऐसे  बिच्ोलियों  का  पंजीकरण  करना  और  उनके  कार्य-संचालन  को  विनिमित  करना

 शामिल  है  जो  किसी  भी  तरीके  से  प्रतिभूति  बाजार  से  संबद्ध  भारतीय  और  विनिमय  बोड

 की  धारा  12(1)  में  यह  व्यवस्था  है  कि  कोई  भी  स्टाक  उप-श्लोकर  आदि  अधिनियम  के  अधीन

 नियमों  के  अनुसार  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  से  प्राप्त  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  की  शर्तों

 के  अनुसार  और  उनके  अधीन  के  अलावा  प्रतिभूतियों  की  ख  रीद  और  उनसे  संबंधित  कार्य  नहीं  करेगा  ।

 इस  धारा  के  परन््तुक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  कोई  भी  व्यक्षित  प्रतिभृतियों  के  क्रय  अथवा  विक्रय  अथवा

 अन्यथा  स्टाक  उप-ब्रोकर  आदि  के  रूप  में  प्रतिभूति  बाजार  का  कार्य  करता  और  ऐसे  अन्य

 बिचौलिए  जो  मोड  की  स्थापना  से  पूर्व  प्रतिभति  बाजार  से  संबद्ध  जिसके  लिए  इस  प्रकार  की

 स्थापना  से  पूर्व  कोई  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  आवश्यक  नहीं  वे  इस  प्रकार  की  स्थापना  से  3  महीने
 की  अवधि  तक  ऐसा  कार्य  करता  जारी  रख  सकते  हूँ  यदि  उसने  उक्त  3  महीने  की  अवधि

 में  इस  प्रकार  के  पंजीकरण  के  लिए  आवेदन  कर  दिया  हो  तो  वह  आवेदन  के  निपटान  तक  कार्य  जारी

 रख  सकता  है  ।  भारतीय  प्रतिभति  और  विनियम  बोर्ड  का  गठन  21  1992  को  किया  गया

 यह  3  महीने  की  अवधि  21  1992  को  समाप्त  हो  रही  धारा  12  (2)  में  यह
 वस्था  है  कि  पंजीकरण  के  लिए  प्रत्येक  आवेदन  उस  तरीके  से  और  उस  प्रकार  के  शुल्कों  के  भुगतान  पर

 किया  जायेगा  जिनका  निर्धारण  जैसा  कि  विनियमों  ढारा  किया  गया  हो  ।  धारा  12  (3)  में  यह
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 व्यवस्था  है  कि  द्वारा  उस  तरीके  से  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  को  आस्थगित  अथवा  रह  कर
 सकता  जिसका  विनियमों  हारा  निर्धारण  किया  गया  हो  ।  लेकिन  इस  उप>धारा  के  अधीन  तब  तक

 कोई  आदेश  नहीं  दिया  जाएगा  जब  तक  कि  संबंधित  व्यक्ति  को  सुतवाई  का  उपयुक्त  अवसर  न  दिया
 गया  हो  ।  घारा  20  (1)  में  यह  व्यवस्था  है  कि  इस  अधिनियम  के  अधीन  अथवा  नियम  अथवा
 अंतर्गत  बनाए  गए  आदेश  द्वारा  व्यधित  व्यक्ति  ऐसे  समय  के  जिसे  निर्धारित  किया  गया
 केन्द्रीय  सरकार  को  अपील  कर  सकता  है  ।

 3.  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  ने  10  अप्रैल  1992  को  स्टाक  एन्सचेंजों  को

 एक  पत्न  जारी  किया  और  संलाह  दी  गई  कि  वे  अपने  सदस्यों  को  पत्र  के  साथ  सलग्न  रजिस्ट्रेशन  के  लिए
 आवेदन  फार्म  की  एक  प्रति  संप्लाई  करें  और  अवेदन-फार्मों  को  शुल्क  के  लिए  चैक  |  डिमांड  ड्रापटों
 सहित  भारतीय  प्रतिभूतिं  और  बोर्ड  को  भेजें  जो  उसके  पास  20  1992  तक  पहुंच
 जाए  ताकि  बोर्ड  अधिनियम  के  अधीन  आवेदनों  पर  कार्य  वाही  कर  सके  ।  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  आस्ट्रे

 त।ईवान  और  सिंगापुर  में  ब्रोकरों  के  पंजीकरण  के  लिए  इसी  के
 प्रावधान

 हैं  ।  '

 4...  कलकत्ता  स्टाक  एक्सचेंज  बोर के  सदस्यों  ने  विरोध  में  15  1992  को  व्यापारिक
 कार्य  बंद  कर  दिया  और  अन्य  एक्सचेंजों  ने  16  1992  को  कार्य  बंद  कर  दिया  ।  इसके  लिए

 सूचना  नहीं  दी  अथवा  सरकार  या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  के  साथ  विचार-विमर्श  नहीं
 बाद  में  ब्रोकरों  ने  आबेदन  के  साथ  अदा  किए  जाने  जले  शुल्क  लगाने  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता

 ब्यक्त  ब्रोक.ों  की  चिन्ता  को  ध्यान  में  रखसे  हुए  भारतीय  प्रतिभुति  और  विनिभय  बोर्ड  ने  5  वर्ष

 की  अवधि  के  वाधिक  रूप  में  किए  जाने  के  लिए  अलग-अलग  ब्ोकरों  के  कारोबार  के  एक
 प्रतिशत  के  11100  तक  एक  समय  पर  अदायगी  किए  जाने  बाले  पंजीकरण  शुल्क  को  काफी  कम  कर

 ब्रोकरों  के  प्रति  1  करोड़  रुपये  के  क/रोबार  पर  शुहुक  1  00  0|-  रुपये  बैठता  भारतीय

 भूमि  और  विनिमत्र  जो  ने  रविव/र  1992  को  इस  शुरूक  की  कम  करने  के  बारे  में  एक
 प्रैस  वक्तव्य  जारी  किया  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  शुल्क  के  प्रति  लचीला  रख

 अपनाया  है  और  इसके  साथ  इस  बात  को  भी  सुतिश्चित  किया  है  कि  यह  उस  डयूटी  का  निर्वहन  कर

 रह  है  जो  कानून  के  अंतर्गत  हसें  सोंपी  गई  है  ।  पंजीकरण  शुल्क  की  अद/यगी  ओकरों  द्वारा  अधिनियम
 के  अंतर्गत  बनाए  गए  नियमों  और  विनियनों  के  तहत  बोर्ड  द्वारा  पंजीकरण  प्रगाण-पत्र  प्रदान  किए  जाने

 पर  करनी  होगी  और  उसे  अधेदन  के  साथ  भेजने  की  आवश्यकत  नहीं  होगी  ।

 5.  15  शेयर  बाजारों  के  अध्यक्ष  ओर  प्रतिनिधि  20  अप्रैल  1992  को  बबई  में  भारतीय

 प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  के  पक्ष  पर  पंजीकरण  के  बरे  में  विचार  करने  के  लिए  मिले'थे  ।  इसके

 पश्चात्  उन्होंने  बित्त  मंत्री  और  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  एक्सचेंज  बोर्ड  के  अध्यक्ष  को  अभ्यावेदन  प्रस्तुत
 अधभ्यविदन  का  मु्य  विवय  यह  है  कि  शेश्वर  ब।जार  के  सदस्थों  को  भारतीय  प्रतिभूति  तथा

 एक्सचेंज  बोर्ड  के  पास  पंजीकरण  कराते  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  |  देश  में  बहुत  से  शेयर  बाजारों  के

 सदस्यों  ने  16  से  24  1992  तक  भारतीप  प्रतिभूति  तथा  एक्ससेंज  बोर्ड  द्वारा  जारी

 किए  पत्न  के  विरो४  स्वरूप  कारोब।र  नहीं  ।  27  1992  को  बहुत  से  शेयर  बाजारों

 में  और  सभी  बाजारों  में  28  1992  को  कारोबार  आरभ  ।
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 6...  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  भो्ड  अधिनियम  की  धारा  .28.  में  पह  व्यवस्था  है  कि
 ॥

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  यह  मानती  है  कि  ऐसा  करना  जनहिंत  में  आवश्यक  अथवा  उज्धित  है.तो  किसी
 भी  ब्यकिति  को  वप्रक्षितथों  के  वर्ग  फो  प्रतिमतियों  की  खरीद  करने  या  उन्हें  बेचते  से  छट  दे  सकती
 है  अथवा  इसके  अन्यथा  धार  12  की  धारा  1  के  प्रावधानों  के  प्रचालन  से  प्रतिभूति  बाजार
 मार  करने  से  छूट  दे  सकती  है  ।

 7...  कलकत्ता  उच्च  न्याएणलय  फे  समका  एक  समादेश  याचिका  प्रस्तुत  की  गई  जिसमें  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  बोर्ड  द्वारा  शेवर  बाजारों  को  उनके  सदस्यों  के
 पंजीकरण  के  लिए  जारी  किए  1  054-1992  के  पत्न  को  चुनौती  गई  सप्तादेश  यात्तिका
 उच्च  न्यायालय  हारा  स्वीकृत  कर  ली  गई  और  तदनसार  हस  विषय  पर  न्यायालय  के  आदेशों  की
 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है

 8.  महत्वपूर्ण  और  गौग  ब।जारों  में  ब्रोकर  महत्वपूर्ण  मध्यस्थ  हैं  और  वे  बैयक्तिक  रूप  में
 संस्थागत  निवेशकों  को  सेवाएं  पद  न  करते  है  जैस।कि  उनके  द्वारा  अनुरोध  किया  ब्रोकरोंद्वारा
 पंजीकरण  की  जपओा  से  छू  पर  साविधिक  प्राधिकारियों  की  पंजी  बाजार  की  स्वस्थ  वृद्धि
 सूशिश्चित  करने  के  उद्देणम  को  पूरा  करने  और  इसके  साथ-साथ'ब्ोकर  द्वारा  छोटे  निवेदकों  को  पर्याप्त
 सेबाएं  प्रदान  कराना  सुनिश्चित  करने  में  काफी  हद  तक  कमी  हो  जाएगी  ।

 को  जज  फर्ताइोज  कत  स्वीकर  स/हव  ने  यड  केहा  था  कि  जित  सव  जो  को
 में  कल  के  एपोप्रिएणट  गिलों  के  समय  उठाता  था  उतकी  चर्चा  आज  ते  दृतातादार्षग  उस्पा| व
 में  हो  सकेगी  !  हसलिए  सैने  अःशा  रुकी  थी  सि  वित्त  मंत्ती  का  जो  बयान  हैं  यह  केवल  उरा  हदलाल  तंक
 «ते  “  गा  जो  अभी  दो  दिन  पहले  खटम  हो  चुकी  बल्कि  उस  हड़ताल  और  उसਂ  शाश

 हुआ  म/मलरः  है  जिफयें  सटे  *  बैंक  ब/फ  एण्डिय  का  एक  सवाल  है  और  स्टेट  कैंक  अप्फ  हर  पीशिन

 नहीं  है  बल्कि  सम्ते  वे  किंग  सिस्टम  का  ही  मामला  सामने  आया  ।  उसके  साथ-साथ  जो  क्रश  हाँ

 गया  जिसमें  पिछले  दो  दिनों  में  अल्दाजन  60  हजार  करोड़  रुपया  खत्म  ही  कल  जो  दो  तक

 मार्किट  केश हुई  है  कुल  570  सेसक्स  तक  222,  223  से  अगे  जाकर  इसका  अर्थ  यह  होता

 है  कि  आज  जो  माकिट  है  कैपेटलिस्ट  स्टाफ  एक्सचेंज  की  वह  तीत  लाख  बीस  हजार  करोड  रुपये  है
 तो  साठ  हुज।र  करोड़  डूब  गया  ।  इतने  लोगों  क  होगा  यह  तो  भविष्मही  बतायेगा  |  मंत्री

 जी  जानते  हुअले  जानते  हैं  कि  हिस्द  सतान  में  बहुत  छोटे  लोगों  ने  अपना  धंधा  ओर  दुकाम  करद

 करके  सबसे  बढ़िया  से  लने  और  कमाने  जरिया  स्टा/क  एक्सचेंज  है  यह  सोचकर  वहां  पर  अपना  पैसा

 डालते  का  काम  ऐसे  तिम्त  श्रेणी  और  मध्यम  श्रेणी  के  कर्मचारियों  ने  तथय  अन्य  लोगों  ने

 अथना  प्रैसा  वहां  डालने  का  काम  था  जिनका  पैसा  साठ  हजार  क  रोड  जो  डूब  गया  है  उसमें  जुड़ा

 हुआ  है  ।

 जो  बयान  मंती  जी  ते  है  पहला  वशਂ  बताता  है  कि  सरकार  कित्तनी  परेशान  है  सभी

 की  बातों  से  ।  इसमें  इतनी  जरुक्बाजी  में  सरकार  थी  जायज  था  उसका  जल्दबाजी  में  होना  इसी  लिए
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 प्राडिनेंस  लाया  सदन  के  शुरू  होते  ही  बजट  पर  जाने  से  पहले  इस  विधेयक  को  पारित  करबा  विया

 और  बाद  इसके  अन्तर्गत  जो  कद्म  उठाने  थे  वे  उठाते  का  काम  किया  ।  लेकिन  आपने  महसूस  किया

 जैसे  आपने  कदम  उठाये  बसे  ही  जो  स्टा््ा  एक्स  तेज  के  बोएए  पोग  उ'के  साथ.जुड़े  हुई  जमात  है

 उन्होंने  आपका  मुकाबला  करना  शुरू  किया  ।  अन्त  में  वे  10-15  दित  तक  स्टाक  एक्सचेंज  को  बंद

 रखकर  जिसने  लोगों  को  जहां  पहुंचना  था  वहां  पहुंचाने  का  काम  किया  ।  मुझे  अपके  बयान  को  लेकर

 दी-लीन  आपत्तियां  पहली  आपत्ति  यह  है  कि  केबल  उनके  धमकाने  से  आपने  जो  रजिस्ट्रेशन  फ्री

 को  कम  करो  के  काम  नह  कम  नहीं  करना  च।हिए  आज  भी  कोई  यस्स्त

 जो  पहले  फा  है  उस  पर  अटल  रहने  की  हिम्मत  आप  करेंगे  तो  हम  जैसे  आप

 बीच  में  यहस  के  दौरान  यह  कहते  हो  कि  अमरीका  का  भी  मुक'बलः  करते  वाले  हैं  यो  जो  स्टाक  ब्रोकर

 जो  *  लोग  कुछ  हिम्मत  दिश्वाकर  अपको  थोड़े  बहुत/शौये  का  प्रदर्शत  करता  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  '  '  ४  ४  *
 ,  शब्द को  तिकालਂ  दिया  जाये  ।

 अं  पा  अगर  '  '  '''  ,  शब्द  ठीक  नहीं  हो  तो  ।  उनको  बाजार

 में  सांड  कहा  जाता  बहा  रोज  लिखश्व  रहे  बिग  बुलਂ  ।

 को  सनभोहत  सिह  :  बह  बुलਂ  के  लिए  वह  यह  कह  रहे  हैं  '  ।

 जार्ज  फर्माग्डीअ  :  यह  संसदीय  अभिव्यक्तित  है  ।

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  क्र  लंतोज  शोहन  देव  *  ''  अपराधी  है  ।

 हर्ज  फर्मान्ड/ज  :  वे  अपराधी  मैं  उन्हें  और  भी  निक्ृष्ट  नाम  से  संबोधित  करने  के  लिए
 तैयार  हूं  ।

 |

 मुझे  जो  आपत्ति  है इस  बात  पर  है  कि  आपने  कहा  है

 झसुबाद ]
 ने  शुरुक  के  संबंध  में  डलमुल  नीति  अपनाई  है  साथ  ही  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  उसे

 सौंपी  गई  दायित्व  का  निर्बाह  करता  है
 *.«०«०५०५ ०५ + ०»  +»

 तो  मंहां  फ़्लैक्सिब्लिटी  को  छोड़  जरा  सब्ती  दूसरी  जो  मुझे  आपत्ति  वहु  इस
 बात  को  लेकर  है  कि  आपने  कलकता  अदालत  में  पड़े  हुए  मामले  की  चर्चा  की  है  और  यहां  है

 चूकि  मामला  पर  हमारे  हाथ  बंधे  हुए  अदालत  में  जाकर  किसी  ने  मुकदमा  दायर  करने
 अनिरनीनीननन न  नी  जननी  *+  ts  क्ननिनननन

 *कार्यवाही  बुलांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 ५  «तब  -+  अनिलिनाओंतित+  लव  लननकनक--++०  *  अन्ननन+  te
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 अंबत्रिलस्वनीय  लोक  महत्व  के  विधय  की  ओर  30  अप्रैण्  1992
 ध्यानाकर्षण

 से  आपकी  सरकार  इस  संसद  के  हाथ  नहीं  बंधे  हुए  इस  संसद  में  पारित  हुआ  कानून  उस  पर
 अमल  करने  जो  कास  उस  कोम्त  को आपको  करना  चाहिए  ओर  कोर्ट  आदि  की  बात  यहां  नहीं
 जानी  चाहिए  और  सबसे  बढ़कर  अ।पसे  करते  हुए  आपत्ति  इस  बात  को  है  कि  आपने  इतने  बड़े
 निवेदन  को  यहां  पंढ़ा  लेकिन  आपने  यह  नहों  बतलाया  कि  इस  मामले  को  लेकर  आप  ब्रोकर्स  के  लिए
 क्या  करने  जा  रहे  हैं

 ?  आपकी  कोई  रेस्पांसिब्लिटी  नहीं  है
 ?  जो  स्थिति  सब  लोग  जितना  जानते

 उससे  थोड़ी  अधिक  जायक/री  जो  आपकी  रही  उससे  बढ़कर  इस  निवेदन  में  भ्रापने  कुछ  ,  नहीं
 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  सा्वभौम  सदत  द्वारा  पारित  कानून  को  अमल  में  लाने  का

 दायित्व  आपके  ऊपर  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मंत्री  की  परेश/नियां  में  उनकी  परेश।नियों  में  सबसे

 पहली  परेशानी  यह  है  कि  जो  अजज  सट्टा  स्टाक  एक्सचेंज  बना  इसके  पीछे  आपकी  पूरी
 नीतियां  या  सरकार  की  न्यू  एक्नॉमिक  पालिसी  यह  सबसे  बड़ी  जड़  है  और  उसको  जड़  को  में  यहां
 बताता  हूँ  ।  पहली  बात  थह  है  कि  आपको  यानि  वित्त  मंत्री  को  और  जितने  वित्त  मंत्री  उनके  साथ  हैं

 दुनियां  को  यह  है  कि  देश  तरक्की  कर  है  ।  तो  कारखाने  बंद  हो  रहे  मज़दूर  बेकार  हो
 रहे  दाम  बढ़  रहें  गरीबी  बढ़  रही  है  तो  तर्वकी  कहां  हो  रही  स््टॉफ  एक्सचेंज  में  तरक्की हो
 रही  विश्व  के  अखबारों  में  हिन्दुस्तान  के  स्टॉक  जितने  तेजी  से  बढ़  रहे  यह  विश्याने  का
 फास  हो  गया  और  कम  से  कम  हिन्दुस्तान  के  लोगों  को  दिखाना  हो  गया  कि  अब  देखों  हम  लोगों  का
 विकास  हो  रह  है  ।  हालांकि  दुनियां  में  कोई  भी  इस  बात  को  म|र्ने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  कि  आपके

 स्टाक  एक्सचेंज  जो  दाम  बढ़ने  से  हिखुस्तनन  को  कोई  तरक्की  हो  रही  है  ।  उपाध्यक्ष

 तो  जो  उनकी  जिम्मेद।री  वह  यह  है  कि  पिछले  8  महीने  में  वित्त  मंत्री  होने  क ेबाद  पहला  बजट  और

 उसके  बाद  दूसरे  बजट  में  अपने  धन  को  देश  के  भीतर  और  देश  के  बाहर  ले  ज।ये  गये  काले  धन

 को  जिस  प्रकार  से  मान्यता  देने  का  काम  किया  उसने  ही  आज  देश  में  ऐसा  माहौल  बनाया  है  कि  चाहे
 जिस  ढंग  से  पैसा  चोरी  डाका  दिन-दहाड़  जो  चाहे  यह  सब  चीज़

 मंजूर  क्योंकि  आज  सरक।र  जुद  ब्लैकमनी  को  व्हाईट  करने  का  विशापन  देकर  शहरों  में  होडिग
 लगाकर  हम  लोगों  की  मदद  करती  है  और  धस  परिस्थिति  ने  भी  इस  तरह  का  काम  किया  है  और  चूंकि
 ये  मानत ेहैं  कि अ।ज  स्टॉक  एक्सचेंज  में  पैसा  बड़ी  मदद  में  इस्तेमाल  में  आ  इसमें  जो  विदेशों

 से  लाया  हुआ  काला  धन  एन०  आर०  आई०  का  बैंकों  के  पास  पैसा  रहा  तो  पंसा  इस्तेमाल  करने

 का  एक  मार्ग  यह  निकला  कि  स्टॉक  में  इसको  भेजने  का  काम  हो  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  एक  दूसरा  ठोस  अश्न  मैं  मंत्री  जी  के  सामने  रखना  हूं  कि  क्या  यह  सही

 नहीं  है  कि  इसका  अ।पके  पास  सवूत  नहीं  है  कि  आपने  खुफ़िया  विभा४  विशेषक्तर.ओधिक  क्षेत्र  का

 खुफ़िया  विभाग  उसको  आपने  जानकारी  नहीं  दी  दुबई  में  /  ' '  जैसे  में  बड़े  सांड  का  नाम

 नहीं  ले  रहा  इस  सदत  में  ऐसे  लोगों  के  नाम  नहीं  आने  चाहिए  तो  क्या  ऐसे  बड़े  तस्कर  नहीं  जितका

 स्टॉक  एक्सचेंज  बम्बई  में  लगा  हुआ
 है  और  यह  खेल  खेल  रहे  इस  पर  आपने  कौनसी

 वाही  की  है  ?  सरकार  के  कौन  से  विभाग  ने  इस  पर  कार्यवाई  की  है  ?  हम  इसका  ठोस  जवाब  चाहेंगे
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 10  1914  अविलस्धनीय  लोक  महृंत्व  के  जिपय  की  ओट

 ध्यानाकर्ष ण

 ओर  जैसा  बोफ़ोस  के  मशमले  में  प्रधान  मंत्री  जी  ने  समय  मांगा  वेश्वा  समय  नहीं  मंगे  और  हमें
 सही  जबाब  यही  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  बात  से  बिलकूल  इंकार  करना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  करा  जो  स्टॉक
 माकिट  का  जो  सारा  खेल  इसका  इस  देश  के  विकास  से  संबंध  इसको-में  बतस्ता
 1991  में  आपकी  सरकार  नहीं  आयी  थी  तब  संसस  था  1000  जून-जुल।ई  में  आपको  सरकार

 आ  जाती  इचसे  कोई  फर्क  नहीं  होता  आप  खुद  देश  देश  सदत  में  तथा  सदन  के

 बाहर  खड़े  होकर  कहते  हूँ  कि  देश  बरबाद  हो  गया  दिवाला  निकला  कुछ  नहीं  देश  अरबा७

 है  और  साल  पूरा  होने  तक  आपका  सेन्सस  जाता  है  1900  पर  ।  कौन  सी  ऐसी  घठया  घटी  हमारे  देश
 के  आ्िक  क्षेत्र  में  खिवाव  इसके  कि  आपने  काले  धन  को  सफ़ेद  करने  का  ऐलान  कर  उसके  जिए
 कानून  लाए  औरे  जिसको  लेकर  1000  से  1900  पर  जाती  है  और  उपाध्यक्ष  30

 1992  को  आपका  नया  घजंट  आमना  बाकी  तो  और  400  पांइट  आगे  जता  है  ओर  9300  पर

 पहुंच  जाता  है  ।  इस  शेयर  माकिट  में  तेजी  आने  और  हिन्दुस्तान  के  आर्थिक  विकास  का  कोई  अक्पसी
 संबंध  नहीं  में  एक  उदाहरण  देता  एसी  सी  का  शेयर  1991  में  500  5०  पर  यह  साथ

 पूरा  होने  तक  500  रुपये  से  4000  रुपये  पर  पहुंच  जाता  है  ।  क्या  हो  गया  सीमेंट  उद्योग  क्या  हो
 गया  एसोसी  के  मैनेजमेंट  में  कि  वह  400  रुपये  से  5000  रुपये  तक  हो  लेकिन  वह  बहां  नहीं
 रुकता  एसी  सी  का  जो  शेयर  आज  से  डेंढ  साल  पहले  400  रुपये  पर  वह  चन्द  दिनों  मे  पहले
 10,500  रुपये  पर  पहुंच  कौन  सा  विकास  था  कि  10,  500  रुपये  १र  यह  शेयर  चला  गया  ?

 ओर  में  केवल  ए  सो  सी  का  उदाहरण  क्यों  रखूं  ?  ऐसी  बहुत  सी  कंप्रनियां  हूँ  जो  घाटे  में  जो  कंपनियां
 a:

 बंद  हूं  ।

 |

 जो  फष्पतियां  बो०  आई०  एक़०  आर७  के  अच्स्गत  है  उन्टे  भूले  रुग्ण  कम्पनियां  की  सूची
 में  जो  कम्पनी  सरकार  से  ऋण  प्राप्त  करने  की  प्रतीक्षा  जो  राजकोय  तथा  भारत  की  जनता  से  ऋष्ण
 प्राप्त  करने  की  प्रतीक्षा  में  हैं  ताकि  ये  मोटे  ये  कस्पनियां  अपना  घंच  सितारा  अस्तित्व  बनाए  रख

 सके  ।  उन  कम्पनियों  को  भूल  उन्हें  विस्मुत  कर  कम्पनियां  जो  बद  पड़ी  इनके
 शेयर  आज  बाजार  में  बेचे  जा  रहे  खरीदे  जा  रहे  हैँ  ।  मूर्म  माफ़  कीजिएगा  उपाध्यक्ष  9.  50

 रू०  का  शेयर  था  सिधिया  कंपनी  वह  कंपनी  बंद  है---सिधिया  स्टीसशिव  एंड  नेविगेशन  ।  उसका

 10  रुपये  का  शेयर  9.  505०  पर  था  और  यह  कहां  जाता  रुपये  पर  (5.75  रु०  का

 शेयर  था  माज़दा  इंडस्ट्रीज  यहे  कहा  जाता  रु०  ओर  इस  कंपनी  ने  कितना

 डिविडेंड  डिक्लेयर  किया  क्या  इसकी  औकात  मगर  यह  कंपनी  एक  सांडਂ  की  कपनो  है  ।

 तो  किप्त-प्रक/र  से  इस  लोगों  ने  स्टॉइ  माकिट  को  मतिपुलेट  करके  सनसक्स  को  ऊपर  चढ़ाकर  हिन्दुस्तान
 के  मध्यम  वर्गोय  गरीबों  जिनको  शेयर  माकिट  क्या  चीज़  इसकी  जनकारी  तक  नहीं
 लोगों  को  धोछ्े  में  डालकर  आज  उनके  60,000  करोड़  रुपये  दो  दिनों  में  डुबो  देने  का  कास  किया

 मैंने  केबल  दो  उदाहरण  आपके  सामने  रखे  है  ।  में  इसमें  अधिक  समय  नहीं  सेना  चाहता  हूं  भगर
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 अविलम्बनीय  लोक  महंटव  के  विषव  कौ  और  ./..  -  30  अप्रैल  1992

 ध्यानाकर्ष ण

 यूनियन  चलाते  कारखाने  बंद  हैं  लेकिन  उसके  शेयर  मारकिट  में  सौ  गुना  दो  सौ  गूना  बढ़ने  का  काम

 हो  रहा  तो  इस  प्रकार  लोगों  को  इसमें  सीधे  बेवकूफ  बनाने  का  सिलसिला  चलाया  गया  और  मुक्षे

 बहुते  अफ़सोस  है  कि  संरकार  ने  ये  सारा  खेल  होतेहुए
 *  “7

 बेड़े  सांड  का  नाम  यहां  लेना  इस  सदन  का  अपमान  होगा  ।  अंगर  सरकार  की  तरफ  नाम  लें  तो  मूझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  मगर  मैं  इस  वाम  को  नहीं  लेना  चं।हता  ।  तो  इसलिए  मे  सरकार  को  इसके  लिए  दोषी

 ठेह॒रातां  सरकारें  अपनी  जिम्मेदारी  से  सफती  है  कि  यह  स्टॉक  एक्सचेंज  का  खेल  है  ।

 सैन्से कस  का  जो  मे  निपुलेशन  होता  यह  क  से  होता  है  वित्त  मंत्री  को  मालूम  आपके  विभाग  को  मालूम

 है  ।  कितने  स्टॉक्स  हैं  जो  संन्सैक्स  को  तय  करते  भें  बता  यह  20  फ़रवरी  से

 लैकर  2  अप्रैल  तक  का  खेल  मैं  आपको  बता  दूं  ।  38  फ़रवरी  को  आपकी  संन्सेक्स  3759  2

 अप्रैल  को  आपको  सेन्सेक्स  हो  गया  43871  यानि  1500  पांइट  बढ़  गया  ।  इतना  कैसे  बढ़  गया  ?

 150  )  में  से  मात्र  चार  कंपनियों  का  योगदान  है  सैन्सैक्स  के  1000  पांइट  बढ़ाने  में  ।  ये  लोगों

 की  बंदमाशी  होती  है  ।  जैसे  इसमें  ए  सी  आई०  टी०  सी०  और  एक  है  रिलायंस  1

 3,  00  श्र७  Yo

 ग्रें  चार  कम्पनियां  है  )  वे  सांड  नहीं  वे  तो  सांड  बोगों  का  इस्तेमाल
 करती  सांड  उनके  साथ  सौदा  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  जब  आपने  इन  चार  कम्पनियों  के  शेयर  बढ़ाने  का  काम  किया  तो  सैन्सक्स
 में  1500  की  बढ़ोत्तरी  हो  केवल  चार  कम्पनियों  की  बढोत्तरी  के  1000  प्वाइंट
 की  हो  ओर  बाकी  सारी  कम्पनियों  की  500  प्वाइंट  और  लोग  बेवकूफ  बन  जाते

 कौन  सी  यदि  500  रुपये  का  शेयर  लेकर  ए०  सी०  सी०  का  आप  10500

 ओर  किसी  प्रकार  का  डिविडेंड  न  देने  वाली  कम्पनियों  का  बढ़ा-चढ़ा  कर  जो  कम्पनियाँ

 किसी  प्रकार  अपने  को  बनाकर  रखती  ऐसी  कम्पनियों  को  अपने  साथ  जोड़ने  का  काम  करोगे  और

 पूरे  देश  को  इस  तरह  से  आपत्ति  में  डालने  का  काम  म॑  इसीलिए  सरकार  को  दोशी

 ठंहराता  हूं  कि  यह  जानकांरी  होते  हुए  भी  आपने  कोई  कस  नहीं  उठाया  ।

 a  मैं  बैसे  यहां  नानी  पालकीवाला  का  नाम  नहीं  लैता  मगर  नानी  पलाकीवाला  का  बजट  के  बाद

 सालाना  एक  भाषण  होता  हम॑  उनकी  राय  से  कभी  मिलते  नहीं  उनकी  और  हमारी  राय  बिल्कुल
 अलग-अलग  दो  कोनों  में  होती  मगर  उस  आदमी  ने  जो  आपका  आदमी  आपकी  नीतियों  का

 समर्थक  इस  सरकारै  की  हर  नीति  का  समर्थक  है
 '  '  '  '  *  **  "*

 हमास  कभी

 नहीं  ऐसे  ही  क्यों  बोलते  जो  चीज  नहीं  मालूम  उसे  मत.बोलो  ।  स्पीकर  साहब  प्रिविलेज  भी

 नहीं  लेते  इसलिए  ऐसी  कीई  बात  मत  छेड़ो  ।  ताती  पालकीवाला  आपके  बजट  के  तत्काल

 जबे  3200  पर  आपका  सेन्सेक्स  पहुंचा  हिन्दुस्तान  के  हर  बड़े  शहर  में  भ्राषण  देते  हैं  और  कहते  हैं--+

 इसे  रोक  इसे  रोक  धाटे  में  जायेगा  /  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  आप  क्यों  र॒प्रेंक  एक्सचेंज  को  जलाने

 । 2

 2. है
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 का  काम  करते  हो  ।  क्यों  उसमें  इतना  स्टीम  लाने  हीट  लाने  का  काम  करते  रोक-दों  ।

 लेकिन  आप  कुछ  नहीं  करते  हो  बल्कि  आप  खद  जाते  हो  ।  आप  कहां  जाते  हो--अम्बई  जाते  लेकिन

 आपके  जाने  के  आपके  रिजरय  बैंक  आफ  हृण्डिया  के  गवनं  श्री  वेंकेटरमण  बोलते  है ंकि  इसको
 रोकना  हसे  नीचे  गिराने  का  काम  होना  उनका  बयान  होता  है  10  मार्च  जब

 3500  पर  आपका  सैन््सैक्स  पहुंचता  उनके  बयान  के  जब  वह  कहते  हैं  कि  यह  जो  सारा  पैसा

 इधर-उधर  बैंकों  से  जा  रहा  संस्थाओं  से  जा  रहा  इस  पर  कुछ  रोक  लगाती  तब  दन्हेक्षस
 400  प्वाइंट  गिर  जाता  उसके  आप  जाते  हो  ब्रोकर्स  के  बीच  वित्त  मंत्री  जी  स्वयं  जाते

 वहां  वित्त  मंत्री  जी  का  भाषण  होता  है  27  तारीख  को  ।

 भी  मनमोहन  सिह  :  कब  ?  मैं  कभी  किसी  स्टॉक  ब्रोकर  के  पास  नहीं  था  ।
 '  '

 tt  _.  भी  जाओं  फर्नानडोज  :  तो  फिर  आपका  निवेदन  क्यों  जाता  ठीक  में  उसे  बापस  लेता

 अगर  आप  नहीं  आपके  के  जो  मिनिस्टर  ऑफ  स्टेट  उनसे  पूछिये  ।

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  कुछ  लोग  मिले  कुछ  लोग  दिल्ली
 में  आकर  मिले  वित्त  मंत्री जी  से  लेकिन  वित्त  मंत्रो जी  और  मैं  बहां  नहीं  गये  थे  1  ¥

 शी  जार्ज  फर्तास्डोज  :  ठीक  वे  भापको  मिल  जाते

 झो  मनमोहन  सिंह  :  मैने  कभी  भी  किसी  ब्रोकर  से  दिश्ली  अंथवा  दिल्ली  से  बाहुर  मुलाकात
 नहीं  की  है  ।

 ह  Lo.  .

 शो  जा  फर्नाग्डोज  :  टीक  मैने  कह  वापस  ले  लेकिन  मिनिस्टर  ऑफ  स्टेट  उनको

 समझाते  हैं  ।  उनको  समझाने  बुझाने  का  काम  होता  है  ।  उनसे  कहते  हैं  कि  यहूँ  बहुत  बढ़  रहा
 लेकिन  27  मार्च  '.'

 *  '  '  .'  तिरूपति  संशन  से  पहले  का  है
 27  मार्च  को  जो  इन्डैक्स  3796  पर  वह  .3  4285  पहुंच  जाता  जी  के
 समझाने  के  जब्र  ये  उन्हें  समझाते  हैं.तो  सारा  काम  उल्दा  हो  जाता  नल  g  ।

 '
 उपाध्यक्ष  मेरा  इस  सम्बन्ध  यही  कहना  है  कि  जो  यह  सारा  खेल  खेलने  की  बात  इसमें

 कुल  मिलाकर  10  ब्रोकस  हैं  जिनको  आप  पहचानते  आपका  मतलब  यहां  सरकार  से  तैं  केवल
 “  आपके  बारे  में  नहीं  कह  रहा  माफ  मैं  आपके  लिए  पर्सनल  या  व्यक्तिगत  तौर  पर  कह

 रहा  लेकिन  उन्हें  यंह  सरकार  जानती  है  कि  कौन  लोग  उनके  नाम  क्या  कया  उनका  है  ।

 वे  लोग  बीसे  बयानात  देंते  है  ।  वे  लोग  आपकी  मंत्रियों  को टेजीफोन  करते  हैं  और  बोलते  है-+सुम्हारे
 नाम  परं'किंतने  शेयर  पैसा  न  लगाते  केवल  मुनाफ़ा  तुम्हारे  पास  पहुंचाया  जायेगा  ।  ऐसे

 भी  मंत्री  हैं  जो  उनको  कहते  हैं  १5,  हद
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 की  सतसोहन घिह  :  आप  इस  तरह  के  बेंसिर-पैर  के  आरोप  न  लगाएं  ।  मैंने  एक  पैसा  भी

 स्टॉक  ब।जार  में  बरहीं  लगाया  है  ।

 पी  चार्ज  फर्नाश्योश  :  में  जानता  देट  बाज  द  प्यय्इंट  जो  से  कहना  बयह॒त ६  हूं  कि  ऐसे  मंत्री  हैं
 जो  इन  सांडों  को  कहते  हैं  कि खबरदा  हमसे  कात  निकल-जाओ--ऐशा-कहने  मंत्री

 हैं  ।  लेकित  मुझे  परेशानी  उनसे  नहीं  ऐसे  हैं  इसलिए  मुझे  मालूम  पड़ता  ऐसे  मंत्री  हैं  इसलिए  मुझे
 जानकारी  मिलती  वरना  मुझे  कैसे  जानकारी  मिल  जाएगी  ?  इसका  मतलब  यह  है  कि  ऐसे  मैंशी
 जरूर  जो  सांडों को  पसन्द  भी  कर  सकते हैं  जौर  इसका  अगर  सबूत  जो में  सबूत
 रखने  के  लिए  तैयार  हूं  और  सबूत  है  ओ  ०एन  ०जी  ०  सी  ।  ओ  ०एन  ०जी  ०सी  ०  के  ठेके  को  लेकर:.इस्त-सदन
 में  और  इस  सदन  में  बहुस  चल  रही  जिसका  नाम  है--/सा  पाइप्सਂ  एस  ०  ए०  डब्हयू  ०  ।

 पाईप्सਂ  को  अभी  ठेका  मिला  अनेक  तीर-तरीकों  पर  यह  बहस  चल"रहींਂ  अ्रधान  मंदी
 शक  यह  मामला  जा  चुका  प्रधान  मंत्री  क ेपास  इसके  बारे  में  70  संसद-सदस्यों  ने  पत्र

 जजों  अकउसका  ओऑराइसका  कया  सम्कत्य  इसको  म्राप  ख्ोजिए  ।  मैं  आरोप  नहीं/लगा  रहा
 मैं  तो  केवल  हततना  छता  रहा  हूं  कि  सा  पाइंप्स”वाला-एफ  बढ़ा  सांढ  जो  वेश  का  9  नहर

 का  सबसे  बड़ा  सांड  माना  जाता  उस  सांड  ने  जनवरी  महीने  में  बयान  दिया  है  कि  के

 सारे  प्रोफाइल्स  को  देखा  मैं  उनके  कारखाने  में  गया  मैंने  उनकी  सब  चीजों  की  पहुच।न  की  है
 10  रुपये  का  शेयर  मैंने  पूरा  खरीद  लिया  जानते हैं बाज  शेयरफकितने पर  यहुं  ना

 पर  औओर-खह+यताता  बह  गये  स ेकहता  इस  कारबाने को  मिलने  बाला  है  और

 अबले  1993  उसका  900  करोड़  रुपये  का  धंधा  होने  है  और  ठेका  श्रारत

 सरकार  से  मिल  सकता  10  रुपये  का  शेयर  960  रुपये  भें  बिक  रहा  इसकी  जांच  करिए  |

 ऐसी  बहुत  बीजें  जिनको  मैं  यद्ां  पर  रख  सकत  लेकिन  नहीं  रखूंगा  ;

 आओ  सोलनाथ  शद्जों  :  रखिए  ।

 थी  जार्ज  उनको  अभी  रखना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  साढ़े  3  बजे  मैम्ध्स

 का  मामला है  और  उएध्यक्ष  जी  ने घंटी  बजाई  यहबात  यहां  खत्म  भहीं  हो  रही  में  केवल

 इतना  इशारा  यहा  हैं  कि  यहे  जो  मैंने  बड़े  संड़ों  की  वात  की  उन्होंने  ' जिस  पैसे  का  खिलवाह

 वह  फिस  का  अब  इसमें  दो  अकार  के  पैसे-का-इस्तेमाल:हुआ  है  ।  नंबर

 फवनेमेंट  2  लाख  करोड़  रुपये  की  सिकयोिटी-भारतਂ  सरकार  इन  सिक्पोरिटीज

 पर  जो-कब्जा  वह  मत  8  बड़  सांढों  का  इनमें  से  सघसे  कड़ा  जो  सरंक्ष  उसके  पास  706  हजार
 रुपये  की  सिकयोरिटीज  पर  उसका  दावा  हैओर  सपये  पर

 का  Bias  उसने  नंबर  एक  उस  सिक्योरिटीज'के  पै  का  इस्तेमाल  किया  और  जंगर  2  केवल

 अतफ/ईंखिया  मात  बल्कि  अन्य-बैंकों का  इल्तेमाल  किया  नओऔर  3  प्रहीनों  के  लिए
 बल्कि  पिछले  2  सालों  से  यह  खेल  चलता  रहा  ओर  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  के  अधिकारी या  आपके
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 शम्बग्धित  मंशाजय  के  लोगों  ते  इन  बीजों  को'पकड़  वहीं  अांज-अगर  यह  क्रैश  गहीं  होता  वह  हमला
 नहीं  होता  और  इस  सदन  के  अेब्र  पिछले  से  यह  मामला  अगर  नहीं  उठ  पा  गवा  तो  इनमें
 से  अनेक  तथ्य  अध्यक्ष  जी  के  सामने  भाने  जैसी  स्थिति  नहीं  थी और  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से इस  बात  को

 बड़े  आग्रह  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  हम  अपने  बैंकों  को  बचाना  चाहते  हैं  मंत्री  जी जिस  तरह
 आप  चाहतें  आपने  इस  सदन  में  जब  मैंने  बैंकों  के  बारे  में  कहीं  हैं  कि  इनके  जैसे  लोग  साल  में  2  हजार

 रुपये  की  लूट  करते  तो  आपने  कई  बार  बड़े  प्यार  से  टोका  क्योंकि  में  जानता  हूं  कि आप

 इन  संस्थाओं  के  लिए  कितना  प्यार  करते  लेकिन  मैं  ऋपसे  कम  प्यार  नहीं  मगर  चोरों  के

 हाथ  प्ें  मंत्री  जी  जब  क्षाप  इन  संस्थाओं  को  सौंप  देंगे  तो  फिर  इन  संस्थाओं  को  कोई  नहीं  बचा  सकता

 अपवाद  अपवाद  को  छोड़कर  जितने  बड़े  लोग  जिन्हें  जैल  में  होना  वे  फाइब  स्टार

 होटलों  में  एक-एक  दिन  में  10  से  20  हजार  रुपया  उड़ा  देते  हैं  खुद  पर  और  जब  यांरों  को  बुलाते
 जी  पत्ता  नहीं  कितना  उड़ा  देते  कितना  जुल्म  हो  रहा  है  देश  के  ससथ  और  अज  जब  मांग  आई  है  तो

 कस  के  दोक्षियों  को  पककने-का  कदम  हम  आपका  साथ  देंगे  ।  हम  आपके  सबसे  बड़ें  शत्रुओं  में

 से  छक  लेकिन  इस  चीजों  में-आप  कुछ  आपका  साय  सदन  शाथ  क्योंकि  अनेक  चीजें

 आज  की  परिस्थिसियों में  दुरुस्त  क रने-का  काम  कर  सकते  अपप  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  एस०  बी०  आई०  ने  कया  अन्य  बैंकों  ने  क्या  ये  जो  दैंकसं  रसीद

 जाती  ये  बैंकर्स  रसीद  ख़ूठी  दना  बैंक  के  अफसरों

 औंकर्  गई  ।  उठाते  हुए  जाली  बैंकर्स  रसीदों.को  तैयार  करने  के  लिये  पांच

 -  कमी शन  के  तौर  पर  दिया  पया  और  उन्होंने  खतरा  उठाया  भी  ।

 आप  इसकी  खोज  करिये  किसना  पैसा  किस  तरह  से  इसमें  बला  गया  ?

 इसका  नती जी  हुआ  आज  काल  मी  105  प्रतिशत्त  तक  पहुंच  गई  तीन  महीने  पहले  काल

 म्रणीलेते  बाले  लोग  नहीं  40-50-60  बढ़  5-७  रोज  पहले  105  तक  पहुंच  गई

 क्योंकि  सारे  बैंक  घाटे  में  आा  लिक्विडीटी  नहीं  रही  ।  उधर  पैसा  फस  गया  था  और  105  प्रतिशत

 व्योज  पर  आपके  बैंकों  ने  हीਂ  काल  मंत्री  के  तौर  पर  कर्ज  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  के  सामने  अपना

 आवेदन  रखना  चाहता  हूं  ।

 1.  आप  देश  के  सारे  छोटे  इनवैस्टर्स  को  कहिए  कि  यह  जो  स्टाक  एक्सचेंज  चल  रह  यह
 केवल  सट्टा  बाजार  इस  सट्टे  में  मध्यम  निम्त  मध्यम  गरीब  कर्मचारी

 नल््फस  ।

 2...  एफ  ०» आर  बड़े  सांडों  क ेखिलाफ  और  अन्य  सॉडों  के  खिलाफ

 जिनके  करे  में  आज  आपके  पास  जायकारी  ।  केवल  सांडों  तक  सीमित  खत  रखिए
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 अविलम्बनीय

 ध्यानाकर्षण
 की  लिन  ननिलनलज-++

 [  ्रतु बाद  ]

 लोक  महत्व  के  विवय  की  ओर  :  30  अप्रैल  1992

 उसमें  जितने  बैंक  फंसे  हुए  उनके  जो  संबंधित  अफसर  उनको  भी  इसमें  शामिल

 कीजिए  और  इनवेसटीगेशन  के  लिए  गिरफ्तारी  का  आदेश  देने  का  काम  गृह  मंत्रालय

 से  कीजिए  ।

 जितने  आफिस  आफ  दी  फाईनेंशल  इंस्टीटयूशन्स  रिजर्व  यू०  टी०

 एल  ०  आई०  सी  ०,  म्यूचुअल  फंडस  और  इन  सब  अफसरों  को  आप  तत्काल
 कीद  दीजिए  अगले  सात  दिनों  में  मैं  सात॑  दिन  का  समय  देने  को  तैयार  कि  पिछले  दो

 सालों  में  उन्होंने  स्टाँक  माकिट  में  खेलकर  कितना  पैसा  बनाया  है  अपने  अपने

 धरवालों  के  अपने  दोस्तों  के  इसको  स्टेटमेंट  के  तौर  पर  सरकार  के  पास

 देने  को उनको  मजबूर  कीजिए  ।

 बड़े  सांडों  के  कम्प्यूटर  को  डीकोड  करने  का  प्रयास  सुना  आप  पिंछले  चार  दिनों  से

 कर  रहे  हैं  ।  मैने  सुना  है  मद्रास  से  श्री  राज  आए  हैं  जो  इनकम  टैक्स  डिपार्टमेंट  के  हैं  और

 कम्प्यूटर  को  डीकोड  करने  के  काम  में  लगे  यदि  नहीं  हुआ  है  तो  तत्काल

 डीकोड  कराइए  या  उसके  लिए  जो  कार्यवाही  करनी  है  कीजिए  ।
 ह

 थी  भनमोहन  सिंह  :  यह  कह  कर  आप  कारंवाई  करने  की  प्रक्रिया  में  सहयोग  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 सारे  फाईनेंशल्स  इंस्टीट्यूशन्स  के  पदाधिधिकारियों  को  आदेश  दीजिए  की  उनके  स्टॉक

 एक्सचेंज  में  किसी  भी  प्रकार  के  खेल  में  नहीं  जाना  चाहिए  ।  इन्हें  स्टॉक  बाजार  के  सोथ

 खिलवाड़  नहीं  करना  उस  पर  जो  जानकारी  है  वह  प्रगली  बहस  में  आपके

 सामने  कितने  लोगों  ने  अपनी  कम्पनी  का  अपनी  संस्थाओं  के  पैसे  का  किस  प्रकार

 से  इसमें  इस्तेमाल  किया  है  ।

 जो  ब्रोकर्स  हैं  उनको  सिर्फ  ताकीद  क्योंकि  उनके  पास  आज  इतना  पैसा  है  कि
 '

 उस  पैसे  का  इस्तेमाल  वे  जिस  तरह  चाहें  कर  सकते  हैं  |  मैने  बड़ो  गंभीरता  से  कहा  कि

 मंत्रियों  तक  फीन  जाते  हैं  और  कहा  जाता  है  कि  श्लापके  ताम  पर  कितना  लगा  दें  4

 आखिरी  आग्रह  में  फिर  किसी  आरोप  नहीं  लगा  रहा  लेकिन  ग्रदि  जानकारी  को

 हासिल  करना  जायज  समझते  हैं  तो  अपने  मंत्रियों  और  जो  बड़े  अधिकारी  उतसे  पूछिए  कि

 इसमें  कहां  तक  खेल  चुके  हैं  और  कहां  तक  फंस  चुके  हैं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रूपचन्द  पाल  बोले  ।  हमारे  पास  मात्र  15  मिनट  को  समय  क्योंकि

 3-30  म०  प»  पर  हमें  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  पर  विचार  करना  होगा  ।

 ही  रूप  चम्द  पाल  मैं  संमय  के  प्रति  बहुत  सबेत  रहता  हूं  ।
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 ne rn es  जल  जल  जज  5  जल  जल  अत  जन  ++  A
 ध्यक्ष  भहोदव  :  इसके  अलावा  आपको  वित्त  विधेयक  के  पुर:स्थापन  के  लिये  पांच  मिनट

 का  समय  बचाना  होगा  ।  यह  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 हे
 को  रूप  जन्द  पास  :  माननीय  वित्त  मंत्री  उन  मुह्ों  का  जिक्र  नहीं  जिसका  नोटिस  मैंने

 देया  था  ।

 ,..,  भरी  भीकांत  लेता  :  इस  मुद्दे  पर  हम  सुनने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  हम  इस
 चर्चा  में  भाग  वजिय  तैयार  है  लेवि.ट  उन  सदस्यों  को  इस  चर्चा  में  भ।ग  लेने  की  अनुमति  दी  जाए

 जिन्होंने  अपने  तांम  दिये  ठीक  लेकित  सदस्यों  को  समय  मिलना  चाहिए  जितके  नाम  बहा
 शामिल  हैं  ।  यदि  आवश्यकता  पड़ी  तो  हम  6-00  बजे  के  बाद  भी  बैठने  के  लिये  तैयार  हम  उन

 सभी  मुद्दों  पर  चर्चा  सुनना  चाहते  है  जिसे  श्री  जा  फर्नान््डीज़  और  प्न्य  माननीय  सदस्यों  ने
 उठाया  हम  वित्त  मंत्री  जी  के  उत्तर  को  ध्यान  से  सुनना  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  सर्देव  ही  ध्यान  रखते  हैं  ।

 भी  रूप  चनन््द  पाल  :  माननीय  वित्त  मंत्री  के  वक्तव्य  में  मेरे  नोटिस  के  मुद्दों  को  शामिल  नहीं
 किया  गया  मेरा  नोटिस  था  :  बाजार  में  संट्टरेबाजी  के  लिये  भारतीय  स्टेट  बैंक  व  अन्य
 बैंकों  द्वारा  कथित  वित्त  पोषण  ।"

 अभी  इस  संभा  में  बोफोस  तथा  ए०  बी०  वी  ०  पर  चर्चा  पूरी  भी  नहीं  की  है  कि  एक  और  कांड

 सामने  आ  गया  ।  सरकार  की  ओर  से  कोई  संतोषजनक  उचर  नहीं  मिला  स्वतंत्र  भारत  में  ऐला

 अभूतपूर्व  धपला  कभी  नहीं  हुआ  स्टेट  बैंक  द्वारा  श्री  हर्षद  मेहता  को  सट्टेबाजी  के  लिसे

 छह  सो  करोड़  रुपये  दिये  गत्  ।  मैं  यह  नाम  इसलिये  ले  रहा  हूं  क्योंकि  मेरा  नोटिस  हर्षद  कांड  से  जुड़ा
 कं

 ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  किसी  घपले  में  जुड़ा  आप  याद  करें

 नागरवाला  के  दिनों  से  ही  हमारे  सामने  अनेक  गंभीर  अनियमितताएं  आई  यहां  हम  पाते  है  कि

 को  अत्यंत  ही  समृद्ध  तरीके  से  सरकारी  प्रतिभूति  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  दी

 ओर  फलस्वरूप  शेयर  बाजार  में  उछाल  पैदा  किया  जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  मे  कहा

 अभूतपुर्वे  मिसवट  आई  जिसके  फलस्वरूप  हजारों  छोटे  निवेशकों  में  बेचैनी  उत्पन्न  हुई  यह  भी

 कहा  गया  है  कि  इस  का  से  भी  संबंध  रहा  है  और  उन्होंने  यह  दाने  के  लिये

 आंकड़  दिये  हूँ  कि  किस  प्रकार  (4.  5)  रुपये  प्रति  इकाई  की  कीमत  वाले  शेयर  की  कीमत  चार्ट  में

 160  रुपये  हो  गई  ।

 यहां  दो  प्रश्न  उभरते  हैं  ।  मैं  उनका  उल्लेख  नहीं  करेता  हूं  लेकिन  यह  अच्छी  बात  हो  सकती  है
 कि  गिरावट  आई  है  लेकिन  इसके  साथ  ही  छोटे  निवेशकों  में  बेचैनी  उत्पन्न  होगी  और  सरकार  आम

 तौर  पर  निवेशकों  विशेषकर  छोटे  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  में  बुरी  तरह  विंफल  रही  क्योंकि

 इस  जानकारी  के  बावजूद  उन्होंने  इसकी  उपेक्षा  की  मौर  इन  बातों  को  होने  दिया  ।  यही  आरोप
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 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  आज  तक  ध्षम।चार  पत्रों  यह  पा  है  किप्सी  owe  बडे  ०  आई  ०  जांच

 भी  शुरू  हो  चुकी  है  और  यह  भी  छपा  है  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  न-सिर्फ  भररतीय  स्टेटे  देंक  बिक
 अन्य  बैंकों  की  अनियमितताओं  की  भी  जांच  कर  रहा  है  और  मेरी  जानकारी  के  मुताबिक  इसमें
 शेयर  बाजार  के  इस  कुकृत्य  में  विंदेशी  बैंक-भी  अत्यधिक  संलिप्त  हैं  ।

 मैं  अधिक  समय  नहीं  ले  रहा  हूं  क्योंकि  अन्य  वक्ताओं  को  भी  बोलना  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूँ  कि  इन  सब  बातों  के  बावजूद  को  अभी  तक  क्यों  नहीं  गिरफ्तार  किया  गया  ।  अधी  तक

 कोई  एफ  ०  आई  आर०  नहीं  दर्ज़  किया  गया  केवल  एस  बी०  आई०  ही  नहीं  बल्कि  कई-बैंकों
 के  अध्रिका  री  शामिल  हैं  जिन्हें  उत्तरदायी  ठहराया  जाना  कई  अन्य  अधिकारी  भी  जिन्हें  इतने
 बर्षों  तक  अनियमितताओं  ओर  द्वेरा-फेरी  में  लिप्त  पाया  गया  मेरा  प्रश्न  यह  है  :  क्या  सरकार  एक
 जांच  आयोग  गठित  करने  का  विचार  रखती  है  जो  विगत  महीनों में  इन  बैंकों  द्वारा  किये  गए  कार्यों  की

 गहराई  से  छानबीन  करें  ?

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  श्री  हर्षद  मेहता  के  कम्प्यूटर  के  करने  के  पश्चात्  बहुत
 सारी  जानकारियां  मिलीं  है  सरकार  उन  -  सश्वी  जानकारियों  को  -  सभा  पटल  करेगी

 थी  हृ्ंद  मेहता  के  कम्प्यूटर  के  डिकोड  किये  जाने  के  बाद  प्राप्त  हुई  है  ?

 संत्वोवः  कार्य  गुलाम  मो  ;  मेरा  निवेदत  भह-है.विः इस  विषय

 पर  हश्न  6-00  जजे  जर्वा  कट  लेंगे  :।

 प्रोਂ  रासा  तिह  रात  :  हम  लोगों  के  लिये  6-00  बजे  बाद  संभव  नहीं  हुणः
 तो  अभी  बोलेंगे  ।

 '

 श्री  एलास  मबी  आजाद  :  प्रापके  सब  लोग  सहमत  हैं  ।

 भझिनुबतद  |

 गैर>सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  काये  आरंभ  करने  के  लिये  हमारे  वास'अभी  देसःमिनट  का  समय

 बाकी  है  |  मेरा  निवेदन यहू  हैं  कि  वित्त  मंत्री  जी-इन  दसभिनटों में  अपने  वित्त  विधेयक पर  चर्चा  जारी

 रखना  चाहेंगे  ।

 इसमें  केवल  पाँच  अथवा  मिनट  का  समय  लगेगा  कल  हमने  यह  कहा  था  कि  गृह  संत्री  जी

 बम  विस्फोट  पर  अपना  वक्तव्य  देंगे  ।  वह  वक्तव्य  भी  दिया  जाना  चाहिए  और  उसके  बाद  हम

 सरकारी  सदस्यों  संबंधी  १र  चर्चा  कर  सकते  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  ठीक  अब  श्री  मनमोहून  थिंद्दू  जी  :

 0००  धैननक  कप
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 *बदित्त  1992  :

 विस  संत्री  मनमोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  वित्तीय  बर्ध  1992-93  के

 लिए  केल्रीय  सरकार  की  वित्तोय  प्रस्थापनाभों  को  प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 जाये

 11

 99  1992  को  हसे  सम्माननीय  सभा  में  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  मैंने  विधेयक्ष  में
 खित  प्रस्थापनाओं  की  प्रमुख  विशेषताओं  उल्लेख  किया

 बजट  में  जो  दिल  वस्पी  दिखाई  गई  उस  १९  हुई  चर्चा  और  वाव-विवाद  से  में  उत्तके  प्रति
 आभार  व्यक्त  करता  हूं  ।  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  के  दोरान  दोनों  पक्षों  क ेमाननीय  सदस्यों  ने  विधेयक
 के  कुछ  प्रावधानों  के  सबंध  में  बहुत  ही  लाभदायक  सुझाव  दिये  अनेक  माननीय  संसद  सदस्यों  ने

 इन  सुझावों  के  संबंध  में  पत्र  भी  लिखे  थे  ।  चैम्बर  ऑफ़  क/मर्स,  व्यवस/यीनिकयों
 तथा  स्वयं  सेवी  संगठनों  से  भी  अनेक  सुझाव  प्राप्त  हुये  में  उत  सभी  का  इन  बहुमूल्य  सुझावों  के

 लिए  आधारी  में  मानतोय  संदस्यों  को  यहू  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वित्त  विधेयक  के  आरे
 में  हमें  जो  भो  सुझाव  भेजे  गये  उन  समी  बातों  पर  हमने  सावधानी  पूर्वक  विचार  किया  विभिन्न

 सुझावों  के  उत्तर  में  में  विधेषक  में  कूछेक  संशोधत  करने  का  प्रस्त।व  करता  हूं  ।  इन  संशोधनों  में
 से  कुछेक  की  व्याख्या  करने  के  लिये  मैं  माननीय  सदस्यों  की  सहायता  चाहूंगा  ।  बजट  पर  साभान््य
 चर्चा  के  दौरान  अपने  उत्तर  में  मैंने  कुछेक  परिवतंतों  के  बारे  में  घोषणा  की  थी  ।

 अपने  बजट  भाजण  में  मैंने  था  कि  अययकर  छूट  सीमा  में  वृद्धि  करने  तथा  कर  की  दरों  में

 कमी  करने  के  कारण  बहुत  सी  कर  रियायतें  अब  न्यायोतित  नहीं  इसलिये  मैने  आयकर

 नियम  की  धारा  80  80  सी  सी  ए  तथा  80  सी  सी  बी  को  वापस  लेने  की  की

 मेरे  पास  अनेफ  अभ्यावेदन  आये  हैं  जिनमें  यहू  कहा  गया  है  कि  घारा  80  एल  के  अन्तर्गत  मिलने  वाली

 सुविधाओं  को  वापिस  ले  लिये  ज।ने  के क/रण  काफी  कठिनाई  पैदा  विशेषकर  निम्न  आय  बर्ग

 के  उन  पेंशन  मोतियों  तथा  कर  दात।ओं  को  जिन्होंने  विशिष्ठ  प्रिसम्पत्तयों  में  अपनी  बचतों  का  निवेश

 किप्रा  हुआ  इस  सम्म/ननोय  सदन  के  अनेक  जिक्षमें  ससाधारी  दल  व  विपक्ष  दोनों  शामिल

 ने  अनुरोध  किया  है  कि  धारा  80  एल  के  अन्तर्गत  मिलने  वाली  रियायतों  को  समधप्त  करने  के

 मिर्गय  ५र  पुर्तविच।र  ज।ये  ।  उनको  इच्छाओं  के  सम्म।न  करते  हुए  तथा  सिम्न  आय  वर्ग  के

 करदाताओं  के  हितों  की  यया  संभव  रक्षा  करने  की  अवश्यकता  को  महसूस  करते  हुए  में  आन्तरिक

 उपाय  के  तौर  पर  7000  रुपये  तक  की  धन  पर  धारा  80  एल  के  अन्तर्गत  की  जाने  वाली  कटौती

 को  पुनः  बहाल  करने  क  प्रस्ताव  वित्त  विधेयक  में  प्रस्तावित  छूट  की  में  6000

 रुपये  की  बुद्धि  को  ध्यान  में  रखते  धारा  80  एल  में  मैंने  जित  ते  शोधन  का  अस्ताव  किया  इसमें

 निम्न  आय  वर्ग  के  कर  दाताओं  से  मिली  शिकायतों  को  ध्य/न  में  रखा  गया  है  ।
 .

 की  सिक़ारिश  से  प्रस्तुत  ।

 30...99.58/90
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 राष्ट्रीय  बचत  योजना  में  घारा  80  सीसीए  के  अधीन  मिलने  वाली  कटौतियों  को  तथा  इसके
 साथ-न्साथ  घारा  80  सी  सी  वी  से  संबंधित  इक्यूटी  से  जुडी  बबत  योजनाओं  आदि  को  वापिस  ले  लेने

 के  कारण  मैंने  प्रस्ताव  किया  था  कि  धारा  88  के  अन्तगंत  मिलने  वाली  रियायत  की  सीमा  बढ़ायी
 थापे  ताकि  इसमें  ऐसी  योजतायें  भी  शामिल  की  जा  सकें  जो  कि  इस  समय  धारा  80  सी  ०सीं०ए  ०  तथा

 80  शी  सौ  वी  के  अन्तर्गत  आती  हैं  ।

 वर्तमान  में  धारा  88  के  अन्तर्गत  मिलते  वाली  छूट  50,000  रुपये  तक  के  निवेश  पर  ही  मिलती

 भर  छुट  के  बढ़  जाने  के  क/रण  मैं  अब  निवेश  की  सीमा  को  बढ़ाकर  60,000  रुपये  करने  का

 प्रसेशाव  करता  ईसंका  अभिप्नाय  यह  है  कि  कर  छूट  की  सीमा  10,000  रुपये  से  बढ़ाकर  12,000
 हपये  हो  जायेगी  ।  में  60,000  रुपये  की  इंस  समेकित  इक्यूटी  से  जुड़ी  बचत  योजनाओं  में

 निवेश  के  सबह  10,000  रुपये  की  एक  का  भी  अस्ताव  करंता  हूं  ताकि  धारा  88  के

 अम्तनतर  अभ्य  बचत  बोजनायें  भी  निरस्तर  बनी  रहें  ।

 माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  मैने  अपने  बजट  भाषणों  में  प्रस्ताव  किया  था  फि  छोटे  खुदरा
 ध्यापारियों  के  लिए  एक  नयी  सरलीकृत  कराधान  भ्रक्रिया  शुरू  की  जायेगी  ।  यह  प्रस्ताव  छोटे  कर

 दाताओं  में  विश्वास  की  भावना  पैदा  करते  के  उद्देश्य  से  रखा  गया  था  ताकि  उनके  दिल  से  आयकर

 अधिकारियों  का  क्षामता  करने  में  होने  वाली  मनो-वैज्ञानिक  झिझक  दूर  हो  सके  ।  इस  के  प्रति

 पूरे  देश  में  पैदा  हुए  उत्साह  को  देखते  हुए  में  इसकी  सीमा  को  बढ़ाने  के  लिये  अन्य  छोटे  दुकानदारों  को

 जो  घोबी  तथा  मरम्मत  आदि  के  कार्यों  में  लगे  को  शामिल

 करते  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  यह  शर्ते  कि  सरलीकृत  प्रक्रिया  का  चयन  करने  वाले  व्यक्तियों  के  पास  कर

 योष्य  कोई  अन्य  जाय  का  ख्रोत  नहीं  होता  समाप्त  की  जाती  है  ।  जिन  व्यक्तियों  को  अन्य

 खोतों  से  एक  वर्ष  में  कुल सिलाकर  5,000  रुपये  स ेअधिक  कर  योग्य  आय  हीं  वे  अब  इस  राभि

 के  लिये  अतिरिक्त  कर  की  अदायगी  करने  पर  नई  योजना  का  चयन  कर  सकेंगे  ।

 इस  धर्ष  के  बजट  में  मैंने  पूंजीगत  ल/भों  के  कराधान  के  संबंध  में  प्रमुख  परिवर्तन  किये

 मैंने  आस्तियों  की  अधिग्रहन  लागत  में  वृद्धि  संबंधी  सूची  का  प्रस्तव  किया  था  ।  मैंने

 वीर्भावधि  के  लाभों  पर  भी  कर  के  लिये  प्रस्ताव  था  जोफि  हिम्दू  अविभाजित

 वरियारों  के  लिए  20  प्रतिशत  ,  व्यक्तितयों  के  संघों  तथा  व्यक्तितयों  के  निकायों

 कर  &0  प्रतिशत  शझौर  अन्य  सभी  मामलों  में  30  प्रतिशत  दर  से  मुझे  इस  आशय  के

 अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  कछ  श्रेणियों  के  करदाताओं  पर  लगने  वाली  कर  की  40  प्रतिशत

 बर  अहुत  अधिक  है  ।  में  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इन  अभ्यावेदनों  पर  विच।र  करना  ।

 अतः  में  ब्यक्तियों  के  संधों  तथा  व्यक्षिययों  के  निकायों  पर  लगने  वाले  कर  की  दर  40

 प्रशिशत  से  घटाकर  30  प्रतिशत  फरने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  |  में  साहसी  पूंजीगत  कम्पनियों

 के  मामसे  में  भी  कर  की  श्यायती  दर  20  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।
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 माननीय  सदस्यों  को  स्सरण  होगा  कि  फर्म  की  भोर  भाभीदारी  की  एफ  ही  आज
 परਂ  दोबारा  कर/धान  से  बचने  के  उद्देश्य  से  मैंने  भागीदारी  फर्मों  के  कराधान  में
 पूर्ण  परिवर्तमों  का  प्रस्तव  किया  मैंने  यह  प्रस्तथ  किया  था  कि  फर्म  से  भाषीदर
 को  जो  आय  का  हिस्सा  मिलता  उस  पर  कराधान  नहीं  होना  भाहिये  ।  मैंने  यह  भी  प्रस्ताव
 किया  था  कि  फम्ते  की आय  से  भागीदार  को  जो  वेतन  आदि  का  घृमतान  किया  जता

 उसे  भी  कटौती  के  लिए  अनमत  किया  जाना  वेतन  के  रूप  में  यह  कटोती  प्रस्ताथ
 व्यावस।यिक  फर्मों  के  मामले  में  प्रथम  एक  लाख  रुपये  पर  90  प्रतिशत  तथा  व्यापारी  फ़र्मों
 के  सामले  में  प्रथम  75,000  रुपये  का  किया  गया  था  ।  छोटी  फर्मों  को  सहायता  पहुंचाने
 के  उद्देश्य  से  मैं  अब  फर्म  की  अय  में  से  भागीद/र  के  वेतन  के  रुप  में  50,000  रापदे  तक
 की  राशि  पर  शत  प्रतिशत  कटौती  की  अनुमति  देता  हूं  ।

 ऐसी  अशशंकायें  व्यक्त  की  गई  हैं  कि  कर-निर्धारण  अधिकारी  अ/यकर  अधिकिम  सी
 धारा  (2)  के  प्रावधानों  का  मनमाने  ढ़ंग  से  इस्तेमाल  करते  हैं  श्रौर  भागीदार  को  जो
 वेतन  का  भुगतान  किया  जता  उसे  अत्यधिक  बताकर  इसमें  कटौती  करते  केन्द्रीय

 प्रत्यक्षकर  बोर्ड  से  कहा  जयेगा  कि  कर  निर्धारण  अधिकारियों  को  अवश्यक  अनुदेश  जारी  करें
 कि  हन  शक्तियों  का  इस्तेमाल  छोटी  फर्मों  या  अन्य  के  म.मल्ले  में  सम  इनका  प्रयोग  बिने

 चते  मामलों  में  ही  किया  जाना  चाहिये  ।  वित्त  विधेयक  में  यह  भी  प्रावधान  किया  य्या  है
 फि  भागीदारों  को  जो  वेतन  अथवा  व्याज  इस  पर  स्रोत  पर  कर  काट  लिया

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इसके  कारण  कार्यान्वयन  संबंधी  क्रछ  समस्कोयें  पैदा  हो

 जाएंगी  भौर  फर्म  का  अनावश्यक  कागजी  कार्य  बढ़  मैं  इस  प्रावधान  को  भी  बापस
 लेने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 विधेयक  में  यह  प्रावधान  है  कि  जिन  व्यक्तियों  के  धरों  या  फर्मों  की  तलाशी  ली  जाए

 वहां  उनकी  उपस्थिति  तब  तक  सुनिश्चित  होती  चाहिये  जब  तक  तलाशी  कार्य  प्रान  हो

 जाए  ।  मैंने  कर  सुधार  समिति  से  अनुरोध  किया  है  कि  प्रत्यक्ष  कर  नियमों  से  जुड़े  प्रकिया

 सम्बन्धी  जिनमें  तलाशी  और  बरामदगो  से  संबंधित  प्रावधान  भी  शामिल  के

 प्रकरण  को  जांच  करे  ।  इस  समिति  की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  करना  बांछलीय  होका  ।

 अतः  में  विधेयक  के  इस  प्रावधान  को  तदनुसार  वापिस  लेने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 अपने  बृजट  भाषण  में  मैंने  सम्पत्ति  कर  के  कराधान  के  संबंध  में  वर्तकषम  अणाली  में

 महत्वपूर्ण  परिवर्तन  की  की  थी  ताकि  उत्पदनकारी  परिसम्पत्तियों  में  निवेश  को  प्रोल्लश्िल

 किया  सके  ।  अब  मैसे  सम्पत्ति  कर  के  कुछ  अन्य  पहलुओं  की  जांच  की  है  लिन  पर

 द्ड्त ध्यान  देने  की  आवश्यकता  यह  प्रावधान  करने  की  भी  आवश्यकता  है  कि  तखी
 ह

 खब्ीश

 कारें  जो  स्टाक  इन-ठेड  का  हिस्सा  हैं  कराधान  के  अस्तर्गत  न  आयें  ।

 इस  बात  की  भी  अवप्यकता  है  कि  शहरी  भूमि  जिम  पर  किसी  भी  कानून  के

 निर्माण  फार्य  की  अनुसति  नहीं  पर  सम्पलि  कर  तहीं  लगना  चाहिये  |  इच्ची  तरछ  की  छह
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 ऐसी  भूमि  प्र  भी  लागू  होनी  चाहिये  जो  औद्योगिक  उद्देश्यों  के लिए  दो  साल  तक  की  अवधि

 के  लिए  रोकी  गई  मे  सम्पकस्ति  कर  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 करता  हूं  जिससे  कि  पहले  घोषित  की  गई  रियायतों  के  साथ-स/थ  इन  रियायतों  को  भी

 नियम  में  शामिल  किया  जा  सके  ।

 अब  मैं  अभ्रत्यक्ष  करों  के  संबंध  में  प्रस्तावित  संशोधनों  पर  चर्चा  करना

 मेरे  पास  जो  अभ्यविदन  और  सुझाव  आये  उनमें  जिस  एक  भ्ौौर  बात  पर  चिन्ता

 व्यक्त  की  गई  इसका  संबंध  घरेलू  उद्योगों  पर  लगने  वाले  कुछ  आयात  शुल्क  में  की  जाने

 वाली  कमी  के  प्रतिगामी  प्रभावों  से  मैंने  इन  अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया

 इससे  पहले  26  1992  को  मैंने  आयात  शुल्क  पर  महत्वपूर्ण  रियायतों  की

 की  थी  जोकि  कल  मिलाकर  245  करोड़  रुपये  बैठती  मैं  अब  उपयुक्त  उपचारात्मक

 उपाय  करते  जिनमें  महत्वपूर्ण  सैक्टरों  में  आयात  शुल्क  में  र'हृत  देने  की  बात  भी  शामिल

 का  प्रस्तव  करता  हूं  ।

 शुल्क  को  युक्तिसंगत  बनने  के  लिए  कुछ  विशिष्ट  भौषध  जिनका  प्रयोग

 बल्क  डरस  के  उत्पदन  में  पर  उपलब्ध  95  प्रतिशत  रिय/यती  आयात  के  बजट  में

 समाप्त  कर  दिया  गया  इसके  परिणामस्वरूप  बल्क  डृग्स  इंटरमिटिएट  जैसे  आदानों  तथा

 तैयार  माल  पर  110  प्रतिशत  की  दर  से  ही  शुल्क  देय  ?  इस  बररे  में  यह  कहा

 है  कि  इससे  बल्क  ड्रग्स  के  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  |  अतः  मैं  बल्क

 डग्स  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अधिकतर  विनिर्दिष्ट  शभ्रौषध  इंटरमिटिएट्स  के

 संबंध  में  95  प्रतिशत  के  अयत  शुल्क  की  रियायत  को  बहाल  करने  का  भ्रस्तव  करता

 हूं  ।  कुछ  जीवन  रक्षक  श्रौषधियों  तथा  दवाईयों  को  भाय।त  शुल्क  से  मुक्त  रखने  का  भी

 इसमें  प्रस्ताव  आंखों  की  अच्छी  देखभाल  के  लिए  मैं  जीवाणुद्दीन  घोल  पर

 उत्पादन  शुल्क्र  105  प्रतिशत  से  घटा  कर  15  प्रतिशत  कर  रहा  जिसका  उपयोग  कान््टेक््ट

 लैस्सों  की  देखभाल  के  लिए  किया  जाता  है  ।  .

 फार्मेस्यूटीकल  उद्योग  में  काम  आने  वाली  पर  आयात

 शुल्क  50  प्रतिशत  से  घट।कर  40  प्रतिशत  किया  जा  रहा  है  ।

 बजट  से  पहले  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  के  लिए  कूल  कल-पूर्जों  के  में  काम  आने

 वाले  कच्चे  साल  तक  छोटे-मोटे  पु्ों  पर  मूल  शुल्क  के  साथ-सःथ  50  से  70  प्रतिशत  तक

 अतिरिक्त  अयत  शुल्क  जता  अनेक  शुल्क  दरों  को  हट  कर  उन्हें  युक्तिसंगत
 बनाते  के  उद्देश्य  से  कच्ले  मल  तथा  छोटे  पुजों  पर  शुल्क  की  दर  घटा  कर  एक  समरूप  दर
 40  प्रतिशत  निर्धारित  कर  दी  अन्य  कच्चे  मालों  तथा  छोटे  पुर्जों  पर  मिलने  बाली
 रियायत  वापस  ले  ली  गई  नए  शुल्क  ढांचे  में  त्ुटियों  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्स

 हुए  इन  त्रूटियों  को  दूर  करने  के  लिए  मैंने  पहले  जो  कच्चे  माल  तथा  छोटे-पुर्जों  पर

 शुस्क  में  अन्तर  था  उसे  बहाल  कर  अब  मेरा  यह  प्रस्ताव  है  कि  अधिकतर
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 कस्ये  माल  जित  पर  बजट  के  पहले  50  प्रतिशत  आयात  शुल्क  लिया  जाता  उन  पर
 अब  40  प्रतिशत  अयात  शुल्क  लिया  तथा  जिन  छोटे  पुर्जों  पर  पहले  70  प्रतिशत
 अ।यात  शुल्क  जता  उन  पर  अब  60  प्रतिशत  आय/त  शुल्क

 मैंने  फ्लाई  एश  भर  फोस्फोजिप्सियम  इंटों  तथा  भवन  निर्माण  सामग्री  बनाने  में

 प्रयुक्  मशीनरी  की  विनिदिष्ट  मदों  पर  आयात  शुल्क  को  कम  करके  40  प्रतिशत  करने  प्रस्ताव
 किया  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  यह  रियायत  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  कम  की  गई

 शुल्क  दर  के  बावजूद  ऐसी  परियोजनाओं  पर  प्रारम्भिक  निवेश  बहुत  अधिक  है  ।  ऐसी
 विधियों  के  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  महत्व  को  देखते  हुए  मैं  फ्लाएऐश  और  फोस्फोजिप्सियम
 पर  आधारित  निर्माण  सामग्री  को  पूर्ण  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 मैंने  बजट  में  तैयार  लैदर  तथा  बिना  पोलिश  के  प्रेनाइट  पर  10  प्रतिशत  निर्यात

 शुल्क  लगाया  था  ताकि  निर्यातकों  को  अधिक  मुल्य  पर  आधारित  लैदर  और  पोशिश  किए

 हुए  ग्रेनाईट  के  क्षेत्र  में  कदम  रखने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ।  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  कि  यह  शुल्क  दर  बहुत  अधिक  है  तथा  इसे  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  तदबनुसार  मैं

 तैयार  लैदर  पर  निर्यात  शुल्क  10  प्रतिशत  से  घटा  कर  5  प्रतिशत  और  बिना  पोलिश  के

 ग्रेनाईट  पर  10  प्रतिशत  से  घटा  कर  7  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 बजट  में  मैने  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों  सहित  भारतीयों  द्वारा  अपने  साथ  लाए  जा

 रहे  सोने  पर  आपात  शुल्क  10  ग्राम  पर  450  रुपए  निश्चित  किया  था  जो  कि  यबामूल्य  की
 दर  से  15  प्रतिशत  बनता  है  ।  मेरे  विचार  से  इससे  तस्करों  को  नुकसान  हुआ  है  ।  तस्करों
 को  और  निरुत्साहित  करने  के  लिए  मैं  सोने  पर  आयात  शुल्क  कम  करके  220  रुपए  प्रति
 10  ग्राम  कर  रहा  हूं  ।

 पोलिस्थरीन  के  उत्पादन  में  काम  आने  वाले  करे  माल  ईथायल  बैनजीस  पर  आयात

 शुल्क  को  मैं  40  प्रतिशत  से  घटाकर  25  प्रतिशत  फरने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 बाल  और  रोलर  बियरिंस  के  आयात  के  बड़े  पैमाने  पर  कम  बीजक  बनाये  जाने  की

 रिपोर्ट  मिली  हैं  ।  बहुत  से  संसद  सदस्यों  ने  भी  ऐसे  अभ्यावेदन  दिए  हैं  कि  नमिरस्तर  कम

 बीजक  बनाये  जाने  के  कारण  बाल  ओर  रोलर  बिय  सिस  के  घरेलू  उत्पादकों  पर  विशेष
 कर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  मैं  इस
 श्रेणी  के  आयात  को  110  प्रतिशत  के  अधिकतम  आयात  शुल्क  से  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता

 हूं  ताकि  विनिदिष्ट  दरें  लागू  हो  सकें  ।  बजट  भ्रस्तावों  की  मूल  भावना  के  अनुसार  कई
 मामलों  में  यथा  मूल्य  शुल्क  की  दरें  कम  की  गई  हैं  ताकि  इस  मवों  कुल  शुरुक  कम

 लगे  ।

 इस  समय  6  विनिदिष्ट  कम्प्यूटर  पेरिफेरियल्स  को  छोड़  कर  तथा  कम्प्यूटर
 रियल्स  मूल  तथा  आनुूषंगिक  दर  पर  75  प्रतिशत  आयात  शुल्क  लग  रहा  नई
 आयात  नीति  में  इनके  आयात  को  उदार  बनाया  गया  यह  अध्यावेदन  किया  गया  है  कि
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 75  प्रतिशत  का  शुल्क  क्तेमान  परिस्थिति  में  स्वदेशी  उद्योग  की  रक्षा  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  ।

 तबूनुसार  में  इन  कम्प्यूटरों  पर  तथा  उनके  पेरिफेरियल्स  पर  आयात  शुल्क  बढ़ाकर  110
 शत्त  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  मुझे  आशा  है  कि  स्वदेशी  उच्चोग  इस  बात  को  समझेगा  कि
 यह  एक  अस्थायी  कदम  है  ।  स्वदेशी  उद्योग  को  भविष्य  में  कम  संरक्षण  के  साथ  अपने  अस्तित्व
 को  बनाये  रखने  के  लिए  स्वयं  को  तैयार  करना  होगा  ।

 मैंने  बजट  में  इन्सुलेटेड  थ्मोवेयर  ओर  वैक्यूम  फ्लास्क  पर  30  प्रतिशत  शुल्क  लगाने
 का  प्रस्ताव  किया  था  ।  यह  अभ्यावेदन  किया  गया  है  कि  यह  उधोग  अभी  आरम्भिक  चरण
 में  है  और  उसे  प्रोत्साहन  दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  बजट  से  पूर्व  उपलब्ध
 उत्पाद  शुल्क  की  पूरी  छूट  बहाल  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 सिले-सिलागे  वस्त्रों  और  हौजरी  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  में  इस  उद्योग  द्वारा
 प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  कंतिपय  विभिदिष्ट  द्विमिग्स  और  ईमवैलिशमैंट  पर  आयात  शुल्क
 100  प्रतिशत  से  कम  करके  45  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 मैं  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  वित्त  विधेयक  में  कुछ
 संशोधन  करने  का  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  ये  संशोधन  सामान्य  रूप  से  समर्थेकारी  उपवन्ध

 होंगे  और  राजस्व  की  दृष्टि  से  महत्त्वपूर्ण  नहीं  हैं  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  में  उपर्युक्त  परिवततेनों  से  संबंधित  छूट  अधिसूचनायें  यथा  प्रमय  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी  |

 प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  में  मेरे  द्वारा  सुझ्ाये  गये  परिवतंनों  से  केरद्र  को  कुल  331

 करोड़  रुपए  और  राज्यों  को  271  करोड़  रुपए  की  हामि  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  विसीय  वर्ष  1992-93  के  लिए  केन्लीय

 सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापताओं  को  प्रभावी  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया

 शो  सोममाथ  यढठर्ओजों  :  आज  उन्हें  अच्छे  आचरण  का  प्रमाणपत्र
 मिलना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  तो  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  वित्त  मंत्री  को  हादिक  बच्चाई  दे  रहे

 सारा  सदन  भी  उन्हें  बधाई  दे  रहा  है  ।

 शो  सोमधाय  चटर्जी  :  हर  जीज  के  लिए  केवल  आज  के  लिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वास्तव  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  से  सम्बन्धित  कार्यवाही  3.30  बजे

 आरम्भ  हो  जामी  चाहिए  थी  ।  खेद  है  कि  इसमें  पांच  मिनट  की  देरी  हो  गई  ।  मानतीय  मंत्री

 श्री  जैकब  एक  बकतव्य  देना  चाहते  अगर  सदन  सहमत हो  तो  मैं  मानूतीय  मंत्री  से  वकतब्य

 देने  के  लिए  कहूं  ।
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 कुल  माननीय  हां  ।

 ।  निर्मल  फास्ति  घट  :  संशोधन  कब  प्रस्तुत  किए  जाने

 बआहिएं  ?  ..............  .  ........  .  जो  संशोधत  सश्कार

 प्रस्तुत  करना  चाहती  उनकी  प्रतियां  मिलने  के  बाद  ही  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  कया  ऑप
 बतायेंगे  कि  संशोधन  कब  भ्रस्तुत  होंगे  ?

 उपाध्यक्ष  अहोदंध  :  पांच  मिनट  बाद  मैं  आपको  बता  दूंगा  ।

 थी  विर्मल  कास्ति  यह  सोमवार  अथवा  मंगलवार को  होना  समय  भी
 बताया  जाता  जाहिए

 |...

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  आप  अपने  संशोधन  सोमवार  3.  00  बजे  तक  दे  सकते

 हैं  ।  अब  माननीय  मंत्रों  वक्तथ्य  दे  सकते  हैं  ।

 शी  निरतेश  कॉम्ति  चटेंजी  :  संशोधन  कल  तक  अवश्य  ही  परिचालित  हो  जाने

 चाहिए  ।

 ३.36  म०  प

 मंत्रों  द्वारा  बकतव्य

 नवा  बाजार  दिल्ली  में  29  1992  के  प्ाग  लगते  को  धटना  ।

 संसदीय  कार्यभंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  एस०
 :  में  इस  सम्माननीय  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  नई  नया  बाजार  में

 आज  सुबह  आंग  लग  जाने  की  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  के  संबंध  में  सूचित  करता  हूं  ।

 2.  29  अप्रैल  को  करीब  10.12  बजे  लाहोरी  गेट  पुलिस  थाने  में  सूचना
 प्राप्त  हुई  कि  सुशील  मोहन  स्कूल  के  पास  से  घुआं  उठ  रहा  है  और  वहां  आग  लग  गई  है  ।
 करीब  10.14  बजे  पूर्वाह्न  सी०  से  वायरलैस  पर  लाहीरी  गेट  पुलिस  थाने  को

 सूचना  प्राप्त  हुई  कि  किसी  अज्ञात  व्यक्ति  ने  फोन  पर  बताया  कि  नवेल्टी  सिनेमा  के

 पीछे  पीजी  कोठी  के  पास  नया  बाजार  में  एक  बम  फटा  है  ।

 3.  पुलिस  तुरन्त  घटना  स्थल  पर  पहुँची  और  पाया  कि  1725,  1726  एवं  1727

 नम्बर  की  दो|तीन  मंजिली  इमारतें  ढह  गई  हैं  ।

 4.  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  के  नियंत्रक  कक्ष  को  आग  के  बारे  में  करीब

 10.  10  बजे  पूर्वाह्न  सूचना  प्राप्त  हुई  |  तीन  अग्निशमन  गाड़ियां  तथा  एक  एम्बुलेंस
 तुरन्त

 चटना  स्थल  पर  पहुंची  ।  10.  30  बजे  पूर्वाह्न  आग  को  श्रेणीਂ  का  घोषित  किया

 गया  और  करीब  10.  45  बजे  पूर्वाह्न  इसे  गंभीर  घोषित  कर  दिया  गया  ।  1.15  बजे

 अपराह्  आग  पर  काबू  पा  लिया  गया  ।  कुल  मिलाकर  43  अग्नि  शमन  गाड़ियां  तथा  सात

 एम्बलेंस  धटनास्थल  पर  भेजे  गए  ।
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 5.  इन  तीनों  इमारतों  के  भूतल  ट्रांसपोर्ट  कम्पनियों  के  कब्जे  में  दिल्ली  नगर

 दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  तथा  दिल्ली  पुलिस  ने  मिलकर  बचाव  कार्यें  शुरू  किया  ।

 निगम  के  400  व्यक्ति  और  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  के  250  व्यक्ति  बचाव  कार्य  के  लिए
 तैनात  किए  गए  ।

 6.  कल  से  बचाव  कार्य  बिना  रके  जारी  है  |  दि०  लि०  नि०  के  कर्मचारी

 और  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  के  कामिक  पुलिस  की  सहायता  से  अब  भी  मलबे  को  हटा  रहें  है
 जिससे  कि  मलबे  में  अब  भी  फंसे  लोगों  को  बचाया  जा  सके  ।

 7.  अभी  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  28  व्यक्ति  मर  गए  हैं  और  24  को
 चोटें  आई  हैं  ।  इनमें  से  चार  को  छूटूटी  दे  दी  गई  बाकी  को  विभिन्न

 अस्पतालों  में  दाखिल  कराया  गया

 8.  विस्फोटक  के  बाद  अपराध  बम  निरोधक  केन्द्रीय

 विधि-विज्ञान  प्रयोशाला  तथा  आपरेशन  सेल  के  विशेषज्ञों  ने  घटनास्थल  का  दौरा  किया  ।

 आग  का  कारण  अभी  निश्चित  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  शुरूआती  पूछताछ  के  शुरू
 में  एक  विस्फोट  के  बाद  आग  लगी  और  इसके  बाद  दो  विस्फोट  और  हुए  ।  यह  क्षेत्र  अत्यधिक

 भीड़-भरा  है  और  एक  व्यापारिक  केन्द्र  कई  ट्रांसपोर्ट  कम्पनियां  इस  क्षेत्र  में  स्थित
 जो  हर  प्रकार  के  सामान  को  ढोती  जिसमें  अत्यन्त  ज्वलनशील  वस्तुएं  भी  शामिल

 9.  लाहौरी  गेट  पुलिस  थाने  में  विस्फोटक  सामग्री  अधिनियम  की  धारा  4|5  तथा

 द०  सं०  की  घारा  304/308/427/436  के  अन्तर्गत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है
 आग  के  कारण  का  पता  लगाने  के  लिए  विस्तृत  खोज-बीन  जारी  है  ।  पुलिस  द्वारा  की

 गई  प्रारम्भिक  पूछताछ  से  पता  चलता  है  कि  विस्फोट  नई  बस्ती  के  मकान  संख्या

 1725  में  स्थित  एक  कम्पनी  के  कार्यालय  सह-गोदाम  में  हुआ  ।  एक  आदमी  को  गिरफ्तार

 किया  गया  है  ।

 10.  दिल्ली  के  उपराज्य  दिल्ली  नगर  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  और

 दिल्ली  पुलिस  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  घटनास्थल  का  कल  दौरा  किया  ।

 11.  मैंने  भी  घटनास्थल  का  कल  दौरा  किया  ।  मैंने  दि०  न०  निः|अग्नि  शमन

 सेवा  तथा  दिल्ली  पुलिस  के  अधिकारियों  को  निर्देश  दिए  हैं  कि  वे  शीघ्रतापूर्यक  बचाव  कार्य  करें

 तथा  मलबे  को  साफ  करें  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  इस  घटना  की  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  कराने

 के  आदेश  जारी  किए  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  जांच  के  परिणामों  से  अवगत  करा

 दूंगा  ।

 12.  इस  दुघटना  में  शिकार  हुए  लोगों  को  अनुग्रह  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  दिल्ली

 प्रशासन  ने  कदम  उठाए  हैं  ।

 13.  पुराने  शहर  में  भीड़-भाड़  को  दूर  करने  तथा  थोक  ब्यापार  को  हटाकर  दिल्ली

 के  विभिनन  क्षेत्रों  में  ले  जाने  के  उद्देश्य  से
 जी०  टी०  करनाल  रोड  पर  संजय  गांधी  ट्रांसपोर्ट
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 नगर  का  विकास  किया  गया  है  जहां  पर  बहुत  स्री  ट्रांसपोर्ट  कम्पनियां  गोदाम

 स्थानान्तरित  हो  सकते  हैं  ।  बहुतों  ने  व्यापार  को  स्थानान्तरित  कर  लिया  है  और  अन्य

 व्यापार  को  स्थानान्तरित  करने  की  प्रक्रिया  में  इस  प्रक्रिया  में  भी  तेजी  लाई  ।

 कुछ  समय  पूर्व  दिल्ली  प्रशासन  ने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  दिनांक  1  जून  1992  से  पुराने
 शहर  के  कुछ  भीड़भाड़  वाले  क्षेत्रों  में  भारी  सामान  तथा  वाहनों  के  प्रवेश  पर  पावन्दी  लगा
 दी  जाएगी  ।

 ]
 ह

 ही  तारा  अन्य  खब्दलबाल  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  पर  कोई

 कशन  नहीं  कर  रहा  हू
 «  «०५०५५ ०५०  -०+०  »

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  तों  पालन  करना  हैਂ
 "

 जब भी वक्तव्य दिया जाता है उस पर स्पष्टीकरण पूछने की अनु
 दी

 ]

 जब  भी  वक्तव्य  दिया  जाता  है  उस  पर  स्पष्टीकरण  पूछने  की  अनु  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  नियमों  का  पालन  करना  जब  भी  कोई  मंत्री  वक््तब्य

 देता  है  उस  पर  स्पष्टीकरण  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  हमने  इसकी  की  भी

 अनुमति  नहीं  दी  ।

 थी  तारा  धम्द  झण्डेलबाल  :  में  हसके  वक्तव्य  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा

 हूं  परन्तु  जो  उससे  उत्पन्तस्थिति  है  उस  पर  कह  रहा  हूं  कि  लोगों  के  मकान  जले

 हैं  या  जो  मकान  गिरने  वाले  हैं  उनको  इस  बीच  में  कहीं  पर  द्रांजिट  कैम्प  में  या

 दूसरी  जगह  पहुंचाया  जाए  और  जो  घर  वाले  वहां  पर  पड़े  हैं  उनको  वहां  स्थापित  करने  के

 लिए  तत्काल  कार्रवाई  की  जाए  ,  मेरा  केवल  इतना  निवेदन  है  ।

 श्रो  दाऊ  दयाल  जोशो  :  ये  जो  ट्रॉसपोर्ट  कंपनीज्ञ  हैं  इनको  गोदाम  दिए

 हुए  हैं  ।  लेकिन  ये  जान  बूझकर  शिफ्ट  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  जिस  गोदाम  में  आग  लगी  है  उसी

 गोदाम  के  मालिक  को  गोदाम  मिल  चुके  हैं  लेकिन  वे  वहां  शिफ्ट  नहीं  करना  केन्द्र

 सरकार  उनको  शीघ्र  आदेश  दे  कि  वहां  शिफ्ट  हों  ।  '  '  '*'
 )

 डप/ध्यक्ष  महोरय  :  अब  हम  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को

 3,46  प७

 थी  पी०  पी०  काखियापेदमल
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 भादि  से  संबंधित  प्रस्ताधों  को

 अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 38,  46  भ०  प०

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 दसवां  प्रतिवेदन

 भी  पी०  पी०  कालियापेरमल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  29  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गेर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  तथा  संकलपों  संबंधी  समिति  के  दसकवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  29  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  सक्ल्पों  संबंधी  समिति  के  दसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 3.47  स०  प्०

 बोद्धिक  सम्पति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि  से  संबंधित

 प्रस्तावों  को  अस्वोकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रूप  बन्द  पाल  द्वारा  पेश  किए  गए  द्विप्स  आदि  से  संबंधित

 प्रस्तावों  को  अस्वीकृत  किए  जाने  संबंधी  संकल्प  पर  आगे  चर्चा  आरम्भ  करने  से  पहले  मैं

 यह  बताना  चाहूंगा  कि  इस  संकल्प  पर  चर्चा  में  पहले  ही  4  घन्टे  28  मिनट  का  समय  लग

 चुका  है  तथा  इस  प्रकार  इस  पर  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  सभ्य  अवधि  पूरी  हो  चुकी  है  ।

 पिछली  बार  इस  संकल्प  के  प्रस्त॒तकर्ता  श्री  रूप  चंद  पाल  चर्चा  का  उत्तर  दे  रहे  थे  तथा  वे

 पहले  ही  12  मिनट  का  समय  ले  चुके  इसलिए  उनको  अपना  भाषण  पूरा  करने  का

 अवसर  देने  के  लिए  हम  इस  अवधि  में  15  मिनट  की  वृद्धि  कर  सकते  हैं  |  मेरे  विच्वार  में  सदत

 इससे  सहमत  होगा  ।

 अनेक  सालंनीय  सहस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  15  मिनट  बढ़ाया  जाता  है  ।

 भआ  रूप  चस््व  पाल  :  उपाध्यक्ष  में  अधिक  समय  नहीं  लुंगा  ।  मेरे  पिछले

 भाषण  के  बाद  कुछ  नई  घटनायें  हुई  हैं  तथा  अमरीकी  और  ई०  सी०  के  बीच  फार्म  सबसिडी

 तथा  अन्य  मुद्दों  पर  गम्भीर  मतभेदों  के  कारण  वार्ता  में  रुकावट  पैदा  हुई  है  ।  हम

 जानते  हैं  कि  यह  बातचीत  प्रारम्भिक  दौर  में  ही  अटक  गई  थी  ।  उरगयवे  वार्ता  में  असफलता

 उन  सभी  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  हो  सकती  जो  कि  अपना  भविष्य  वहुपक्षबांद  पर  बनाने
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 आदि  से  सम्बन्धित  प्रस्ताषों  को

 अस्लीकार  करने  के  बारे  में  संकश्प

 का  प्रयस्न  कर  रहे  बार्ता  में  हुई  विफलता  का  कारण  अब  जूम  में  रियो  में  होने

 वाले  पृथ्वी  सम्मेलन  पर  भी  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  भी  हम  सथ  के  लिए  काफी  छिस्ता
 का  विषय  है  |  यह  सब  अमरीका  तथा  उसके  सहयोगियों  के  ददंभ  तथा  सुरक्षात्मक  दृष्टिकोच
 के  कारण  हो  रहा  है  ।  विकसित  देशों  का  सुरक्षात्मक  दृष्टिकोण  तीसरी  दुनिया  के  देशों  के

 लिए  चिन्ता  का  विषय  रहा  विशेषकर  नई  अन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों  नए  समीकरण

 सामने  आ  रहे  अमरीका  अपनी  इ्छा  विकासशील  देशों  पर  थोप  रहा

 3,489  भू०  १७०

 पी०  एस०  सईद  पीठाशीन

 अमरीका  जो  स्वयं  करता  विकासशील  देशों  को  बैसा  करने  की  अनुमति
 नहीं  देता  यद्यपि  उनको  उनकी  परिस्थितियों  के  अनुरूप  इनफी  अधिक  आवश्यकता  होती  है  ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  हमने  राज  सहायता  के  मुद्दे  पर  चर्चा  की  ।  परन्त  उन्होंने  भी  अनाज
 के  निर्यात  के  लिए  अपने  किसानों  को  राजसहायता  दी  हम  गरीब  भारतीयों  को  उबरंकों
 पर  राजसहायता  देने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  ।  अमरीका  के  प्रभुत्व  वाली  उनकी

 संस्थायें  हमें  यह  कह  रही  हैं  कि  हमें  अपने  किसानों  को  राजसहायता  देनी  बंद  कर  देनी

 चाहिए  और  भी  अनेक  उदाहरण  हैं  जिनका  में  उल्लेख  नहीं  कर  रहा

 हूं  ।  अनेक  बातों  पर  चर्चा  हो  चुकी  आज  इतने  भोर  के  समय  भी  हम  यह  चर्चा  कर

 रहे  थे  कि  जो  हम  यह  नई  विश्व  व्यवस्था  बनाना  चाहते  हैं  उसमें  नई  तरह  की  धमकियों  और

 प्रतिबंधों  का  वातावरण  बना  हुआ  है  |  भारत  को  कुछ  नई  प्रकार  की  धमकियां  दी  जा  रही
 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  कार्ला  हिसस  में  धमकी  दी  है  कि  बदला  लेने  के  उपाय  किए

 जायेंगे  ।  कल  यह  घोषणा  की  गई  थीं  कि  बदले  की  कार्यवाही  के  रूप  में  भारत  का

 स्पेशल  30  की  सूची  में  रखा  जाएगा  ।  भेंने  पहले  भी  कहा  है  कि  डकल  प्रस्ताव  स्वीकार

 करने  से  हमारे  अपने  हितों  को  खतरा  उत्पन्न  हो  जाएगा  ।

 मुझे  यह  जानकर  प्रसलनता  हुई  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहीं  कहा  था  कि  अस्त

 और  सेन्य  सेवाओं  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  हितों  का  संरक्षण  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  सतक  रहेगी  ।  मैं  एक  मुहा  उठाना  चाहता  हुं  जो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  चर्चा

 के  दौरान  सामने  आमा  वह  है  हमारे  अनुवांशिक  संसाधन  ।  बहुराष्ट्रीय  इन

 धनों  पर  प्रभुत्व  जमाना  चाहते  हैं  ।  हमें  उनके  प्रति  सावधानी  बरतनी  चाहिए  और  उनका

 संरक्षण  करना  चाहिए  ।  संभावित  नई  विश्व  व्यवस्था  में  भारत  को  और  अनेकों  धमकियों  का

 सामना  करना  राकेट  प्रौद्योगिकी  के  मामले  में  भी  हमने  धमकी  का  सामना  किया

 है  ।  उन्होंने  इस  मुद्दे  पर  रूस  पर  भी  दबाव  डालना  चाहा  उन्होंने  हमें  धमकी  दी  है  कि
 यदि  हम  क्यूबा  को  चावल  देंगें  शब  हम  पर  किसी  प्रकार  के  आथिक  प्रतिबंध  लगाये  जाएंगे  ।

 परमाणु  अप्रसार  संधि  के  लिए  भी  हम  पर  दबाब  हझाला  गया  ।  अब  बदले  की  कार्यभाही  की

 धमकी  दी  जा  रही  है  ।
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 बौद्धिक  सम्पर्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  30  1992

 आदि  से  संबंधित  प्रस्तावों  को

 अस्वीकार  करने  के  बारेਂ  में  संकल्प

 मैंने  यह  संकल्प  इसलिये  प्रस्तुत  किया  है  क्योंकि  सरकार  इस  बारे  में  दोगली  बातें

 कर  रही  है  ।  हम  यह  देखते  आ  रहे  हैं  कि  यद्यपि  सरकारਂ  यह  कह  रही  है  कि  यह

 भेदभावपूर्ण  नीति  लेकिन  फिर  भी  सत्ता  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  यदि

 हम  कृषि  तथा  वस्त्र  संबंधी  प्रस्तावों  से  सहमत  हो  जाएं  तब  हम  भारतीयों  को  लाभ

 होगा  ।  लेकिन  यह  सही  नहीं  हम  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  कर  चुके  हैं  ।  अपना

 संकल्प  प्रस्तुत  करते  समय  मैंने  इन  सभी  बातों  का  उल्लेख  किया  था  ।

 सरकार  और  माननीय  मंत्ती  ने  सभा  में  यह  आश्वासत  वियाथा  कि  कोई  भी  अंतिम

 निर्णय  लेने  से  पहले  संसद  से  परामर्श  किया  जाएगा  और  इस  पर  एक  विस्तृत  चर्चा  हो  सकेगी  ।

 मेरा  अंतिम  यह  है  और  मैंने  प्रारंभ  में  भी  यही  कहा  जो  था  कि  यह  अत्यंत  जटिल  मुद्दा  है  जो

 पुरे  राष्ट्र  को  प्रभावित  करेगा  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लोगों  ने  शापन  दिए  और  राष्ट्रीय  सेमिनार

 जायोजित  किए  गए  जिनमें  यह  विचार  रखे  गए  कि  स्तर  पर  एक  आयोग  गठित

 करना  उचित  होगा  जो  गहराई  से  डंकल  प्रस्तावों  का  अध्ययन  करेगा  हम  उसके  वे

 प्रस्ताव  मान  सके  जो  हमें  अच्छे  लगें  ।  ऐसे  आयोग  की  रिपोर्ट  और  सिफारिशों  के  आधार

 पर  ही  हम  आगे  चर्चा  कर  सकते  हैं  और  भारत  सरकार  को  अंतिम  सिफारिश  कर  सकते  हैं
 ताकि  हमारा  भविष्य  सुरक्षित  रहे  और  हमारी  भावी  पीढ़ियां  हम  पर  यह  आरोप  नहीं
 कि  हम  डंकल  और  उसके  सहयोगियों  के  शिकंजे  में  फंस  गए  ।

 बाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  मेने  पहले  ही  वाद  विवाद
 के  उत्तर  संकल्प  प्रस्तुतकर्ता  सदस्य  से  यह  अनुरोध  किया  था  कि  मैने  उनके  सभी  थिचारों
 को  नोट  कर  लिया  है  और  कि  वह  अपना  संकल्प  वापिस  ले  लें  ।

 एक  बार  फिर  उन्हें  अपना  संकल्प  बापिस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 भी  रेप  चज्द  मानतीय  मंत्री  ढ्वारा  किए  गए  अनुरोध  और  संभा  में  दिए  गए
 इस  आश्वासन  के  फंलस्व॑रूप  कि  इस  पर  सभा  में  चर्ना  कीं  मैं  अपना  संकल्प  बापिस
 लेता  हूं  ।

 संकल्प  सभा  की  अनुभति  से  बापिस  लिया  गया

 सम्ापति  सहोश्व  :  अब  हम  श्री  सत्यगोपाल  भिश्र  द्वारा  प्रस्तुत  अगले  संकल्प  पर
 चर्चा  करेंगे  ।
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 1914  भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  मुअबजा  देसे  के  बारे
 में  संकल्प

 नकल  आल  लत  5  eee  न जलन नल  Snagit  2०  पत००
 3,  55  स०  प७

 सोपाल  गंस  पीड़ितों  को  मुआवजा  देने  के  बारे  में  संकल्प

 को  सत्यगोपाल  सिथ्व  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  कश्ती  है  कि  वह  भोपाल  गैस  व्ासदी

 पीड़ितों  को  उचित  मुआवजा  देने  के  लिए  उपाय  करे  और  यूनियन  कारबाहइड
 रेशन  के  पूर्व  अध्यक्ष  को  गैस  रिसाव  मामले  में  आपराधिक  आरोपों  का  सामना  करने

 के  लिए  अमरीका  से  वापस  बुलाने  के  लिए  उचित  कदम  भी  उठाये  ।”

 2  और  3  1984  को  विश्व  की  सबसे  भयानक  औद्योगिक  त्ासदी  हुई
 थी  जब  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  की  अनुषंगी  यूमियन
 कारबाइड  इंडिया  लिमिटेड  के  भोपाल  स्थित  संयंत्र  के  एक  भंडारण  टैंक  से  40  टन  अत्यन्त

 जहरीली  मिथाइल  आइसोक्यानाइट  गैस  का  रिसाव  हुआ  था  जिससे  5000  लोग  की  मृत्यु
 हो  गई  और  लगभग  6  लाख  लोगों  के  जीवन  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  तब  से
 सात  वर्ष  ब्रीत  चुके  संसद  के  दोनों  सदनों  में  अनेक  बार  चर्चाएं  हो  चुकी  विभिन्न

 समाचार-पत्रों  में  लेख  प्रकाशित  हो  चुके  न्यायालयों  ने  अपने  निर्णय  दिये  हैं  लेकिन  इस
 त्रासदी  के  पीड़ितों  का  भाग्य  अभी  भी  अनिर्णीत  स्थिति  में  ही  1989  में  संसद  ने

 भोपाल  गैस  रिसाव  त्ासदी  की  अधिनियम  पारित  किया  14

 1989  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  अमरीका  की  यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  को  आपराधिक
 और  सिविल  देयताओं  के  अंतिम  निपटान  के  लिए  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  रजिस्ट्रार
 के  पास  700  मिलियन  अमरीकी  डालर  जमा  करवाने  के  आदेश  दिए  थे  |  3  1991
 को  उच्चतम  न्यायालय  ने  1989  के  भुगतान  में  संशोधन  कर  दिया  ताकि  यू०  सी०  सी०  के

 तत्कालोन  अध्यक्ष  श्री  वारेन  एन्डरसन  तथा  जिनके  विरुद्ध  आरोप-पन्न  पहले  ही  दाखिल
 किया  जा  चुका  के  खिलाफ  आपराधिक  मुकदमा  चलाने  की  अनुमति  दी  जा  सके  ।  इसी

 त्रासदी  के  तत्काल  बाद  राहुत  और  पुनर्वास  के  लिए  101  करोड़  to  दिए
 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देशानुसार  पीड़ितों  के  एक  विशेष  वर्ग  को  अंतरिम  राहुत

 के  लिए  7.14  करोड़  र०  दिए  राष्ट्रीय  मोर्चा  शासनकाल  के  दौरास  पीड़ितों
 को  200  रुपए  प्रति  माह  अंतरिम  राहत  देने  के  लिए  1990  में  312.  30

 करोड़  रुपए  दिए  एक  कार्य  जिसका  परिव्यय  163.  10  करोड़  रुपये  जिसमें

 सामाजिक  और  पर्यावरणीय  पुनर्वास  के  साथ-साथ  चिकित्सा  सुविधाएं  भी  के

 कार्याव्वयन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  36,67  करोड़  रुपये  दिए
 लेकिन  देश  के  भीतर  और  बाहर  अधिकांश  लोग  यही  सोचते  हैं  कि  ब्ासदी  के  पीड़ितों  के

 साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  न  तो  भारत  सरकार  ने  और  न  ही  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने

 पीड़ितों  को  बचाने  की  ओर  उचित  ध्यान  दिया  है  ।  जहां  तक  ब्रासदी  की  गंभीरता  का  संबंध

 470  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  बहुत  कम  हूँ  /  पीड़ितों  को  सड़कों  पर  आकर  आन्दोलन
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 भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  देने  के  बारे  30  1992
 में  संकल्प

 करने  के  लिए  मजबूर  किया  जा  रहा  यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  के  तत्कालीन  अध्यक्ष
 श्री  वारेत  एन्डरसन  और  अन्य  को  यह  रकम  मंगवाने  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया
 घटना  के  सात  वर्ष  बाद  की  स्थिति  को  देखते  हुए  में  यह  संकल्प  प्रस्तुत  करने  पर  विवश
 संकल्प  की  सूचना  21  1992  को  दी  गई  थी  ।  इसी  दौरान  भोपाल  गैस  पीड्ितों  के

 कल्याण  के  लिए  न्यायाधिकरणों  को  सिबिल  न्यायालयों  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए
 27-4-1992  को  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  सरकार  को  कुछ  समय  मिल  गया  ।  विश्व
 की  इस  भयानक  ओद्योगिक  त्रासदी  के  पीड़ितों  के  प्रति  भारत  सरकार  ऐसा  रबैया  अपना

 रही  है  ।

 अब  मैं  क्षतिपूति  का  मासला  भोपाल  गैस  रिसाव  तासदी  1985
 केन्द्र  सरकार  को  यह  शक्षित  प्रदान  करता  है  कि  वह  दावों  की  प्रत्येक  श्रेणी  के  लिए  क्षतिपूर्ति
 की  कुल  राशि  का  निर्धारण  करे  और  प्रत्येंक  प्रकार  की  हानि  के  लिए  सामान्य  तौर  पर  दी
 जाने  वाली  राशि  का  निर्धारण  करे  ।  पीड़ितों  को  एकमात्न  प्रतिनिधि  भारत  सरकार  ने

 पूलियन  कारबाइड  कारपोरेशन  के  साथ  14-2-1989  को  कुल  470  मिलियन  अमरीकी  डॉलर
 का  समझौता  किया  था  जो  कि  इस  गंभीर  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  बहुत  कम  राशि

 4.00  प्०

 पहले  भारत  सरकार  ने  पूरी  क्षतिपूति  के  रूप  में  3000  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  का  दावा

 किया  इसलिए  यह  बात  बहुत  आश्चर्यजनक  है  ।  3000  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  की

 मांग  करने  के  बाद  केवल  470  मिलियन  अमरीकी  डॉलर  का  समझौता  करना  सही  नहीं  है
 क्योंकि  यह  तो  दावे  का  केवल  16  प्रतिशत  यह  तो  भारत  सरकार  का  विदेशी  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  के  समक्ष  पूर्ण  समर्पण  क्यों  भारत  सरकार  ने  पीड़ितों  के  हितों  को  त्याग  दिया

 और  उस  संबद्ध  बहुराष्ट्रीय  कारपोरेशन  से  समझौता  कर  लिया  जिसने  4000  निर्दोष  लोगों

 को  मार  डाला  और  लगभग  6  लाख  लोगों  के  जीवन  को  बुरी  तरह  से  प्रभावित  किया  है  ।

 यह  बात  पूरा  देश  जानता  1990  में  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  पीड़ितों  को  प्रति

 माह  200  र०  की  अंतरिम  राहत  देने  क ेलिए  310.  30  करोष्ट  रुपये  स्वीकृत  किए  थे  और

 पांच  लाख  पीड़ितों  को  उक्त  राहत  मिली  भी  उच्चतम  न्यायालय  का  यह  निदेश  है  कि

 3  1992  तक  कम  से  कम  40  दावा-स्यायाधिकरण  स्थापित  कर  दिए  जाने  चाहिऐ
 ताकि  भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  क्षतिपूरति  दावों  का  निपटान  हो  न्याय-निर्णय  की  यह
 प्रक्रिय  एक  कल्याण  3  अतिरिक्त  5  उपायुक्तों  को  लेकर  शुरू  की  गई  जो

 कि  उच्चतम  न्यायालय  हारा  निर्देशित  40  दावा-न्यायाधिकरणों  की  कुल  आवश्यकता  का

 25  प्रतिशत  अब  सरकार  ने  न्यायाधिकरणों  को  कानूनी  दर्जा  देने  के  लिए  27-4-92
 को  एक  विधेयक  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  मैं  नहीं  जानता  यह  विधेयक  कब  पारित

 किया  न्वायाधिकरण  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  मार्गनिर्देशों  क ेआधार  पर  कार्य  करंगे  ।

 यह  उच्चतम  स्थायालय  का  निर्णय  भारत  सरकार  को  आवश्यक  मार्गनिर्देश  जारी  करने  का
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 समय  ही  नहीं  मिला  है  जिसके  कारण  न्यायाधिकरण  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  के  विषय  को
 अंतिम  रूप  नहीं  दे  पायेंगे  ।  प्रारभ  सेही  सरकार  पीड़ितों  को  धोखा  देती  आरही
 ये  कद  तक  जारी  रहंगा  ?  अतः  मे  सरकार  से  अनू  रोध  करता  हूं  कि  वह  मार्गनिर्देश  जारी
 करे  और  तत्काल  40  दावा-स्याथाध्िकरणों  का  कार्य  शुरू  करे  ताकि  क्षतिपूर्ति  देते  में  और
 विलम्द  को  रोका  जा  पीड़ितों  को  दी  जाने  बाली  क्षतिपूर्ति  की राशि  काफी  होनी
 कृपया  यह  सुनिश्चित  करें  कि  विश्व  की  भयानक  ओशद्योगिक  त़ासदी  के  पीड़ितों  को  उचित

 क्षतिपूर्ति  देने  में  विलम्द  न  हो  और  उन्हें  किसी  भी  तरह  परेशान  न  किया  जाए  ।

 पुनर्वास  के  बारे  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  पीड़ितों  को  आवश्यक  चिकित्सा

 सेवाएं  प्रदान  नहीं  की  गईं  ।  पीड़ितों  के  पुनर्वास  के  लिए  अब  तक  दीर्घावधि  का  ठोस  कार्यक्रम

 नहीं  बनाया  गया  है  ।  सात  वर्ष  का  समय  बहुत  अधिक  होता  है  और  एम०  आई०  सी०  गैस
 द्वारा  प्रभावित  कुछ  व्यक्तियों  की  स्थिति  और  भी  ज्यादा  खराब  हो  सकती  है  और  बिकित्सा
 की  दृष्टि  से  इसमें  बहुत  देर  हो  चुकी  हो  सकती  है  ।  पुनर्वास  के  लिए  163.  10  करोड़
 रुपये  की  कार्यमोजना  शुरू  की  गई  ।  इसमें  पर्यावरणीय  और  लिकित्सीय

 पुनर्वास  कार्यक्रम  शामिल  हैं  ।  कार्यक्रम  को  शीघ्र  पूरा  कराने  की  दृष्टि  से  निगरानी  करने  के
 प्रयास  भी  किए  जाने  , चाहिए  ।  उच्चतम  न्यायालय  नेयू०  सी०सी०  को  18  महीनों  के  भीतर
 पीड़ितों  क ेलिए  500  बिस्तरों  का  अस्पताल  स्थापित  करने  के  लिए  कहा  था  जहां  पीड़ितों
 को  मुफ्त  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  होनी  चाहिए  ।  सरकार  को  उच्चतम  न्यायालय  के
 आदेश  लागू  करने  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसार
 केन्द्र  सरकार  को  470  मिलियन  प्रमरीकी  डॉलर  के  भुगतान  कोष  से  प्रीमिमम  देना  चाहिए
 जिससे  पीड़ितों  को  आठ  वर्ष  के  लिए  क्षतिपूर्ति  दी  जा  सके  ।  पीड़ितों  को  उचित  नौकरी  भी
 दी  जाए  ।  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  पीड़ितों  के  उचित  पुनर्वास  के  लिए  सभी  आवयश्क  कदम

 उठाए  जाने  चाहिएं  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  इस  ज्ासदी  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ?  में  नहीं  जानता  कि
 मध्य  प्रदेश  सरकार  और  भारत  सरकार  ने  यूनियन  कारबाइड  काश्पोरेशन  को  सघन  भादादी
 वाले  इस  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  खतरे  वाले  उद्योग  को  लगाने  की  अनुमति  कैसे  दे  दी  ?

 यूनियन  कारदाइड  मे  कम्म  लागत  देखकर  अधिक  लाभ  कमाने  के  लिए  इस  उद्योग  को  इस
 क्षेत्र  मे ंलगाया  था  ।

 सबूतों  के  आधार  पर  ग्रही  साबित  होता  है  कि  संयुक्त  राज्य  प्रमरीका  की

 यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  उस  कार्यवाटी  और  घटनाओं  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से
 जिम्मेदार  है  जिनके  कारण  भोपाल  में  यू०  सोਂ  आई०  एल०  संयंत्र  भंडारण  टैंक  से  90  टन

 एम०  झाई०  सी०  गैस  का  रिसाव  हुआ  ।  गैस  के  रिसाव  के  परिणामों  को  जानते  हुए  भी

 उन्होंने  जानबूझकर  तथा  सोच-समझकर  ऐसा  किया  था  ।  यह  एक  दण्डनीय  अपराध  है  |
 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  अमरीका  की  यूमियन  कार्याईड  कारपोरेशन  के  तत्कालीन
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 अध्यक्ष  श्री  वारेन  एंडरसन  पर  और  इससे  सम्बन्धित  व्यक्तियों  पर  फौजदारी  का  मुकदमा
 अलाने  की  अनुमति  दे  दी  उसी  के  अनुसार  भोपाल  के  मुख्य  न्यायिक  दण्डाधिकारी  ने

 27  1992  को  श्री  वारेन  एंडरसन  की  गिरफ्तारी  का  गैर  जमानती  वारंट  जारी

 कर  दिया  है  ।  श्रव  भारत  सरकार  को  श्री  वारेन  एंडरसन  के  अमरीका  से  निष्कासन

 हेतु  अमरीकी  सरकार  से  तुरन्त  सहायता  मांगनी  चाहिए  |  इस  समय  यह  भारत  सरकार

 का  कर्तव्य  है  कि  वह  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  पीड़ितों  के  हितों  की  रक्षा  अपनी

 न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा  की  रक्षा  करने  और  इससे  भी  अधिक  देश  की  प्रतिष्ठा  और  मर्यादा

 की  रक्षा  करने  के  लिए  अमरीका  से  श्री  एंडरसन  के  निष्कासन  अब  अमरीकी  सरकार

 से  बातचीत  करे  ।  अमसीकी  सरकार  द्वारा  अमरीकी  एयरलाईनर  पर  बम  फेंके  जाने  के

 अभियुक्त  दो  लीबियाई  नागरिकों  के  उनके  देश  से  निष्कासन  हासिल  करने  के  अभी  हाल  ही
 के  किये  गये  प्रयासों  से  भारत  सरकार  को  प्रेरणा  शेनी  चाहिए  कि  वह  भी  एक  उस

 अमरीकी  नागरिक  के  अमरीका  से  निष्कासन  हेत्  कानूनी  और  कानून  के  अतिरिक्त

 भी  आवश्यक  कदम  जिस  पर  इस  शताब्दी  का  और  विश्व  की  सबसे  भयानक

 गिक  त्रासदी  ढाने  का  आरोप  है  |  यदि  केवल  संदेह  के  आधार  पर  अमरीकी  सरकार  लीबिया

 के  दो  नागरिकों  को  देश  से  निकालने  की  मांग  कर  सकती  है  और  उस  देश  के  लिए  सभी

 प्रकार  की  दिक््कतें  खड़ी  कर  सकती  तब  हमे  शान्त  क्यों  बैठे  रहना  जबकि  एक
 अमरीकी  पर  4  हजार  से  भी  अधिक  व्यक्षितययों  की  हत्या  करने  और  लाख  व्यक्तियों  का

 भारी  अनिष्ट  करने  का  आरोप  है  ?  भोपाल  के  मुख्य  न्यायिक  दण्डाधिकारी  ने  अभियुक्त  की

 सम्पत्ति  को  जब्त  करने  के  भी  आदेश  जारी  कर  दिए  परन्तु  इस  समय  एक  अस्पताल  का

 निर्माण  करने  के  उद्देश्य  के  लिए  धन  एकत्रित  करने  के  नाम  पर  यूनियन  कारबाइड  इंडिया

 लिमिटेड  ने  अपनी  परिसम्पत्तियों  को  बेचना  आरम्भ  कर  दिया  इसे  त्रनत  रोका  जाना

 चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  का  क्या  रवैया  है  ?  उन्होंने  पूरी  तरह  से  बहुराष्ट्रीय
 निगम  के  दबाव  के  सामने  आत्म-समर्पण  कर  दिया  7  को  जैसे  ही  श्री  एडरसन

 भोपाल  उन्हें  भोर  दूसरे  व्यक्तियों  के  साथ  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  304,

 3040,  426,  429,  278  और  के  अन्तगंत  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  यूनियन

 कार्बाइड  अतिथिगृह  में  उन्हें  लगभग  छः  घटे  तक  रोके  रखने  के  पश्चात्  जमानत  पर  छोड़

 दिया  गया  ।  उन्हें  तुरन्त  राज्य  सरफार  के  वायुयान  द्वारा  दिल्ली  लाया  गया  झौर  वहां  से

 उन्हें  देश  छोड़ने  की  अनुमति  दे  दी  -  इस  बारे  में  भी  क्या  किया  गया  है  जबफि  अभी

 हाल  ही  में  भोपाल  के  मुख्य  न्यायिक  दण्डाधिकारी  ने  श्री  एन्डरसन  की  गिरफ्तारी  का

 जमानती  वारंट  अदिश  जारी  किया  रसायन  भौर  उर्वरक  राज्य  मंत्री  डा०  चिन्ता  मोहन

 ने  लोक  सभा  में  कहा  है  भौर  में  उन्हें  उद्धत  करता  हूं  :--

 किसी  को  भी  दण्डित  करने  के  बारे  में  विचार  नहीं  कर  रहे
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 ने  न  न  कि  ०  ee.
 क्यों  ?  क्या  यह  भारत  सरकार  द्वारा  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  समक्ष  पूरी

 तरह  से  आत्म-समर्पण  करना  नहीं  हम।री  सरकार  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  निगमों  को  देंश  में
 अमंत्ित  करने  सम्बन्धी  नीति  को  कार्यान्वित  कर  रही  इस  समय  विदेशी  बहुराष्ट्रो
 के  लिए  खुला  द्वार  नीति  भौर  हस  देश  के  कामगारों  के  लिए  निर्मम  मीति  को  लागू  करना

 ही  भारत  सरकार  का  मुद्य  उद्देश्य  बहुराष्ट्रीय  निगम  हमारे  देश  के  व्यक्तियों  को  क्षति

 पहुँचा।कर  केवल  अपना  लाभ  अजित  करने  के  लिए  ही  यहां  पर  आते  जिस  प्रौद्योगिकी
 को  वे  हस्तांतरित  करते  हैं  वह  या  तो  पुरानी  हो  चुकी  होती  हैं  अथवा  प्रयोगात्मक  ही  होती
 है  ओर  जो  फ़िसी  भी  प्रकार  से  देश  के  हित  के  लिए  ल/भदायक  नहीं  बहुराष्ट्रीय
 निग्रमों  के  रिकार्ड  पर  भी  विश्वास  नहीं  किया  सकता  श्रौर  विश्व  स्वस्थ्य  संगठन  द्वारा
 किये  गये  अध्ययन  से  यह  स्पष्ट  हो  चुका  है  कि  जिन  झ्ौषधियों  को  हानिकर  अभवा  पदिचम  में
 मानवीय  प्रयोग  के  लिए  ठीक  नहों  समझा  जाता  है  उन्हीं  प्रौषधियों  को  तीसरे  विश्व  के  कई
 देशों  में  गुणवत्ता  श्रौपधियों  के  रूप  में  भेजा  जता  ऐसे  भी  अनेक  उदाहरण  देखे  जा
 सकते  हैँ  जबकि  बहुरष्ट्रीय  निगमों  ने  विक,सशील  देशों  में  राजनंतिक  लाने  का
 प्रयास  किया  है  श्लौर  इन्हीं  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  धोखेब।जों  के  कारण  ल'ःछतिनी  अमरीका
 में  कुछ  सरकारें  गिरी  हूँ  ।  तीसरे  बिश्व  के  देशों  में  यह  व्याप्स  हो  रही  है  कि

 राष्ट्रीय  निगम  केवल  अपना  लाभ  ही  देखते  है  ओर  पुरानी  अभ्रचजित  प्रौद्योगिकी  को  निर्धम
 देशों  में  हस्तांतरित  कर  देते  हैं  ।  उनके  प्रति  अपने  मन  में  सहनुभूति  क्यों  रखी

 हम  यूनियन  कार्बाहुड  कोरपोरेशन  के  खिल  फ  सछत  के  यंवाही  क्यों  नहीं  कर  ?  हमें  भोपाल

 गंस  त्रासदी  के  मामले  में  यूनियत  कार्बाइड  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  की  सम्पत्ति  को  जब्त  कर

 लेना  चाहिए  झौर  श्री  वॉरंन  एस्हरसन  की  देश  से  निक;सी  के  लिए  प्रयत्न  करना

 अन्त  में  मे  संयुक्त  राज्य  के  प्रशासन  के  रवैये  के  बारे  में  कुछ  भोपाल  गस

 त्रासदी  के  बरे  में  हर  कोई  जनता  अमरीफः  के  प्रमुख  सम|चर  पत्नों  में  एंडरसन  पर

 दारी  का  मुफदमा  चलाने  झोर  गिरफ्त:री  के  गैर  जम,नती  वरंट  जे  री  होने  भौर  सम्पत्ति

 को  जब्त  करने  के  संम्बस्ध  में  विशापन  प्रकाशित  हो  चुके  श्री  एडरसन  पर  फौजद.री  का

 चलाने  के  लिए  उन्हें  भारत  सरकार  के  सुपुर्द  करना  अमरीकी  सरक.र  का

 क  नूनी  और  राजनयिक  कतंव्य  परन्तु  अज  वे  शांत  एक  भोर  तो  अमरीकी  सरकार

 अमरीकी  एयरलाईनर  पर  बस  गिर।ने  के  संदेह  में  लीबिय!ः  के  दो  न/गरिकों  को  उतके  देश  से

 निष्कासन  की  मांग  करती  रही  है  जबकि  वहीं  दूसरी  झोर  यही  सरकार  श्री  एंडरसन  की

 निकासी  के  म/मले  में  श/न्त  जिस  पर  4,000  से  भी  अधिक  व्यक्तियों  की  जस  लेने  का

 प्र.रोप  लग  हुआ  है  ।  ये  दोहरे  मापदन्ड  अमरीकी  सरक.र  ने  लीबिया  के  लिए  हर
 प्रक/र  की  कठिन  हयां  उत्पन्न  की  प्रमरीकी  सरकार  पर  श्री  एंडरसन  की  भिकासी  के

 लिए  दबव  ड,लकर  हमें  लीबिया  की  का  सथ  देना  अमरीका  का  व्यक्हार

 अधिफारबादी  हो  गया  है  ।  भारत  को  क्यदा  को  चावल  न  बेचने  का  आदेश  देसे
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 भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  मुजाबजा  देने  के  आरे  30  1992

 में  संकक्षप

 वाली  अमरीकी  सरकार  कौन  होती  है  ?  रूस  को  भारत  को  अभ्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  का  हस्तान्तरण
 न  करते  का  आदेश  देने  वाली  अमरीकी  सरकार  कौन  होती  वे.प्रत्येक  देश  पर

 शाही  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  अमरीकी  सरकार  के  इस  तानाशाहीपूर्ण  झौर

 बांदी  रवये  के  कारण  तीसरी  दुनियां  के  देशों  के  हित  संकट  में  अब  वहू  समय  आ  गया

 है  जब  विकासशील  देशों  को  अमरीकी  सरकार  के  अधिकारवादी  रवैये  का  मुकाबला  करने

 के  लिए  आगे  आना  इस  समय  अमरीकी  प्रशासन  ने  स्पेशल  301'  का  प्रयोग

 करके  हमारे  देश  की  आधिक  प्रभुता  को  चुनौती  दी  दम  सब  इस  लालफीताशाही  को

 क्यों  सहन  करे  ?

 भारत  सरकार  को  भोपाल  के  गैस  रिसने  सम्बन्धी  मामले  में  आपराधिक  आरोपों

 का  करने  के  लिए  श्री  एन्डर्सन  के  अमरीका  से  निष्कासन  के  लिए  अमरीकी  सरकार

 के  साथ  बातचीत  करनी  यह  सब  हमारी  न्यायिक  व्ववस्था  की  मर्यादा  की  रक्षा

 अपने  देश  की  प्रतिष्ठा  को  कायम  रखने  श्रौर  भोपाल  गैस  त्वासदी  के  पीड़ितों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ।

 अतएव  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  गैस  पीड़ितों  को  पर्याप्त  मुआवजा
 ब्रदान  करे  शौर  उनके  लिए  उश्जित  रूप  में  पुनर्वास  की  सुविधा  उपलब्ध  श्री  बॉरेन

 एणल्डरसन  पर  फौजदारी  का  मुकदमा  चलाने  के  लिए  अमरोका  से  उनके  निष्कासन  के  लिए

 सरकार  को  आवश्यक  कदमः  उठाने

 मैं  इस  सभा  के  सभी  वर्गों  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  इस  संकल्प  का  समर्थन

 करने  का  भी  अनुरोध  करता

 सभ्तायति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तृत  हुआ  :--

 यह  सभा  केन्द्रीय  सरकार  से  छंनुरोध  करती  है  कि  वह  भोपाल  गैस  द्ासदी  के

 को  उचित  देने  के  लिए  उपाय  करे  और  यूनियन  करमबाइड
 रेशन  के  पूर्व  अध्यक्ष  को  गैस  रिसाव  के  म।मले  में  आपराधिक  आःरोधों  का  सामना  करने  के

 लिए  अभरीका  से  वापस  बुलाने  के  लिए  उचित  कदम  भी

 प्रोਂ  रासा  सिह  राचत  :  मान्यवर  सभापति  अभी  हमारे  एक
 साथी  श्री  सत्यगोपाल  मिश्रा  ने  भोपाल  गेस  त्लासदी  के  पीड़ितों  को  मुआवजा  देने  के  सम्बन्ध
 में  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  मैं  उस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  वास्तव  में  जो  भोपाल  गैस
 काण्ड  वह  मानवता  के  इतिहास  में  झौर  सभमसस््ल  विश्व  के  इसिहस  में  एक  प्रकार  से
 अत्यध्त  कलंकपूर्ण  भौर  भयावह  विभीषिकाओं  से  यूक्त  काण्ड  इस  काल्डह  में  एक  साथ
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 10  1914  भोपाल  गैस  बीड़ितों  को  देने  के  थादे
 में  संकल्प

 नमन  ननन+  ७००
 हजारों  व्यक्तियों  को  मोत  के  घाट  उत्तार  दिया  हजारों  व्यक्तियों  को  ताता  प्रफार  के
 रोगों  से  ग्रसित  कर  दिया  ।  जो  भोपाल  पहले  तालों  के  तालाबों  के  नाम  ते  जागा
 जाता  कि  ताल  तो  भोपाल  ताल  और  सब  वही  भोपाल  शहर  इस  ब्लासदी  के
 कारण  इसे  भयंकर  जहरीली  गैस  की  विभीधिका  के  काण्छठ  के  हजारों  व्यक्तितयों  को
 मौत  के  घाट  उतारे  जले  के  कारण  समस्त  विश्व  में  जाना  जाते  ह्लौर  सारी  दुमियां
 ध्यान  इस  बात  की  भोर  गया  कि  वास्तव  में  यंदि  विज्ञान  के  साधमों  का  भली  प्रकार  से
 उपयोग  नहीं  किया  गया  या  थोड़ी  सी  भी  लापरवाही  बरती  इस  प्रकार  कौ  जो  विध्रसती
 प्रौर  जहरीली  गैसें  वह  किस  प्रकार  से  सोये  हुए  लोगों  को  मौत  के  घाट  उत्तार  सकती

 अंसपास  रहने  व.ले  लाखों  लोगों  को  प्रभावित  कर  सकती  भोपाल  तासदी  ते  इस  दाल
 को  सिद्ध  कर

 यह  1984  की  भात  है  भ्ौर  आज  1992  चल  रहा  है  ।  1985  के  अस्दर  इसी
 सबस  में  एक  अधिनियम  पारित  किया  गया  एक  कासून  अनाया  गया  जिस  कानून
 के  अन्तर्गत  यह  तय  किया  गया  था  कि  यह  सूंकि  विश्व  की  सबसे  मह।न  विभीषिका
 घोर  विभीषिका  महान  तासदी  काण्ड  हुआ  है  भोर  इस  काण्ड  में  मरने  वाले  लोगों  को
 समुचित  दिया  जँ।ना  उनके  परिवार  के  अन्दर  जो  बचे  जो  बच्चे
 अनाथ  हूँ  या  जो  बेसहारा  विधवायें  हैं  या  जित  ढंग  से  भी  दुष्प्रभावित  हुए  हैं
 उन  सब  को  कम्पनी  की  ओर  से  समुचित  दिलवाया  जाना  सुप्रीम
 कोर्ट

 का
 भला  सर्वोच्च  न्यायालंथ  ने  इस  बात  को  रुचि  लेकर  भौर  यूलियत

 कार्याइड  के  ऊपर  ददाव  कर  प्रौर  जैसे-सैसे  करके  करोड़ों  अरबों  रुपयों  की  राशि
 को  स्वोक:र  फ़रके  मुआवजा  देने  के  लिए  बाध्य  किया  लेकित  मुस्ते  अफसोस  के  सा

 कहना  पड़ता  है  कि  आज  1992  का  वर्ष  आ  गया  इस  दिशा  में  कोई  ठोस  कदम  उठाया
 गया  प्रत्येक  वर्थ  जब  भोपाल  गैस  की  दुखान्तिका  का  दिन  आंता  तो  हजारों  लोग

 बोट-क्लब  पर  कर  प्रदशेन  करते  वह  इसलिए  कि  उनको  जो  अभी  तक  मुआवजा
 मिलना  जो  राहुत  मिलनी  उनके  पुनर्वास  की  जो  व्यवस्था  होगी
 जो  उनके  इल,ज  की  व्यवस्था  होनी  जो  उनके  रोगों  का  उपचार  होता  चाहिए

 वह  व्यवस्था  उनको  नहीं  मिल  पाई  इस  प्रकार  के  जो  कारखानें  मा  कम्पनियां  उनको

 नगर  की  अबादी  से  दूर  जाकर  बसाना  इस  सारे  मामले  की  कार्यवही  जो  त्वरित

 गति  से  होनी  जिस  तेजी  के  साथ  होनी  वह  नहीं  हो  पाई  परिणाम

 यह  हुआ  कि  आज  हमारे  म।ननीय  सांसद  महोदय  को  यह  प्रस्तव  सदन  में  लाता  पड़ा
 में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहता  हुं  कि  यूनियन  कर्बाइड  कम्पनी  अपराधी  है
 झौर  यूनियन  कार्बनाइड  कंपनी  के  उस  समय  के  जो  अधिकारी  वे  अपराधी  जिसको

 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  सेकिन  पता  नहीं  किस  के  अन्तर्गत  वहां  से  सकुशल
 सिकाल  कर  अमरीका  भेज  दिया  उसके  मालिक  वहीं  बैठ  कर  सब  प्रकार  रे
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 ओपाल  गैस  पीड़ितों  को  मुआवजा  देने  के  बारे  30  1992

 में  संकल्प

 आनाफाटी  कर  रहे  इस  घोर  विधभीषिफः  के  लिए  शौर  हजारों  लोगों  को  मौत  के  मुंह  में

 डढकेलने  के  लिए  इस  कंपनी  के  म।लिक  ज़िम्मेदार  है  भौर  कंपनी  में  फम  फरने  व.ले  लोग

 ज़िम्मेद,र  है  ।  जिन्होंने  ल,परव  ही  की  श्रौर  लपरवाही  से  यह  प्रम  णित  फि  विजवली  गैस

 के  करण  ही  इतने  लोगों  को  फष्ट  उठानਂ  उसके  म/लिक  को  वप्सि  बुल

 हमारे  भारत  के  अमरीफ  के  स।थ  अच्छे  सम्त्न्ध  उन  सम्बन्धों  का  ल+म  उठाते  हमारी

 सरकार  को  सारी  युक्तियों  को  कम  में  ले  चहें  रजनीतिफ  हों  चाहे  कूटनीतिक

 हों  यः|  चहे  आपसी  संबंधों  की  ब/त  हो  अथवा  मानवता  के  नाम  पर  म/तवता  के  विरूद्ध

 काम  करने  व.ले  व्यक्ति  को  बुल|कर  फड़ी  से  कड़ी  जो  हमारे  क  नूनों  के अनुस।र  उस

 व्यक्षि  को  इसकः  स|मना  फरते  के  लिए  बुल/।य  जए  श्रौर  उसके  खिलाफ  कदम

 जाने  चाहिएं  ।

 मल्टी-नेशनल्स  को  हम  देश  में  न््यौता  द  रहे  हैं  और  एक  प्रकार  से  स्वदेशी

 को  उपेक्षित  कर  रहे  ऐसी  परिस्थितियों  के  अन्दर  अत्यन्त  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  ऐसे
 कांड  के  लिए  जिम्मेदार  लोगों  को  अगर  कड़ी  से  कडी  सजा  नहीं  दी  गई  तो  आगे  आते

 वाले  समय  जो  विदे शी  कम्पनियां  इस  देश  के  अन्दर  आने  वाली  हमारी  आ्थिक  सम्प्रभुता  को  चुनौती
 देने  वाली  या  यहां  यर  घुसपैठ  फरन  वाली  है  या  यहां  पर  जो  तकनीक  को  लाने  वाली  या  कहीं
 भी  ऐसी  लापरवाही  करके  यहां  के  निरीह  लोगों  काम  करने  वाले  लोगों  को  मौत  के

 घाट  न  उतार  ऐसी  कप्पनियां  जो  स्थापित  होने  जा  रही  और  आस-पास  के  लोगों  को

 कहीं  मौत  की  गहरी  तींद  न  सुला  ऐसी  कम्पतनियोंकों  सावधान  करने  के  उनको

 सबक  सिखाने  के  जिए  एगज्ञस्गलरी  पनिशमेंट  देना  बहुत  आवश्यक  है  ।  इसलिए  मैं  आपके

 साध्यम  से  मांग  करता  चाहता  हूं  कि  मानसिक  कमजोरियों  को  तोड़  कर  और  एक  स्वतन्त

 तथा  स्वाभिमानी  राष्ट्र  के  नाते  और  अपनी  अस्मिता  का  परिचय  देते  हुए  अमरीका  के  साथ

 बात  करें  कि  यूनियन  कार्बोाईड  कंपनी  का  जो  मालिक  उसको  वहां  से  भेजा  जाए  और  हमारे
 न्यायालय  के  अन्दर  उक्त  पर  मुकददमा  चले  और  उस  मुकददमे  के  कंपैंसेशन  को  वसूल  करने
 की  बात  होनी  चाहिए  तथा  और  सारी  बातें  होनी  चाहिए  |  मैं  भारत  सरकार  से

 अनुरोध  करूंगा  :--

 कब  किसी  का  आसरा-एहसान  लेते

 उसी  को  कर  गुजरते  जो  दिल  में  ठान  लेते  हैं  ।

 दिलवर  मर्द  का  लोहा  जब  मान  लेते

 जो  कमजोर  होता  कान  उसके  सब  पकड़  लेते  हैं  ।”'

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  सन  में  ऐसी  कमजोरी  न  रखे  ।

 ऐसी  दुर्बलता  राष्ट्र  के  लिए  घातक  होती  है  |अमरीका  चाहे  कितना  भी  ताकतवर  होगा  और

 यूनियन  कार्बाईड  कंपनी  चाहे  कितनी  ही  पैसे  बाली  जब  हमारे  निरीह  की
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 में  संकल्प

 जातें  गई  सैंकड़ों  बच्चे  अनाथ  हो  गए  सैकड़ों-हजारों  मातायें  विधवा  हो  गई  हैं  और

 दजारों  लोग  आज  भी  रेप्रो  वेशाओं  से  पोड़ित  ऐसे  रोगों  से  ग्रसित  हैं  और  दर-दर  की

 ठोकरें  खा  रहे  अप्यतालों  के  अन्दर  उनके  लिए  जगह  नहों  हैं  और  उस  बविषैली  गैस  से

 भोपाल  के  अन्दर  नए  रोग  पैदा  हो  रहे  यही  कारण  है  कि  उतको  यहां  पर  आकर  प्रदशेन

 करता  पढ़  रहा  इसलिए  भारत  सरकार  को  अपराधी  को  आरोपों  का  सामना  करने  के

 लिए  यहां  पर  बुलाने  की  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 मैं  एक  बात  मुआवजा  देने  के  बे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मुआवजा  देने  की
 बात  पहले  तय  कर  ली  गई  थी  कि  इस  एक्ट  के  अन्तर्गत  पहले  सही  व्यक्तियों  को  पैसा  पहुंचना

 लेकिन  बीच  में  दलाली  करने  वाले  लोग  या  बीच  में  उनका  नास  जो  दुखी  हैं
 और  जो  पीड़ित  कि  हम  उनकी  सेवा  करना  चाहते  कोई  समिति  बना  कोई  संगठन

 बना  कोई  बिचोलिए  बत  गए  और  सरकार  से  सहायता  लेने  के  लाम  पर  जो  फार्म

 भरने  की  औपचारिकतायें  भरनी  पड़ती  नाना  प्रकार  के  आवेदन  पत्र  और  फार्म  वगैरह
 भरने  पढ़ते  हैं  तो  वह  जो  बिन्नौलिए  लोग  खाने  लग  कइयों  के  आफिस  खुल  गए  और

 कहयों  के  घरों  में  बहुत  पैसा  इधर-उधर  पहुंच  गया  और  वास्तविक  लोगों  तक  जो  सहायता

 समुचित  रूप  से  पहुंचनी  चाहिए  थी  वह  नहीं  पहुंच  पाई  ।  इसलिए  आपके  माध्यम  से  में

 सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  भोपाल  गैस  त़ासदी  के  अन्तर्गत  जो  पीड़ित  लोग  हैं  उन

 सही  पीड़ित  लोगों  को  पुनर्वास  दिया  सही  पीड़ितों  तक  पूरी  सहायता  पहुँचनी  जाहिए
 और  जिन  वपक्तयों  के  पास  में  अमी  प्र  नहीं  पहुंची  है  उनके  पास  में  सह/यता  पहुंचाने
 का  पूरा  प्रयास  करना  चाहिए  ।  जो  भी  करोड़ों  रुपए  की  जैसे  हमारे  सर्वोच्च  न्यायालय
 के  न््यायाधीस  ने  आदेश  दिया  है  और  उसके  अनुसार  जो  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  की

 सरकार  को  काम  सोंपा  है  और  इसके  लिए  जो  कमिश्नर  नियुक्त  किया  है  औंर  अभी  सरकार
 भी  भविष्य  में  एक  बिल  लाने  वाली  उस्ती  भोपाल  त्ासदी  के  पीड़ितों  को  सहायता  करने

 के  सम्बन्ध  कुछ  अपनो  पावर  वगैरह  डेलोगेट  करने  के  तो  में  कहना  चाहूंगा
 कि  उनकी  सहायता  पर  जो  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  वहू  अवश्य  दिया  जाए  और  भविष्य  में

 जो  इस  प्रकार  की  बड़ी-बढ़ी  विषैली  गैस  बताने  विषले  रसायनों  का  काम  करने  वाली

 जो  अगर  अपने  कहीं  अपती  फैैक्ट्रियां  या  बड़े-बड़े  ऐसे  संस्थान  कायम

 करती  हैं  तो  उनके  लिए  सख्त  निर्देश  कर  दिया  जाए  क्रि  में  कभी-भी  ऐसी
 घानी  न  बरतें  और  समय-समय  पर  उनके  संयंत्रों  की  भली  प्रकार  से  जांच  होनी  चाहिए
 ताकि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुखद  घटनाओं  की  पुनरावृत्तिन  हो  ।  हमारे  जो  इंस्पेक्टर

 हमारे  जो  पर्यावरण  को  देखने  वाले  लोग  हों  या  और  भी  जो  हमारे  इस  प्रकार  के

 संस्थानों  के  ऊपर  अधिकारी  नियुक्त  भारत  सरकार  के  या  राज्य  सरकारों  के  या  संबंधित

 विभागों  उन  कम्पनियों  को  भी  जिम्मेदार  ठहराना  चाहिए  कि  वहां  पर  भविष्य  में  इस
 प्रकार  की  बुखांतिकाएं  घटनाएं  नहों  ।

 241



 भोफाल  गैस  पीड़ितों  की  देने  के  भारे  90  1002
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 मुझे  विनोया  भाषे  के  यहु  शब्द  इस  अवसर  पर  माद  आ  रहे  हैं  :
 है  पाँव  और  आत्मज्ञान  है  आंखਂ  जिशान  आगे  बढ़ाना  जानता  है  कि  पांव  खड़ड़े  के  अग्दर

 न  चले  जाएं  हसलिए  उनको  सही  निर्देशित  करने  के  लिए  आंखों  कय  देखना  बहुत  आवश्यक

 तो  विशान  भी  आगे  बढ़ना  चाहता  है  लेकिन  वही  विज्ञान  कब  मानव  के  लिए  घातक

 बन  वही  विज्ञान  मानव  के  लिए  इतना  दुखांत  कारी  दृश्य  पेदा  करने  बाला  हो
 इसके  लिए  जो  बड़ो-बड़ी  कम्पनियां  हों  या  अधिकारी हों  या  प्रशासनिक  कर्मचारी  हों

 या  और  दूसरे  जो  लोग  हों  उन  सब  को  संवेदतशील  हो  करके  इस  प्रकार  के  जो  विषैले

 रसायन  हैं  उनके  प्रयोगों  के  ऊपर  एक  प्रकार  से  बड़ी  सावधानी  पूर्वक  काम  करना

 प्रतिबंधित  फर  देना  चाहिए  या  उनके  स्वास्थ्य  वगरह  की  रक्षा  करने  के  लिए  जिन  कड़े

 ब्ियमों  की  पालना  आवश्यक  हो  वह  अवश्य  करानी  चाहिए  ताकि  भंविष्य  में  इस  प्रकार  कौ

 लापरवाही  कहीं  भी  दष्टिगत  न  हो  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  एक  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  और  केन्द्रीम

 सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  मामले  में  पूरी  शीक्रता  बरती  जाए  ।  पब्रव  इतने
 नौ-नौं  साल  हो  गए  कानून  बन  सब  क़छही  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  माध्यम  से

 और  केन्द्रीय  सरकार  के  माध्यम  से  अधिकारियों  की  मियुक्ति  और  संगठनों  का  निर्माण

 और  उनके  पुनर्वास  कराने  की  इसका  मूल्यांकम  और  जाँच  भी  होनी  चाहिए  कि  वास्तव

 में  इतना  जो  करोड़ों  रुपया  बांठा  गया  है  वह  वास्तव  में  सही  पीड़ित  लोगों  के  पास

 पहुंच  भी  गया  है  या  नहीं  ।  उनके  परिवारों  में  जो  बच्चे  हैं  स्का  पालन-योषण  भी  हो

 रहा  है  या  उनके  घर  वर्गरह  बन  भी  गए  हैंथा  नहीं  या  उमेके  लिए  जो  नयी  बस्तियों

 वगैरह  का  निर्माण  किया  गया  है  वह  बन  गई  हैं  या  वहां  उसकी  जो  विधवाएंँ  हैंमा

 बेसहारा  हैं  या  जो  और  पींडित  लोग  थे  जो  अंधे  हो  गए  जिनकी  आंखों  की  रोशनी

 चली  गई  थी  उन  लोगों  को  कोई  वहां  सहारा  देने  क ेलिए  या  किसी  संस्था  के  द्वाराजों  पैसा

 वगैरह  सरकार  ने  दिया  है  उसका  सही  उपयोग  उनके  लालन-पालन  और  सुखी  जीवन  के  निर्वाह
 के  लिए  हो  रहा  है  या  इस  बारे  में  अवश्य  जांच  की  जानी  चाहिए  और  सही  छहोगों  तक

 सही  सहायता  पहुँचे  इस  बात  की  पूरी  व्यवस्था  की  जानी

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करता  चाहंगा  कि  यह

 जो  हमारे  मातवीय  सासद  जाथी  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  वह  वास्तव  में  लोक  कल्याणकारी

 प्रस्ताव  है और  भोपाल  गैस  जो  इस  यूग  की  सबसे  बड़ी  विभीषिका  थी  और  जिसको  इतने

 वर्ष  हो  गए  उनके  पीड़ितोंको  सही  मुआवजा  वगैरह  मिले  और  यूनियन  कार्वाइड  के  मालिकों

 पर  दबाव  डाला  क्योंकि  उन  कम्पत्तियों  के  पास  हमने  सुना  है  कि  यहां  से  बहुत  पृंजी
 कंमा-कमा  कर  अमरीका  में  उन्होंने  जमा  कर  दी  उतके  खातों  में  अगर  इतमा  पैसा

 अमा  हो  तो  भारत  सरकार  अमरीका  से  और  इस  कम्पनी  फे  मालिक  से  पैसा  भांग  कि  हमारे

 इतने  लोगों  को  इतनी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  इतना  रुपया  ख्यं  करना  पड़
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 10  1914  भोपाल  सेस्त  पीड़ितों  को  मुअआधजा  देने  के  दररे

 में  संकल्प

 रद्द  है  तो  वहू  रुपया  भी  उनसे  बसूल  किया  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  भी  की

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  में  पुतः  मांग  करूंगा  कि  इस  प्रस्ताव  को  सदन  स्वीकार  कर  ले  ।

 1]

 अंभतो  मासिनो  भट्टायार्य  म॑  श्री  सत्यमोपाल  मिश्र  हारा  अत्युत
 किये  गए  संकल्प  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई  भोपाल  त्रासदी  जो  3  1964
 को  अकस्मात्  घटी  उसे  मानव  इतिहास  में  सबसे  भयावह  औद्योमिक  तासदो  बताया  गया  है  ।  में

 यह  कहू  कर  इस  बारे  में  अपनी  बात  आरम्भ  करूंगी  कि  मिश्थित  रूप  से  उन  लोगों  के  सिये  यह  एक  वि
 भीषिका  थो  जिनकी  इस  हादसे  में  मृस्यु  हो  मई  एरम्तु  उन  लोगों  के  लिए  यह  और  भी  बढ़ी
 कारी  सिद्ध  जो  आज  भी  गैस  त़ासदी  के  पीड़ितों  के  रुप  में  रह  रहे  वह  सर्वाधिक  भयाभक  जासदी

 इसलिए  नहीं  कि  इसमें  शारीरिक  रूप  से  लोगों  को  अधिक  क्षति  पहुंची  है  बल्कि  यह  इसलिए  और
 अधिक  भयावह  त़ासदी  क्योंकि  दसमें  निर्दोष  पीड़ितों  के  प्रति  इतनी  अधिक
 बरयरता  और  झककीपन  बरता  गया  है  ।  इस  पूरे  मामले  का  सबसे  अधिक  दु्दद  पहलू  यह  है  कि  चूंकि
 इस  घटना  के  शिकार  व्यक्ति  अधिकतर  निर्धण  और  अविशिष्ट  गुमनाम  व्यक्ति  यह  समक्ष
 लिया  गया  कि  उस्हें  न्याय  मिलना  कोई  आवश्यक  नहीं  है  ओर  उन्हें  केवल  दिखाबटी  दया  मौर  उपकार
 से  ही  संतुष्ट  हो  जाना  यह  दया  और  उपकार  भी  क्यों  में  कई  व्यक्तियों  से  छीम
 लिया  गिया  ।

 सभा  में  प्रत्तुक  संकल्प  में  पर्याप्त  राशि  सुनिश्वत  करने  के  लिए  उपाय  बताये  गए

 हैं  ।  साथ  ही  इलसें  यूनिधन  रार्बाइड  कम्पनी  के  भूतपुरवे  प्रमुख  के  सिष्कास  की  सांग  की  गई  में  यह
 वह  फटा  चाहूंगी  कि  ये  दोनों  मांगे  एक  दूसरे  से  जुड़ी  हुई  क्या  निजी  बदले  की  भावनावश  उसके

 सिष्कासल  को  मॉय  को  जा  रही  है  ?  ऐसा  बढ़ीं  केवल  व्यायथ  पाने  की  खातिर  ही  ऐसा
 किया  जा  रहा  है  ।

 इससे  पहले  इस  त्ासदी  के  घटने  के  कुछ  समय  पश्चात  ही  यह  अभियुकत  भारत  आगरा  उसे

 गिरफ्तार  किया  गया  भा  मौर  इस  शर्तें  Te  जमानत  पर  रिहा  किया  गया  था  कि  जब  सो  उसे  बुलाया
 जायेगा  वह  अदालत  में  हाजिर  8  1995  को  भारत  सरका र  द्वारा  न्यूयार्क  दक्षिणी  छिलका

 अदालत  में  यूनियन  कार्वाइड  कम्पनी  के  खिलाफ़  राशि  की  वसूली  के  लिए  कानूती  कार्यवाही
 आरम्ध  की  गई  ।  इस  पहुल  को  इस  आधार  पर  बर्खास्त  कर  दिया  गंया  था  हि  उचित  नहीं  था  ।

 न्यूयार्क  के  न्यायाधीश  कीनन  ने  उस  समय  बताया  था  कि  यूनियन  कार्थाइड  कम्पनी  को  भारत  में

 अदालतों  के  कार्यक्षेत्र  क ेसमक्ष  मुआवजा  राशि  देना  स्वीकार  करना  अमरीका  और  भारतीभ

 न्याय-पालिका  दोनों  के  निदेशों  का  यह्  स्पष्ट  और  देकढ़ीभरा  उल्संघन  है  कि  अभियुक्त  भोपाल  अदाजत

 द्वारा  बार-बार  पत्र  भेजजानं  पर  भी  लगातार  ध्यान  नहीं  द  रहा  3  1991  को

 ख्बतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  को  इससे  पहले  प्रदात  को  वई  आपर।क्षिक

 प्रतिरक्षा  को  समाप्त  कर  दिया  गया  ताकि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  पुन  उस  मासले  से  सम्बन्धित

 कार्यावाही  शुरू  की  था  सके  ।  भोपाल  जिला  न्यायाध्षोज  को  अक्ालत  में  1069  से  ही  हम  झ्ापर।लिक

 हि 3603



 भोपाल  गेस  पीड़ितों  को  मुआवजा  देने  के  बारे  30.  1992
 में  संकल्प

 मुझदमों  को  दबा  दिया  गया  अब  इन्हें  दबारा  खोला  गया  है  ।  बहुस्हाल  मुख्य  अभियुक्त  लापता
 इसके  अलावा  1  1992  को  मुख्य  न्यायिक  ०ण्डाधिकारी  ने  यूनियन  कार्बाइड  कम्ण्नी

 के  प्रमुख  की
 अल  और  अचल  सम्णत्ति  को  जब्त  करने  के  आदेश  दिये  परन्तु  अदालत  ने  बताया

 था  कि  सरकार  द्वारा  ली  गई  कानूनी  राय  के  माध्यम  से  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  भ्रमरीका  की
 दाण्डिक  प्रकिया  के  अन्तगंत  सम्पति  जब्त  करके  किसी  अभियुक्त  को  अदालत  में  पेश  होने  के  लिए  बाध्य

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  अतः  वह  क।रंवाही  निष्फल  रही  थी  |  जहां  तक  भारत  में  स्थित  यूनियत
 बहिड  कम्पनी  छी  सम्पत्ति  को  जब्त  करने  सम्बधी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  याचका  का  सवाल  यह्
 अभी  भी  अठालत  में  निलम्बित  है और  अभियुक्त  अर्थात्  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  ने  इस  अवसर  का

 संदुपयोग  अपने  भारतीय  शेयरों  को  बचने  प्रयत्न  करके  है  ।  इन  प्रयत्नों  के  बारे  में  अभी  हमें
 जो  नवीनतस  जानकारी  मिली  वह  अत्यत  चिन्ताणनक  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उन्होंने
 रुनी  साधनों  के  माध्यम  से  अपनी  सम्पति  का  हस्तांतरण  करने  की  दशा  में  कुछ  कदम  उठाए  ऐसा

 कहा  रहा  है  कि  20  म।र्च  को  अमरीका  की  यूनियन  कार्बाइड  कंमिकल्स  और  प्लास्टिक  कम्पनी

 ने  गोपल  अस्पताल  न्यास  नामक  एक  धमाथं--न्यासे  की  स्थापना  की  है  और  लंदन  के  एक  भूतपूर्व
 स्यायाधिकर्ता  सर  ईय।न  परसीवल  को  न््य।सी  नियुक्त  किया  है  ।  उसी  दिन  एक  सुरक्षा  सम्बन्धी

 समझौते  के  आधार  पर  यूनियन  कार्बाइड  ने  न््थास  के  साथ  एक  समक्ौता  किया  और  भारतीय  शेयरों

 में  इसके  हैक  और  हितों  को  गिरवी  रख  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  के  आधार

 पर  इस  कारंवाई  को  पहले  ही  रिजव  बैंक  आफ़  इंडिया  की  स्वीकृति  मिल  चुकी  हम  जानना  चाहते

 हैं  कि  यह  सत्य  है  अथवा  क्योंकि  थदि  है  तब  उस  स्थिति  में  क/नूनी  कार्यवाही  उससे  भी  अधिक

 जटिल  हो  जितनी  कि  हमने  पहले  कल्पना  की  हम  यह  भो  महसूस  करते  हैं  कि  अब

 अपराधी  मेघनाथ  के  समान  छुप  रहे  हैं  ।  बादलों  के  पोछे  छिपे  हुए  वे  दिखाई  नहीं  दे  सकते  है  और  वहां

 से  वे  स्थिति  को  अपने  हाथ  में  लेने  कोशिश  कर  रहे  हैं  ताकि  भारतीय  न््यायापालिका  दंड  प्रक्रिया

 के  अन्त  में  उन्हें  मुआवजे  के  रूप  में  जुर्माना  देने  के  आदेश  दे  तो  व ेबच  जाएं  ।  यदि  उन्हें  ऐसा  करने

 की  अनुमति  दे  दी  यदि  भारत  सरकार  इससे  बचाव  न  कर  सकी  तो  उनको  उस  जुर्माने  का  भुगतान

 करने  के  लिए  मजबूर  करने  का  कोई  और  तारोका  नहीं  |  इसलिए  हम  यह  भी  मॉग  करना

 चाहेंगे  कि  भारत  में  यूनियन  कार्बादड  को  भा<मुकत  सम्पत्ति  को  इन  आप  राधिफ  मामलों  के  निपटाए

 जाते  तक  बेचने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  इस  कार्य  में  अपरधियों  की  दोष-दर्शिता  को

 छिपाया  गया  जिसमें  उन्होंने  भोपाल  गंस  त्रासदी  के  लोगों  केयिए  पृथक  रूप  से  एक  अस्पताल

 बनाने  के  लिए  17  मिलियन  डालर  की  रकम  देने  का  प्रस्ताव  रखा  था  विश्व  के  पैमाने  पर  वे  उन

 खाद्य  अपश्रमिकों  की  धृष्ट्ता  को  दोहरा  रहे  हैं  जो  कि  बच्चों  के  खाने  में  मिलावट  करके  गंगा

 में  स््तान  करने  जाते  हैं  और  रास्ते  में  वपसी  पर  भिखारियों  को  कुछ  पैसे  दे  देते  गैस  त्रासदी  के

 लोगों  के  लिए  इस  अस्पताल  का  प्रस्ताव  रखकर  यूनियन  कार्वाइड  भी  वही  रवैया

 अपना  रहा  है  ।  आपराधिक  कार्यवाही  जारी  रखना  आवश्यक  क्यों  है
 ?  निश्चय

 ही  थे  एक  मूल  चीज  चाहते  वह  प्राकृतिक  न्याय  की  मांग  ।  उन  पर  आरोप  लगाया  गया

 है  और  हमें  उनकी  लापरव।ही  के  करण  हुई  मौतों  को  हमेशा  याद  रखना  जो  कि  न  केवल

 एक  अथजा  दो  अथवा  पांच  दस  व्यक्तियों  की
 मौत  थी  बल्कि  कम  से  कम  3700  व्यक्तियों  की
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 1५  1914  भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  मुआबजा  देभे  के  बारे

 में  संकल्प

 मौत  थी  और  इस  त्वासदी  के  दीघंकालिक  प्रभावों  क ेकारण  अब  तक्त  और  लोग  भी  मर  रहे  लेकिन
 हम  यह  समझते  है  कि  आपराधिक  प्रक्रिया  को  निपटाया  जाना  भी  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इन  प्रक्रियाओं
 के  द्वारा  ही  हम  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  पर  वित्तीय  जुर्माना  लगा  सकते  जैसा  कि  पहले  कहा  जा

 श्रुका  है  470  मिलियन  डालर  की  राशि  पर  उच्चत्तम  न्यायालय  के  निर्णय  को  गैस  तासदी  से  अभावषित
 अस्थोकार  कर  दिया  है  क्योंकि  वे  इसे  अपर्याप्त  तथा  एक  तरफ़ा  मानते  फिर  भी  शायद
 प्रापराधिक  प्रकिया  इससे  अधिक  स्वीकार्य  राशि  सुनिश्चित  करने  में  मदद  लेकिन  अपराधियों
 के  करार  नहीं  हो  सकता  यह  समझ  में  नहीं  आता  कि  उच्चतम  व्यायालय  ले

 470  470  मिलियन  डालर  के  मुआवजे  की  राशि  पर  फ़ैसला  कैसे  कर  लिया  ।  उन्होंने  इस  राशि  पर  निर्णय
 कैसे  ले  लिया  ?  भोपाल  गैस  रिसाव  त्रासदी  1985  के  द्वारा  भारत  सरकार  ने  किसी  भी
 ब्यक्ति  के  स्थान  पर  उसका  कार्य  करने  और  प्रतिनिधित्व  करने  का  विशेष  अधिकार  अपने  लिए
 सुरक्षित  रखा  जिसने  कि  इस  संबंध  में  कोई  दावा  किया  है  ।  भोपाल  गैस  से  प्रभावित  लोगों  के

 हित  में  एक  मात्र  प्रतिनिधि  ने  3  विलियन  डालर  अर्थात्  3,900  करोड़  ०  के  मुआवजे  का  दाया  करने
 की  घोषणा  के  साथ  अपना  कार्य  आरम्भ  किया  ।  काफ़ी  देर  से  29  1988  को  भारत  सरकार
 ने  अपने  संशोधित  वाद  पत्र  में  भोपाल  की  जिला  अदालत  में  उसी  राशि  के  मुआवजे  की  मांग  की  थी  ।
 लेकिन  बाद  में  1989  में  भ्रचानक  अदालत  को  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  3  विलियन  डालर  के  स्थान
 पर  500  मिलियन  डालर  की  न्यूनतम  राशि  दी  3  विलियन  डालर  के  स्थान  पर  500  सिजियन
 डालर  !  मुआवजे  की  राशि  में  कमी  क्यों  हुई  ?  किस  आधार  पर  कमी  की  गई  ?

 जहां  तक  भारत  सरकार  का  संबंध  गंस  दुघंठना  के  प्रभावित  लोगों  के  लिए  यह  एकमाल
 याचिकादाता  यह  इस  कार्य  में  लापरवाही  के  लिए  अकेला  जिम्मेवार  है  और  हम  यह  महसूस  करते

 हैं  कि अद।लत  को  गुमराह  किया  गया  है  और  गैस  से  प्रभावित  लोगों  के  म।मले  को  उचित  ढंग  से  प्रस्तुत
 भहीं  किया  गया  है  ।

 जे  |

 निणए्चय  कैन्द्र  सरक।र  का  रवैया  कुछ  समय  से  बदल  रहा  1986  में  समझौते  की  कुछ
 ऐसी  कोशिश  की  गई  थी  और  अब  हम  यह  देखते  हैं  कि  मांग  की  राशि  में  कमी  करके  उसे  बदल  दिया
 गया  वह  भी  इस  आधार  पर  कि  न  केवल  मुआवजे  का  मूल्यांकन  का  तरीका  गलत  था  बल्कि  अधूरा
 भी  इस  बात  का  निर्णय  लेते  समय  सभी  दावों  में  से केवल  5  प्रतिशत  दावों  को  ही  स्पष्ट  किया  गया
 था  उसी  से  ही  कुल  राशि  का  मूल्यांकन  कर  लिया  गया  था  ।  गैस  से  प्रभावित  लोगों  की  स्वास्थ्य  का

 श्रेणी  को  भी  गलत  बत।या  गया  उदाहरण  के  लिए  1985  5  की  भोपाल  योजना  के  अन्तगंत  मुआवजे
 के  लिए  दर्शायी  गई  दावों  की  सभी  15  श्रेणियों  सें  स ेसात  को  निर्णय  के  दौरान  छोड़  दिया  गया  था  ।

 यह  तरीका  है  जिस  तरह  से  भोपाल  गैस  कांड  से  प्रभावित  लोगों  की  ओर  से  एकमात्र  यातचिकादाता

 अपना  कार्य  क्रिया  यह  वह  तरीका  है  जिस  तरह  से  उन्होंने  अपने  म।मले  को  प्रस्तुत  किया  है  और

 बह  वह  तरीका  है  जिस  पर  470  मिलियन  डालर  के  मुआवजे  की  राशि  पर  फंसला  पहुंच  गया

 यदि  लोंगों  को  उचित  मुआवजा  दिलाता  है  तो  यह  आवश्यक  है  कि  यूनियल  कार्याइछ
 की  आभार  ग्रस्त  ऑस्तियों  को  तत्काल  कर  दिया  जाये  ।  .
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 भोगाल  गैस  पीड़ितों  को  म्ृजाबेजा  देसे  के  बारे  30  1992
 में  संकल्प

 यहाँ  एक  अस्य  मुद्दा  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  भविष्य  में  एक  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनी  हारा  किए  गए  अपराध  के  दायित्यों  को  केत्द्र  सरकार  पर  डाल  दिया  जाएगा  क्योंकि

 संच्चतंन  न्थोयालय  का  यहू  अभिनिर्णय  है  कि  एक  कल्याणकारी  राज्य  होने  के  नाते  भारत

 सरकार  को  सभ्ती  दायित्व  अपने  ऊपर  लेने  इसलिए  यदि  मुआवजे  की

 अंदायंगी  में  कोई  कमी  थंदि  यूनियन  कार्बाइड  ने  जो  कुछ  देय  था  उसका  भुगंतान  पहले
 कर  दिया  तो  निश्चय  ही  उच्चतम  न्यायालय  के  अभिनिर्णय  के  अनुसार  भारत  सरकार

 अति  भारतीय  लोगों  को  ही  अतिरिक्त  मुअजजै  की  अदायगी  करनी  होगी  ।  इसलिए

 राष्ट्रीय  कम्पतियों  के  अवगुणों  के  अधीन  देश  को  उसके  कुप्रभावों  की  कीमत  भी  चुकानी
 होगी  ।

 अंग्रेजी  सें  एक  कहावत  है  कि  यदि  कोई  शैतान  के  साथ  भोजन  करगा  चाहता  है  तो

 उसके  पास  एक  लम्बा  चम्मच  होना  चाहिए  लेकिन  यदि  शैतान  विश्य  स/म्राज्यव/द  का  शेतात

 यदि  शैतान  धहुराष्ट्रीय  कम्पतियों  का  शैतान  है  तो  यह  शैतान  आपको  लम्बा  चम्मद्र  भी

 हस्तेमभाल  नहीं  करने  देगा  और  भोपाल  के  मामले  से  यह  प्रमाण  मिलता  भोताल  के  मामले

 में  पहले  इस  बात  का  प्रमाण  दिया  और  आज  सुपर  301  के  कार्यान्वयन  से  एल  एक  बार

 फिर  यह  भली  भांति  महसूस  कर  रहे  हैं  ।  इस  बीच  आठ  वर्ष  गुज़र  गए  हैं  ।

 अधिनियम  1985  बनाया  गया  भर  मेने  यह  देखने  के  लिए  उसे  पढ़ा  लि  दावों  को

 त्वरित  गति  प्रशावी  रूप  समान  रूप  से  तथा  दावेदारों  को  अधिक  से  अधिमः  लाभ  प्रदात

 करने  के  लिए  निपटाया  जा  रहा  है  ।  मैं  दावेदारों  को  अधिक  प्रदान  करने  की  बत्त

 पर  नहीं  जाऊंगा  क्योंकि  में  समझता  हूं  कि  मैंने  उस  मुह्े  पर  पहले  ही  बहस  कर  जी

 जहां  तक  कि  गति  का  संबंध  आपने  सुना  होगा  कि  आयुक्त  के  कार्यालय  में  क्या  हुआा  ।

 अब  तंक  भी  उसे  पूरी  तरह  से  सुसज्जित  नहीं  किया  गया  कितने  न््यायाधिकरणों  का

 गठन  किया  गया  और  उसके  अतिरिक्त  अब  तक  इस  बरबादी  के  कोई  व्यापक  जांच  नहीं  की

 गई  इस  विफतत  के  कारण  साम्राजिक  तथा  पर्यावरणीय  इसके  दी्कालीत

 आने  वाजी  पीढ़ी  और  मर्भस्थ  बच्चों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  और  पर्याप्त  सुधारात्मक  उप्रायों

 का  निर्णय  लेने  के  लिए  इस  संबंध  में  अब  तक  कोई  व्यापक  जांच  नहीं  की  गई  है  ।

 एक  आयोग  था  ।  न्यायाधीश  एन  >  के०  सिंह  आयोग  लेकिन  इससे  पहले  कि  वो  अपनी

 रिपोर्ट  उसे  सरसरी  तौर  पर  भंग  कर  दिया  गया  था  ।  हमें  पता  चला  है  कि

 इस  तबाही  के  पांच  लम्बे  वर्षों  के  बाद  तक  भी  अन्तरिम  सहायता  की  अदायगी  नहीं  की  गई

 राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  को  श्रेय  देने  के  लिए  यह  अवश्य  कहना  चाहिए  कि  उसने  कम  से

 फम  गैस  प्रभावित  क्षेत्रों  के  सभी  निवासियों  के  लिए  अगले  तीन  वर्ष  तक  के  लिए  200  5०
 की  दर  से  360  करोड़  र०  अन्तरिम  सहायता  आवंटित  करने  की  व्यवस्था  तो  की  ।  लेकिन

 उसके  बाद  कुछ  नहीं  हुआ  ।  इस  वास्तविकता  को  कि  इन  स्य  वर्षों  में  कुछ  नहीं
 न्यायालय  में  दलील  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  गया  ताकि  एक  बार  हमेशा  के  लिए  जो  कुछ
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 10  1914  भोपाल  गेंस  बीड़ितों  को  देने  कै  दारे  .

 में  संकल्प

 भी  उपलब्ध  उसे  स्वीकार  कर  लिया  जाए  |  यही  है  जो  आपको  इन  सब  वर्षों  में

 नहीं  इसलिए  यदि  आप  जम्बे  समय  तक  इन्तजार  करेंगे  तो  सम्भवतः  आपको  कुछ  के

 इसलिए  जो  कुछ  भी  मिल  सकता  ले  लीजिए  ।  यह  रबेया  था  और  खेद  है  कि

 यही  दष्टिकोण  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  में  भी  प्रतिविस्थित  हुआ  है  ।  उच्चतम  न्यायालम  मे
 इस  प्रकार  कहा  है  :--

 विचार  में  हजारों  पीड़ितों  को  शीघ्र  राहत  देने  की  आवश्यकता  की
 प्रतीक्षा  की  जा  सकती  जब  तक  इन  अथति  अन्य  न्यायिक  चाहे
 वे  कितने  भी  महत्वपूर्ण  क्यों  न  का  न्यायिक  प्रक्रिया  में  निर्णय  नहीं  हो
 क्योंकि  470  मिलियन  डालर  पर  जल्दबाजी  में  समझौता  करके  इस  मामले  को

 हमेशा  के  लिए  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  हस  प्रकार  पीड़ितों  को  न्याय  से  बंजित
 कर  दिया

 हि  है  1”

 अधिनियम  को  प्रभावी  तथा  समान  हल  ढूंढ़ने  के  लिए  बताया  गया

 यह  एक  चीज  में  प्रभावी  यढ्  है  न्यायिक  प्रक्रिया  को  निपटाने  क्योंकि  वे  गटीब  ओर

 मजबूर  है  और  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  द्वारा  क्रिया  गया  थोड़ा  सा  परोपकार  भी  उनके  लिए
 काफी  होगा  ।  इस  चीज  में  वे  प्रभावी  एक  समान  हैं  ?  निश्चय  वे  युनियन  कार्बाइड
 कम्पनी  के  समान  हैं  ।  उन्होंने  काफी  उदारता  बरती  हैं  लेकिन  दुर्घटना  से  प्रभावित  लोगों
 को  कुछ  नहीं  मिला  ।  यही  समानता  है  ।

 अब  सरकार  ने  इन  सात  अथवा  आठ  वर्षों  के  दाद  आधुंक्त  को  कुछ  शक्तियां  देकर

 अधिनियम  में  एक  मामूली  परिवर्तन  किया  है  ।  हमें  इस  संशोधन  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है
 लेकिन  हम  यह  सुझाव  देगे  कि  आप  इस  अधिनियम  को  पूर्ण-रूपेण  संशोधित  कर  दें  और

 एक  आयोग  का  गठन  करें  जिसके  पास  समयवद्ध  जांच  ओर  निगशनी  के  लिए  आवश्यक

 शक्तितियां  हों  ।

 अपने  भाषण  को  समाप्त  करते  हुए  में  यहूं  कहना  चाहुंगी  कि  ग्ररकार  की

 वर्तमान  नीति  द्वारा  अनेक  और  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  देश  में  लाए  जाने  की  सम्भावना  है
 और  न  केवल  एक  यूनियन  कर्बाहुड  कम्पनी  को  ।  इसलिए  अनेक  अस्य  ऐसी  कम्पनियों  के

 देश  में  आने  की  सम्भावना  है  ।

 वास्तव  सरकार  ने  इस  सत्र  में  दो  अधिनियम  पारित  किए  है  जिसमें  उन्होंने  इस

 अप्रतिबन्धित  प्रवेश  से  होने  वाले  खतरों  को  माना  एक  है  हानिकारक  कीट  तथा  कुमि
 अधिनियम  और  दूसरा  है  लोक  दायित्व  अधिनियम  ।  आपने  यहां  विदेशों  से  अभ्रतिबन्धित

 आयात  बहुराष्ट्रीय  कम्पतियों  ढ्वारा  होने  वाली  हानि  और  नुकसान  को  माना  लेकिन

 यह  दो  अधिनियम  काफी  नहीं  है  ।  यह  कुछ  भी  तहीं  यह  कैवल  तूफान  के  सामने  तिनके

 के  बराबर  है  ।  प्रदूषण  उत्पन्त  करने  वाली  प्रोध्ोगिको  को  अधिक  में  अधिक  उत्तर  से

 रित  किया  जा  रहा  है  ।  भोपाल  में  कया  हुआ  ?  वहां  केगल  पर्यावरण  का  प्रहन  नहीं
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 श्रोपास  गंस  पौड़ितों  को  मुआवजा  देने  के  बारे  30.  1902

 थे  संकल्प
 न  +त-ततनतनसक  ॑न«मम+-+न>पान++-

 था लेकित यह वास्तविकता है कि दोषी अभी भी सुरक्षित यह तथ्य कि उन्होंने हमारे लोगों पर रोटी का टुकड़ा फेंकने की गुस्ताखी की जैसे कि वे भिखारी यह तथ्य कि उन्होंने भारतीय न्यायपालिका के प्राधिकरण को चुनौती देने की गुस्ताखी की है और यह कि उन्होंने हमारी जनता को न्याय न देने की गुस्ताखी की है और उन्हें केवल दान देने का प्रस्ताव रखा यह भोपाल मामले के पीछे राजनीति के खेल तंथा अन्य पर्यावरणीय मुद्दों को प्रकट करता है । हम प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के सम्मुख है जो कि हजारों लोगों का कत्ल कर भाग सकते एक भोपाल है । लेकिन जो कुछ भी सन् में भोपाल में वह अब से कुछ वर्षों बाद भारत में कहीं भी हो सकता हो सकता है वह विपक्ति झ्चानक न आए बल्कि धीरे-धीरे आए । हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अप्रतिबन्धित प्रवेश के कारण इतने बड़े विनाश की घटनाओं का रोक नहीं सकते । श यह हमारा निवेदन यह हमारी मांग है कि इन इत अन््तर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए न कि भिक्षा झौर न ही दया की कुछ बुंदें । भोपाल गैस दुर्घटना से प्रभावित लोगों के लिए वह सब कुछ नहीं है बल्कि उन्हें पूरा न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस ओर एक कदम बढ़ाने के रूप में मैं इस संकल्प का समर्येत करता हुं ओर अन्य सदस्यों मेरे साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे साथ इस संकल्प का समर्थन करें और मेरा सरकार से दृढ़ अनूरोध है कि वे इस संकल्प को स्वीकृति दें । सप्रापति महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही । थी शीबललत पाणिन्रही : सभापति ' ' ४ ** । हा० राफ्भोपालन अंधरण को“म नहीं है । सप्ांपति महोदय : श्री श्लीबल्लम आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । क्ोरम के लिए घंटी बजाई जाती है । अब कोरम माननीय श्री श्रीव्तन पणिग्रडी अपना भाषण जारी रख सकते हैं । की अंयहलभ पाणिग्रही : सभापति में श्री सत्पगोपाल मिश्र का इस संकहूप को प्रस्तुत करने के लिए करता जिससे कम से कम इस विषय पर चर्चा का अंवसर तो मिलेया इस मामले की पुतरीक्षा करने का भी मौका मिलेगा । निश्यय यह एक अपमानजनक बात है कि इस दुर्घटना के आट वर्षो बाद भी इस मामले पर यहां आज भी चर्जा की जा रही है । 348



 10  1014  भोपाल  गैस  पीड़ितों  कौ  देते  के  दारै
 में  संकल्प

 यह  इस  शताब्दी  की  सबसे  बड़ी  विनाशक  घटना  जिसमें  हजारों  बेकसूर  लोग

 भोपाल  शहर  में  मारे  गये  थे  ।  आठ  वर्षों  से  अधिक  समय  के  बाद  हम  इस  पर  संसद  में

 चताी  कर  रहे  हैं  ।  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  ।

 इस  दुल:द  घटना  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  ने  पीड़ितों  को  राहत
 देने  संबंधी  कार्य  तथा  उनके  बचाव  कार्यों  का  प्रबंध  शीक्षता  से  अपनी  क्षमता  के  अनुसार  किया

 था  ।  उसके  बाद  सरकार  ने  आवश्यक  कानून  भी  बताया  इससे  पहले  ऐसा  कोई  कानून  नहीं

 यह  दुर्घटना  2  दिसम्बर  1984  की  आधी  रात  को  बल्कि  3  दिसम्बर  को  बहुत  सुबह
 बटित  हुई  और  29  1985  को  आठवीं  लोक  सभा  गठित  होने  के  बाद  संसद  ने

 भोपाल  गैस  रिसाव  विभीषिका  पारित  किया  था  ।

 संबंधित  अदालतों  में  भी  यह  मामला  उठाया  गया  इस  मामले  को  अमरीका  की  अदालतों
 में  भी  उठाया  गया  लेकिन  इसे  न्यायाधीशों  द्वारा  विभिन्न  दलीलसों  से  क्षेत्राधिकार  की

 दलील  आदि  से  रहू  कर  दिया  गया  था  ।

 §.C0  ४०  प०

 उसके  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  दावे  जिला  न्यायाधीश  अदालत  भोपाल  के  समक्ष  प्रस्तुल
 किये  थे  ।  बहां  भी  मामले  में  देरी  हुई  ।  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  में  विलम्ब  एक  परम्परा

 बन  गई  है  ।  हमें  इस  विलम्ब  को  समाप्त  करने  के  लिए  कुछ  करना  चाहिए  |  हम  सभी

 जानते  हैं  कि  न्याय  में  देरी  न्याय  की  हत्या  इसके  बावजूद  न्याय  में  दरी  हो  रही  है  ।

 बलेमान  बोझिल  प्रक्रिया  के  तहत  जिला  न्यायालयों  में  ऐसे  मामलों  में  भी  निर्णय  लेने  में  दरी

 हो  रही  है  |  फिर  जैसे  भी  रहा  जिला  न्यायालय  भोपाल  ने  यूनियन  कारबहड  कारपोरेशन

 को  350  करोड़  रुपये  का  भुगतान  करने  के  आन्तरिक  आदेश  जारी  कर  दिये  थे  ।  यह  एक

 आन्तरिक  आदेश  था  ।

 कृपया  उस  दुखद  घटना  पर  ध्यान  दीजिए  ।  मध्य  प्रदेश  उच्च  स्यायालय  के

 समक्ष  इस  आदेश  के  विरोध  में  अपील  की  थी  तो  एक  माननीय  जज  ने  इस  राशि  को

 100  करोड़  हपये  कप्त  करके  350  करोड़  से  250  करोड़  कर  दिया  ।  निःसंदह  भारत
 सरकार  द्वारा  उसके  खिलाफ  फिर  से  अपील  की  गई  ।  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  सरकार
 ने  न  केवल  पीड़ितों  के  हितों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  बल्कि  आवश्यक  राहत  आदि  जितनी
 जरूदी  संभव  हो  सके  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  अपने  ढंग  से  प्रयास  किये  हैं  ।

 मुआवजे  की  राशि  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  रहा  है  और  अन्त  में  47  करोड़
 डांलर  की  राशि  निश्चित  की  गई  ।  वास्तव  में  ऐसे  मामलों  में  कोई  सीमा  नहीं  हो  सकती  ।

 जितनी  अधिकतम  राशि  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  उतनी  प्राप्त  की  जानी  चाहिए  ।  मेँ  यह
 नहीं  कह  सकता  कि  वास्तविक  राशि  क्या  हो  सकती  है  |  लेकिन  जितना  करना  संभव  हो

 उतना  करने  का  प्रमास  करता  चाहिए  ।
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 लिीवती  भट्टाचाय  प:ठासोन  ।  जो  यहां  चाहे  कुछ  भी  कह  सकते  हैं
 लेकिन  मानव  जीवन  की  तुलना  में  अन्य  कोई  विकल्प  नहीं  हो  सकता  जाहे  हम  एक
 दो  लाख  या  दस  लाख  का  भुगतान  करें  ।  लेकिन  यह  राशि  मृतक  के  रिश्तेदार  को  ही  दी
 जा  सकती  मूल्यवान  जीवन  समाप्त  हो  गया  उसे  वापिस  नहीं  लाया
 जा  इसलिए  में  इस  बात  पर  जोर  देकर  कहता  हूं  कि  इसके

 मुआवजे  आज  धन  का  भुगतान  या  अन्य  वस्तुएं  मानव  जीवन  का  विकल्प

 नहीं  हो  सकती  ।  लेकिन  इन  परिस्थितियों  में  जब  दुर्घटना  होती  है  तो  प्रासंगिक  प्रश्न  यह
 उंठता  है  कि  उसे  टाला  जा  सकता  है  निश्चय  ही  समय  पर  उपचारात्मक  उपायों  से  टाला
 जा  सकता  है  ।  इस  दुर्घटना  के  लिए  कौन  जिम्मेवार  है  ?  अभी  तक  इस  घटना  के  कारणों
 का  स्पष्ट  रूप  से  पता  नहीं  चल  पाया  है  ।

 कभी-कभी  हमारे  सरकारी  उपक्रमों  जैसे  कोल  इण्डिया  लिसिटेड  के  निर्माण  की  प्रक्रिया
 में  कुछ  दुधेटनाएं  हुई  थी  ।  पिछली  वर्षा  ऋतु  में  उड़ीसा  में  इन्दिरावती  सरोवर  बहुउद्देश्यीय
 परियोजना  निर्माणाधीन  थी  ।  उसमें  एक  नहर  थी  ।  एक  सौ  से  ज्यादा  श्रमिक  उसमें  कार्य
 कर  रहे  थे  ।  अचानक  बाढ़  का  पानी  आ  गया  था  और  दुघंटना  हो  गई  थी  ।  ये  सारी

 दुर्भाग्यपूर्ण  बातें  हैं  ।  लेकिन  जब  ऐसी  घटनाएं  होती  हैं  तो  हमें  इसके  पीछे  कारणों  और

 परिस्थितियों  को  जानना  चाहिए  और  बिशेषतया  जब  कि  बहुत  से  बहुराष्ट्रीय  कारपोरेशन  अब
 भारत  में  पंजी  लगाकर  अपनी  औद्योगिक  इकाइयां  स्थापित  करना  चाहती  हमें  इस  भोपाल

 दुर्घटना  से  सबक  सीखना  जाहिए  ।  इंस  तरह  की  दुर्घटनाओं  से  बचने  का  भविष्य  सें  ध्वाल

 रखना  चाहिए  ।

 सभापति  जब  आप  यहां  से  बोल  रही  तृष  आपने  कहा  था  कि  यह
 एक  आपराधिक  लापरवाही  है  ।  में  आपसे  सहमत  हुं  इस  दुर्घटना  से  सैकड़ों  हजारों
 व्यक्तियों  को  जानें  गई  थीं  झौर  आगे  भी  बहुत  से  लोगों  कोਂ  काफ़ी  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़ेगा  ।  हजारों  लोग  पूरी  तरह  से  अपंग  हो  गये  हैं  और  लाखों  अभी  भी  मातसिक

 सदमे  से  पीड़ित  |  अतः  प्राकृतिक  रूप  से  ऐसे  आपराधिक  लापरवाही  के  लिए  उन  लोगों  को

 उदाहरण  के  तौर  पर  सजा  दी  जानी  चाहिए  जिभकी  लापरवाहीं  के  कारण  ऐसी  दुर्घटंनाएँ

 होती  इस  बीरे  में  कोई  दो  राय  नहीं  है  ।  आगे  एक  और  प्रश्त  था  ऐसे  कितने

 नाके  उद्योग  है  जो  घनी  आबादी  वाले  नगर  में  या  उसके  आस-पास  स्थित  हैं  ?  हमें  इस  ओर

 ध्यान  देना  होगा  कि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  मन  हों  ।  क्षेत्राधिकार  जादि  तो  एक

 कामनी  लड़ाई  थी  और  जब  ये  सब  बातें  हो  रही  तो  अन्त  14  1989  को

 सभी  पार्टियों  की  सहमति  से  उच्चतम  न्यायालय  में  प्रभावित  एक  समर्शाता  हुआ

 हमारे  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायध्रीश  ने  भी  अपनी  इच्छा  से  इसे

 उचित  ठहराया  था  ।  इस  समझौते  के  पीछे  तर्क  यह  था  कि  इससे  निसहाय  पीड़ितों  को  जल्दी

 से  जल्दी  राहत  मिलेगी  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  लेकिन  मुख्य  घटक  यह  था  कि  जल्दी  से
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 जल्दी  राहत  दी  जाये  ।  निःसंदे  हु  300  बिलियन  डालर  का  दाबा  भुगतान  किए गए  470

 मिलियन  डालर  की  तुलता  में  इसमें  काफ़ो  अन्तर  भारत  की  दृष्टि  में  यह  काफी  बड़ी
 राशि  लगती  लेकिन  वास्तव  में  अमरीका  की  दृष्टि  में  स्थितिकी  ग़म्भीरता  को  देखते

 हैए  यह  एक  छोटी  सी  राशि  थी  ।  क्रुछ  अन्य  दुधेटनाओं  में  जहां  हानि  ठगफी  कम

 शाध्ट्री  कारपो  रेशन  ते  मुआवजा  लगभग एक  बिलियत  डालर  तक  दिया  हमारी  जिन्सा

 वो  पीश्तों  को  जीध्र  राहुत  देता  लेकिन  पीड़ितों  को  तुरस्त  राहुत  हहुंचाते  के लिए  इस
 राशि  पर  समझौता  हुआ  नेकित  मुझे  दु:ख  है  कि  आज  तक  थीड़ितों  को  मुआवजे  का

 भूगतान  न  होने  से  तुरन्त  राहुत  बिलाने  का  उद्देश्य  खत्म  हो  गया  यह  इस  कहानी  बी  बहुत  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  नेनिर्गनेय  लिया  तो  किर  इसमें  और  द्वेरी  क्यों  हुई  ?

 इस  देरी  का  क्या  कारण  है  ?  इस  समझौते  के  बाद  भी  तीत  पुनरीक्षित  योचिक.एं  दायर  की

 गई  जिसमें  से  एक  भारत  सरकार  द्वारा  दायर  की  गई  थी  और  फिर  कुछ  महीनों  पहले  पिछले

 अक्तूबर  के  अन्त  में  फिर  अन्तिम  निपटान  किया  गया  जिसमें  470  मिलियन  डालर  की  राशि

 दैती  तय  ।  निःसंदेह  पिछले  निर्णय  से  कुछ  बेहतर  हुआ  क्योंकि  उसमें  अपराधिक  मानले  शुरू
 करने  संबंधी  प्रतिबन्ध  अक्तूबर  में  दिये  गये  निर्णय  में  यह  प्रतिरंध  हटा  गया

 था  ।  इसके  साथ-साथ  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  अन्य  शर्ते  लथाई  उच्चतम  न्यायाजय  ने

 1987  में  अपना  ही  निर्णय  रह  करके  भोपाल  गैस  रिसाव  का  म।मला  तथा  470  मिलियन  डालर  का

 पमझीता  कायम  रखा  ।  कारब।इड  अधिकारियों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  व्यक्तियों  पर  अपराधिक

 मुकदमा  चलाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।  मिः:संदेह  यह  एक  सुधारजन्य  तथा  स्वागत  योग्य  कदम

 यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  तथा  यूतियन  कारब्राईड  हण्डिया  लिमिटेड  के

 अधिक  रियों  को  एक  निर्देश  दिया  गया  थ्रा  ।  अठाख  महीनों  के  अन्दर  पीडितों  क ेलिए  500
 वाला  एक  अस्पताल  बताया  जाये  तथा  आठ  ब्रर्ष  तक  पीड़ितों  की  देखरेख  के  लिए

 मुफ्त  विकित्सा  खुविया  प्रदन  की  जाये  ।  मैं  नहीं  जातता  कि  कसा  यह  अवधि  निर्णय  देने  की
 तारीख  से  है  यः  जब  घटना  हुई  थी  उस  तारीख  से  है  |  यदि  यह  जब  घटना  हुई  थी  उस

 तारीझ  से  है  तो  मेरे  विद्वर  से  कहु  अवधि  अब  समाप्त  होने  जे  रही  है  ।

 कि  पहले  कहा  गया  जितना  भी  राज्य  के  कल्याण  के  रूप  में

 इस  क्षति  को  पूरा  करना  भारत  सरकार  का  काम  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 जो  दिशा-निर्देश  दिये  गये  क्या  यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  तथा  ग्रूनियन  कारबाइड
 इण्डिया  लिमिटेड  ते  उसे  पूरा  किया  है  किथा  जा  रहा  क्योंकि  उनके  वेयरमेन  और

 '
 मैनेजिंग  डायरेक्टर  श्री  एण्डर्सत  अब  फरार  हो  गये

 जैसा  कि  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  सी०  आई  द्वारा  जांच  भल  रही  है  |  सी०

 आई०  इस  जांचू  को  पूरा  करने  में  कितना  समय  लेगी  ?  यदि  इसे  जांचकरनमे  में

 श्वित  समय  लगता  है  तो  आई  जैसा  प्रतिष्ठित  संगठवद  की  विश्वसतीयता  संकट
 में  प्रड़  जायेगी  |  इसलिए  जांच  श्रीघ्र  ही  पूरी  की  जानी  भाहिए  ।
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 यह  न  केवल  कुछ  राशि  के  निर्धारण  का  प्रश्न  है  बल्कि  पीड़ित  लोगों  को  भुगतान
 करने  का  प्रश्न  मात्र  200  रुपये  प्रति  माह  आन्तरिक  भत्ता  या  इसी  प्रकार  का  अन्य

 कुछ  लाभ  देने  का  आदेश  या  प्रबंध  जिसे  फिर  से  उन्हें  अन्तिम  भुगतान  के  एवज  में

 योजित  किया  जा  रहा  जैसा  मैंने  कहा  हैएंसे  मामलों  में  कोई  भी  सीमा  पर्याप्त  नहीं  है
 तथा  मानव  जीवन  और  मानव  पीड़ाओं  का  कोई  मोल  नहीं  हो  सकता  है  ।  जो  कुछ  उन्हें
 अन्तरिम  भत्ता  के  रूप  में  भुगतान  किया  गया  को  समायोजित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त  उन्हें  पूरा  अन्तिम  भुगतान  कर  दिया  जाना  भारत-सरकार

 उसके  विचरार्थ  मेरा  यह  अनुरोध  है  |  200/|-  रुपये  प्रतिमाह  की  दर  से  दिया  गया  धन

 या  इसी  तरह  दी  गई  अन्य  धतराशि  को  अन्तिम  भुगतान  देते  समय  नहीं  गिना  जाना  चाहिए  ।

 यहू  राशि  अन्तरिम  भत्ते  से  अतिरिक्त  होनी  चाहिए  ।

 पीड़ितों  को  व्यक्तिगत  तोर  पर  किए  गए  भुगतान  के  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है
 सम्बद्ध  दावों  को  मध्यस्थ  या  ऐसे ही  किसी  प्राधिकारी  को  भेजना  होता  है  ।

 रित  प्रक्रिया  की  सिविल  कोर्ट  की  प्रक्रिया  है  ।  यदि  कोई  विवाद  हो  तो  एसे  मामलों  में  भी

 स्थिति  को  और  बिगड़ने  में  काफी  लंबा  समय  जो  बच्चा  उस  समय  पैदा  नेहीं  हुआ
 था  और  के  गर्भ  में  था  और  उसके  बाद  पैदा  हुआ  है  और  आठ  वर्ष  की  आयु  का  नहीं  है
 उसमें  शारीरिक  विक्ृति  और  आशक््तत।ा  हो  सकती  है  ।  ऐसे  बच्चे  कितने  समय  तक  पीड़ित

 रहेंगे  ?  स्वभाविक  रूप  से  विशेष  न्यायालयों  जिनके  लिए  विशेष  प्रक्रिया  निर्धारित  की

 गई  न्याय  जल्दी  देना  चाहिए  ।  राज्य  सरकार  को  भी  कुछ  जिम्मेदारियां  दी  यई

 हैं  ।

 यह  सब  किसकी  निगरानी  में  हो  रहा  हमने  इस  काम  के  लिए  कुछ  आयुक्त
 बनाए  हैं  ।  परन्तु  उनके  उतके  न्यायालय  के  कमरे  भी  तैयार  नहीं  और

 कारियों  को  अपने  कमरे  लेने  और  वहां  से  कार्य  कर  पाने  में  असाधारण  विलंब  हों  रहा

 है  ।  इस  तरह  की  कुछ  बात  इस  मामले  को  गंभीरता  स ेलिया  जाना  चाहिए  ।  इस  कार्य
 पर  नियमित  निगरानी  रखी  जानी  चाहिए  |  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  केन्द्रीय

 आसूचना  ब्यूरो  इस  काम  को  तत्परता  से  करे  और  इसे  भी  उच्च  प्राथमिकता  दे  ।  साथ  ही
 अन्य  जैसे  अपराधिक  मामलों  इत्यादि  में  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरों  ने  उच्चतम  न्यायालय

 के  अक्तूबर  के  फैसले  के  बाद  इस  बारे  में  निर्णय  ले  लिया  है  और  केन्द्रीय  आसूचना  ब्यूरो  में

 इस  दिशा  में  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  है  |  परन्तु  इसमें  अनेक  बाधाएं  आ  रही  हैं  ।  केन्द्रीय

 आसूचना  ब्यूरो  ने  श्री  एन्डसंत  की  परिसंपतियों  को  जब्त  करने  और  अभियुक्त  की

 घिक  मामले  में  न्यायालय  में  उपस्थिति  सुनिश्चित  करने  के  आदेश  जारी  कराने  के  लिए  स्यायालय

 में  जाने  के  लिए  कदम  उठाए

 परन्तु  मुझे  बताया  गया  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  कानूनों  के  अनुसार  परिसंपत्ति

 को  इस  तरह  से  जब्त  करने  की  अनुमति  नहीं  है  |  ऐसा  ही  झुछ  हो  रहा  है  ।  परन्तु
 मैं

 कि  हमारे  पास  इस  संबंध  में  कुछ  तरह  की  संधियां  भी  हैं  ।  हमारे  अमेरिका और  di
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 खथ  प्रत्यपंण  संधि  भारत  सरकार  को  उच्च  स्तर  पर  इस  बारे  में  भी  शंयुकत  राज्य

 अनेरिका  की  सरकार  के  साथ  बात  करनी  चाहिए  ।

 इस  तथ्य  के  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  है  कि  गैस  त्ासदी  के  इन  पीड़ितों  को  जितमीं

 भी  अधिक  धन  राशि  की  व्यवस्था  की  जा  सके  वह  की  जाए  ।  इस  दिशा  में  मंभीरता  से

 सभी  प्रकार  के  प्रयास  किए  जाने  और  ये  प्रयास  भी  यभाशौक्म  किए  जाने

 इस  तरह  से  मेँ  सुझाव  दंगा  कि  बेहतर  होगा  कि  माननीय  मंत्री  और  भारत  सरकार  इस
 शामले  की  मिलकर  पुनरीक्षा  करें  और  इसमें  जो  कमियां  है  उन्हें  दूर  करें  ।  इसमें  जो  खांमियां

 है  उन्हें  हर  संभव  तरीके  से  दूर  करने  की  कोशिश  की  जाए  ।  यदि  जरूरत  पड़ी  तो  इस  संबंध

 में  उनके  विचार  जानने  के  लिए  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  से  बात  करने में  कोई

 हानि  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  क्या  है  ?  हम  पीड़ितों  को  अधिकतम  राहुत  प्रदान  किए  जाने
 के  इच्छुक  हैं  |  हम  जानते  हैं  कि  भारत  सरकार  भी  इस  त्रासदी  के  पीड़ितों  की  सहायता
 करने  की  इच्छुक  है  |  में  जानता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  मूनियम  कारबाइड  कारफोरेशन
 के  अधिकारियों  से  कोई  सहान्  भूति  नहीं  परन्तु  फिर  भी  अत्यधिक  विलंब  हो  शहा
 है  ।

 परन्तु  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  में  कुछ  खाभियां  मौजूद  हैं  जैसा  कि  पहले  कहा  गंवा

 है  कि  बिलंग  इसका  सहचर  है  ।  ऐसा  होता  है  कि  यदि  दादा  किसी  न्यायाधीश  के  न्यायालय में
 बटबारा  मुकदमा  या  सिविल  मुकदमा  दायर  करता  है  तो  यह  दादा  और  पिता  की  अुल्यू  के

 काफी  लम्बे  समय  बाद  प्रोते  के  समय  में  सुनवाई  के  परिपक्व  होता  है  ।

 परस्तु  कुछ  भी  हो  इस  मामले  में  इसे  तेर्ज  से  करना  होगा  ।  इस  जटिल

 प्रक्रिया  से  पार  पाया  जाना  चाहिए  और  कुछ  सारांश  किस्म  की  प्रक्रिया  शुरू  की  जाएं  ।

 भारत  सरकार  को  इस  समस्या  का  समाधान  चाहिए  और  यदि  जरूरत  पढ़े  तो  इसमें
 .  विभिन्न  दलों  के  नेताओं  से  परामर्श  किया  अ,य॑  ।  अतः  क्षतिपूर्तिकी  राशि  को

 -  अधिकतम  करने  के  लिए  हर  संभव  कोशिश  की  जानो  चाहिए  तथा  इसका  भूमसानः  अयाकरिश्ा

 किया  जाना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करतो  हूं  ।

 सुधोर  गिरि  :  सभापति  मेरा  एक  सूचनताप्तद  मुझ्दा  है
 वंश्िजिम  बंगाल  के  भिदतापुर  जिले  को  आज  साक्षर  जिला  धोवित  किया  गया  यह  देश  के

 साथ-साथ  पूरे  सदन  के  लिए  अति  प्रसन्नता  और  प्रेरणादायक  खबर  में  आपके  माध्यम

 महू  खबर  सदन  को  देना  चाहता  हूं  ।

 :
 _  शक्तपति  महोदत  :  जानकारी  के  लिए  अपका  धन्यवाद  ।  मैं  समझती  हूं  कि  सदन  इस

 का  दृजहार  करने  में  आपके  साथ

 शी  पो०  सो०  थामत  :  सभापति  मैं  भोपाल  मेंस  ज्लासदी  के

 पौंडितों  को  मुआवजा  देने  संबंधी  प्रस्ताव  लाने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  ध्रम्यदाद  देता  है
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 ओर  इस  बात  के  लिए  भी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  कानूनी  कार्रवाई  शीघ्र  की  जा  रही  मझे
 खेद  है  कि  यह  प्रस्ताव  तबाही  के  कुछ  वर्ष  बाद  लाया  जाना  चाहिए  था  जिसमें  स्टष्ट  रूप  से

 इस  बात  का  उल्लेख  होना  चाहिए  था  कि  हम  गैस  पीड़ितों  को  उचित  न्याय  और  मुआवजा
 सुनिश्चित  करने  में  बिलकुल  विफल  हो  गए  हैं  ।  यह  बात  सत्य  है  कि  निपदान  राशि  केवल
 470  मिलियन  डालर  है  जबकि  याचिका  दाताओं  की  ओर  से  सरकार  द्वारा  दाता

 के  रूप  में  लगभग  3  मिलियन  डालर  का  दावा  किया  गया  है  ।  यह  बात  सच  है  कि  हमें

 इतनो  कम  राशि  पर  समझौता  करना  पड़ा  है  जब  कि  इसकी  तुलनां  में  हानि  कई  गुना
 अधिक  हुई  है  और  मआवजा  अदा  करने  वाला  नियोकता  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  की

 एक  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  है  ।  परन्तु  इसके  बावजूद  भी  हम  राशि  का  संवितरण  सुनिश्चित

 नहीं  कर  सके  कानूनी  लड़ाई  चल  रही  है  ।.

 उच्चतम  न्यायालय  ने  अब  मुकदमा  चलाने  की  अनमति  दे  दी  है  और  उस  अनुमति  के

 आधार  पर  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  ने  गिरफ्तारी  वारंट  जारी  किया  है  ।  उस  कंपनी  के  मालिक

 अपेराधिक  लापरवाही  के  मामले  में  एक  कथित  कारंबाई  का  अभियुक्त  और  यह  अनेपेक्षित

 है  कि  सरकार  अभियुक्त  को  न्यायालय  में  नहीं  ला  सकी  है  ।  अब  प्रत्यर्पण  के  लिए  कदम  उठाए
 जाने  हैं  ।  मुझे  यह  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  सश्कार  ने  यह  दलील

 है  कि  कुछ  भी  हो  प्रत्यपंण  नहीं  फिया  जा  सकता  है  ।  ऐसे  भी  मामले  हैं  जिनमें  प्रत्यपंण
 :  स्रंधि  है  .।  विदेशों  की  सरकारों  ने  प्रत्यपंण  के  बारे  में  तकनीकी  बारीकियोंकी  दलीलें  दी  हैं  ।

 में  नहीं  समझता  हूं  कि  यहां  पर  संबंधित  पक्ष  ने  ऐसी  दलील  दी  है  ।  यह  हमें  देखना

 ,  है  कि  प्रत्यपंण  के  लिए  कदम  श्ञीघत्र  उठाए  जाएं  तथा  अभियुक्त  को  भारत  में  वापिस  लाया

 जाएं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  संबंध  में  उठाए  जाने  वाले  आवश्यक  कदम  सरकार  को  बहुत  ही

 गृंभीरता  से  उठाने  होंगे  ।

 इस  मामले  के  बआरे  में  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  दावाकर्त्ताओं  को  समुचित  मुआंवजा
 :  सुनिश्चित  किया  जाए  और  उन्हें  इसका  भुगतान  शीघ्र  किया  जाए  |  यह  भी  एक  असफलता

 ही  है  कि  समुचित  कानून  बना  लिए  गए  और  वास्तविक  हानि  का  अक्लत  कर  लिया  गया

 है  परन्तु  अभी  तक  अधिकरणों  की  स्थापना  नहीं  की  ग़ई  यहां  तक  कि  कानून  बना  लिए

 गए  हैं  ओर  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  यह  दुःखद  सत्य  है  कि  इस  बारे  में  कदम

 उठाने  में  समय  लगेगा  ।  मैं  सरकार  से  इसे  बहुत  गंभीरता  से  लेने  और  यह  करने

 का  अनुरोध  करूँगा  कि  अधिकरणों  का  गठन  शीघ्र  किया  जाए  तथा  प्रत्येक  व्यक्तिगत  मामले

 के  लिए  मुआवजा  निर्धारित  कियां  जाए  ।

 अन्य  पहलुओं  को  मैं  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  लेकिन  मेरा  हस  तथ्य  से  पूर्ण  साभजस्प  है  कि

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  से  अधिकतम  सीमा

 तक  मुआपजा  राशि  प्राप्त  के  लिए  तत्काल  और  कदम  उठाने  हेतु  कतंव्यनिष्ठ  होना  चाहिए
 तथा  सभी  दावाकर्त्ताओं  को  अधिक  से  अधिक  मुआवजा  दिया  जाए  ।  यह  ऐसा  मामला  है
 जिससे  इस  तरह  की  सबसे  अधिक  तबाही  हुई  है  और  यह  ऐसा  मामला  है  जिसमें  तबाही  अभी  भी

 ne
 285

 4



 10  1914  भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  मुआवजा  देने  के  बारे
 में  संकल्प  |

 हो

 है

 जिससे  और  ज्यादा  समस्या  पैदा  हो  रही  इस  तथ्य  को  ध्यान में  रखा
 जाया  चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  चाहिए  कि  निरन्तर  हो  रहे  नुक्सान  के  मुआबजे
 का  उजित  रूप  से  आकलम  किया  जाता  है  और  समुचित  रूप  से  पीड़ितों  को  दिया  जाता

 ,.  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  तरह  के  उन  मामलों  की  ओर  भी  आकर्षित  करूंगा  जो
 कि  अन्यत  भी  घटित  हो  रहे  केरल  में  में  एक  पहलू  लाने  की  करूँगा  हालांकि
 यह  प्रत्यक्ष  रूप  से  संबंधित  नहीं  है  ।  हमारे  पास  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कंपनियों  सहित  कुछ
 कंपनियां  हमारे  अपने  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कारखानों  से  भी  किसी  तरह  का  रिसाव  हो  रहा
 है  और  उनसे  हो  रहे  बहिस्लाव  से  लोगों  को  अत्यधिक  नुकसान  हो  रहा  है  ।  मैंने  अन्यथा  भी
 यहूं  तथ्य  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  ला  दिया  के  मामले  में  उहोंने  उसका  दौरा

 भी  किया  है  |  वह  इसे  जानते  हैं  यह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  कोंचीन  में  कोबीन  मण्डल  केਂ

 कारखाने  का  बहिस्राव  एक  नदी  के  जरिए  आ  रहा  है  ओर  उन  गरीब  लोगों  की  खेती

 लगातार  नुकसान  पहुंच  रहा  है  जिनके  पास  50  सेंट  से  कम  यह  भूमि  इसकी

 से  काफी  समय  से  खेती  के  योग्य  नहीं  रह  गई  इतमें  से  कई  लोगों  ने  लगभग  17

 पहुले  से  इस  भूमि  पर  खेती  करनी  बंद  कर  दी  उनमें  से  कुछ  लोग  न्यायालय  गए
 और  ऐसे  मामले  जिनमें  न्यायालय  ने  कुकी  की  है  और  मुआवजा  देने  के  आदेश  दिए  हैं  ।  अब
 भी  यह  बड़ी  जो  कि  मुआवजा  देने  में  समर्थ  है  या  उस  कंपनी  के  आस-पास  की  भूमि
 को  अधिगृहीत  करने  की  स्थिति  में  है और  किसानों  को  मुआवजा  दे  सकतो  है  ऐसा  नहीं  कर

 रही  है  ।  मैं  आपके  जरिए  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इसे  पर  गंभीरता  से  विचांर

 किया  जाए  उन  को  मुआवजा  देने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं  जो  पिछले  17  साल  से

 नुकसान  उठा  रहे  वे  उनकी  कृषि  भूमि  पूर्णतः  कृषि  के  अयोग्य  हो  जासे  के  कारण

 विका  कमाने  की  स्थिति  में  नहीं  मैं  और  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।

 में  इस  प्रस्तीव  का  समर्थन  करता  और  माननीय  सदस्य  को  यह  विधेयक  ले

 के  लिए  और  इस  प्रस्ताव  के  संबंध  में  उन्होंने  इसको  जो  व्यापक  पृष्ठभूमि  की  है  उसके  लिए

 उन्हें  बधाई  देता  ह॒
 णि

 वबड्ली  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  मुआवजा  जल्दी-से-जल्दी
 देने

 के
 लिए  कदम

 उठांए  जाएं  और  तथाकथित  अभियुक्त  की  उपस्थिति  भी  सुनिश्चित  की  जाएं  जो  न  केवल

 न्यायालय  से  फरार  है  बल्कि  देश  से  भी  फरार  है  और  मैं  संमझता  हूं  कि  यह  एक  ऐसा

 है  जिससे  भारत  सरकार  को  बहुत  गंभीरता  से  चाहिए  ।'  ४०

 (
 हिस्दी

 )  जाएं  का  हक  ल्र न्यायालय
 सती  दाऊ  दयाल  जोशी  :  माननीय  सभापति  म/ननीय  संदस्यों  का  मत
 अपराधी  को  बाहर  बुलाकर  के  कानूनी  प्रारंभ  की  माननीय  सदस्थों  ने

 इस  प्रकार  की  भावना  प्रकट  की  है  वह  स्तुत्य  आज  ही  नवभारत  टाईम्स  में  एक  खबरे

 छपी  है  कि  भोपाल  में  मुख्य  न्याथिक  मजिस्ट्रेट  के  यहां  इनका  एक  मुकदमा  वर्ज  है  ।  वहां  पर



 भीषोल  ैस  प्रीढ़िशो ंको  देने  के  बारे  30  1992

 में  पकल््प

 शीगलाब  मजिस्ट्रेट  की  अदालत  में  आज  ही  यूनियन  कारबाइड  के  वकील  ने  कहा  है
 कि  मेरे  मुकक्लि  को  भारत  सरकार  में  अब  कोई  विश्वास  नहीं  रहा  ।  अंब  मैं  यह  मानकर

 हूं  कि  भविष्य  कशी  भी  पूर्व  निदेशक  भारत  की  अदालत  में  उपस्थित  हो  संकेंगें  या

 यहीं  ।  में  समझता  हूं  कि  भारत  में  इस  शताब्दी  की  इससे  बड़ी  दुर्घधना  नहीं  हो
 सकती  ।  एक  बार  ही  जब  अपराधी  आ  गया  तो  उसको  छहू  घंटे  अंरर  छूट्दी
 दे  दी  गई  ।  इसके  अंदर  कोई  न  कोई  बत  जरूर  नजर  है  हम  केस  में  कमजोर

 है  |  हमारे  द्वारा  जो  वकालत  की  जा  रही  है  उसमें  कमी  है  ।  निश्चित  रूप  सुप्रीम  कोर्ट

 में  एक  म।निटरींग  सैल  बनाया  जाना  चाहिए  और  निश्चित  इसको  गंभीरता  से  लें  ।

 के  डाक्टर  दतत।ते  हैं  कि  इस  दुर्घटना  के  बाद  मुक्त  नहीं  हो  सकेंगे  ।  अंधे  .
 कुबक्ेः

 लंसक्े  ।  प्रकार  की  स्थिति  कई  पीढ़ियों  तक  भोगनी  पड़ेगी  ।:  सुप्रीम  को

 ते  आदेश  किया है  कि  पांच  सौ  बेड  का  एक  हास्पिटल  बनाया  जाए  और  अफ़्ठ  साल  तक  यूनियन

 को्एशाइड  इस  अस्पताल  का  साशा  खर्जा  वहन  करेगी  और  पचास  करोड़  रुपया  इसके

 रखाब  का  प्राप्त  होता  था  ।  इसके  प्रति  गंभीरता  नहीं  अब  तक  कोई  नींव  रखने  कीं

 स्थिति  नहीं  एन्डसंन  कोई  बड़ा  व्यक्ति  नहीं  वह  बड़ा  उद्योगपति

 डिलाफ  सबूत  से  सझत  बयों  नहीं  करना  चाहते  ।  ने  को  जिछा  कि

 70  व्यक्ि  के  हत्यारों  को  क्यू  को  वापिस  सौंपा  ।  वल्डे  बैंक  सरकार  बताएं  कि

 छा  को  राहत  मिल  छोगी  या  में  सबक्षता  हूंਂ  कि  तहीं  मिल  -  सकेगी  ।

 इच्चकेःलिए  वे  आज  भी  में  सरकार  उमको  जब्स  करे  ।  क्यों

 नहीं  सरकार  उनको  जब्त  करना  चाहती  |  यह  ठीक  है  कि  कानूनी  प्रक्रियायें  इस  प्रकार  की  है

 कि  जब्स  करने  के  बंद  वह  आंदमी  6  महींते  में  न््ययालय  में  अपील  कर  है  ।  फिर

 तक  कि  वहूं  है  या  नहों  ।.  बह  कट  रहे  हैं

 किमेअ  धो  नहीं  हुं  ।  इससे  बड़ा  कोई  नहीं  हो  सकता  इस'जए

 उसके  शेयरों  को  जब्त  करके  पत्रस]करोड़  रुपया  अस्यताल  को  जागा  क्योंकि

 र,ज्य  सरक/र  को  अगनो  होती  सीमित  बजट  होता  है  वहू  ज्ए  दा  कुछ  कर  नहों

 .  वहां  हज  हेजररों  व्यक्तियों  की  आँदों को
 गई  जीन  मरण  के  प्रश्त  है  इसलिए  मेररः  निवेदन  है  उनको  की  पूरी

 रकम  जल्दी  से  जल्दी  मिले  और  अपराधी  को  बुलाकर  नियमानुसार  जये  और  सजर

 दी  जाये  ।  अगर  हम  नहों  दे  प.ये  ओर  मुआवजे  के  आधर  पर  निर्भर  रहे  कि

 मिले  तो  गरीबों  को  मदद  दी  «.वेगी  तो  इस  प्रकार  देश  के  अन्दर  भ्रौर

 की  भटत/क्त  हो  सकते  कि  समारति  महोदव  आप्र  स्वय॑ने  कह  था  कि  भारत  में

 विदेकी  कस्त्रीज-तेजी  से  पांद  .
 पतार  रहों  ऐसी  स्थिति  लेगा

 भुरसे  यब्णीरता  अभी  लगती  नहीं  ।

 ३३५
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 में  संकख्य

 कल  जो  दिल्लीः  में  वुघंटटमा  हुई  बहू  कोई  छोटी-मोटी  दुर्घटना  नहीं  भनी  अभबादी
 के  अन्दर  ग्रोद  मे  बने  मंत्री  जी  तहीं  नियम  ऐसे  है  कि  मंत्री  जी  के  बक्तब्य  के  '

 बह  बहस  नहीं  कर  यह  कक््तव्य  राज्य  सभा  में  तो  निश्चित  रूब  से  सरकार
 की  इसपर  खिवाई  मेरे  पास  पुष्ट  प्रमाण  हैं  कि  वहां  जो  तीन  कारखानेदार  हैंਂ
 उनमें  एक  व्यक्ति  को  पूरी  जमीन  अन्यत्  अववंटित  कर  दी  गई  लेकिन  बहू  यहां  भी  पांव
 पक्षरे  हुए  और  वहीँ  भी  पॉव  पसारे  हुए  इस  प्रकार  से  एसी  घटनायें  है  ।
 भरंनो  बिल  की  घटना  सारे  विश्व  में  इसी  तरह  ८1  एक  उदाहरण  है  ।  ॒

 राजस्थान  के  अन्दर  अनु-गक्ति  प्रोजेक्ट  तीम  साल  में  एक  ब।र  अभ्यास  भी  होता
 है  वलावरण  बनता  कुछ  लोगों  कोਂ  भ्रस्यस  के  क/रण'  भव  लगता  मह  ठीक

 क्रि-अध्य/स.  के  दौरान  लोगों  कोः  प्रशिक्षित  किया  ज.ता  है  झोर  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  यह

 सही  भी  है  ।  कहां  पर  बीस*पच्चोस  मील  तक  उस  अगु-शक्ति  प्रोजेक्ट  के  अ/सफ्स  कोईਂ

 सड़क  नहों  कज्ये  गड।र  उनमें  अभ्यास  जब  चलता  है  तो  तीन-च/र  घंटे  तंकਂ  लोगों को
 काफी  भय  सताता  वहां  नकली  खूप  से  लोगों  को  निकालने  का  काम  होता  भेश

 इस  सम्द/क्त  में  निवेदद  कि  हमारे  देश  में  जिस  प्रकार  संतिक  हैं  उसी  प्रकार  से

 अपए-शक्िति  भी  होका  चाहिए  उसफा  निश्चित  बजट  होना  चाहिए  ।  मशध्यम्रःसे

 ऐसे  बतरन,क  स्थान  हैं  डइन  हम  त्वरित  मति  से  पहुंचकते  के  सशक

 का  मम  दे  सरकार  उत्त  पर-गम्भोर  नहीं  है  ।

 एक  बार  यहां  चर्चा  भी  हुई  थी  अग्-शक्ति  की  तो  जज  साहब  भौर  मैने  इसका

 उल्लेख  था  ।  कई  तरह  की  वहां  जन्म  लेती  हैं  भोर॑  तरह-तरह  की  बीमारियां
 फैलली  इसलिए  हमें  इस  पर  ध्यान  देना  भगवान  न  करे  ऐसा  दुःखदई  दिन

 लेकिन  किधि  का  विधान  ऐसा  है  कभी  भी  कुछ  घट  सकता  है  इसलिए  हमें  इस  पर

 ध्यान  देकर  वहां  सब  प्रकार  की  सुविधायें  मुहैया  करनी  आठ  साल  हो  मये  इस

 भोषल  गैस  दुर्घटना  में  दो  साल  से  यहां  हूं  मेने  कोई  सत्र  नहीं  देखा  जब  इसਂ

 पर  बहस  न  होंकी  हो  ।  परिण/म  कुछ  नहीं  होता  न  केस  का  निर्णन  हो  रहा

 एंडलेगन  इसको  स्वयं  से  ले  रहे  अगर  सरक/र  को  शक्ति  फा  अमुमात

 पूकिफा  कर्बादक  इण्छिया  के  पूर्व  निदेशक  को  होता  तो  निश्चित  रूप  से  कोई  गंभीर

 निर्गेक  लेते  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  निर्ण्र  दिशा  उसके  ब।द  दूसरे  जज  ने  उनको  राहत  दे

 जछ  ऐसे  के  प्रति  जिम्मेदाश  का  भाव  न  निभायर  क्यों  ऐसी  अगे  अपील  की  है  ।

 फैसले  के  खिल,फ  रूप  से  भाज  भोपाल  में  गलीगली  के  अन्दर  भोपाल  नेस

 जासदी:के  लोगों  से  भिल  जायेंगे  जो  पीक्ष  भोग  रहे  हैं  जिनके  परिव/र  नष्ट  हुए  उनके

 ब/सत्मर  रुके  रहे  नहीं  प्रंधे  हो  गये  लूली  लंगड़ी  संत।न  कर  रहे  इन  सबके

 बहने  मासलीक  सदस्य  में  'गेर:-सरकररी:  प्रस्ताव  द्वारा  संकल्प  लगे  उसके  अ्तभंत  मूला

 को  विश्ततर  करके  उसके  खिलकः  कारंबाई  की  इस  संकरफ  हाट  निश्चित
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 में  संकल्प  ह

 रूप  से  हम  उन  लोगों  को  न्याय  दिलवा  सकेंगे  जिसके  परिवार  उजड़े  जन्मान्ध  हो  गये

 ऐसे  लोगों  को  न्याय  मिलना  चाहिए  तो  हमारी  अच्छी  छवि  बनेगी  वरवा  जो  अमेरिका का
 एक  व्यक्ति  उसका  बाल  भी  बांका  नहीं  कर  सकेंगे  शोर  उससे  हिन्दुस्तन  की

 छवि  घटेगी  ।  7

 सभापति  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  मैं  सदस्य  को  साधुवाद
 देता  हूं  जो  यह  बिल  लाये  है  भौर  उम्मीद  करता  हूं  कि  सरकार  इंसको  गम्भीरत  से  लेगी
 जोर  म/ननीय  मंत्नी  जी  उनके  खिलाफ  कारंबाई  करेंगे  तो  भारत  के  लोगों  में  एक  प्रत्म

 विश्वास  जाम  -  सकेगा  कि  चाहे  कोई  भी  व्यक्ति  चाहे  कितना  भी  बड़ा  क््यों'न

 उसको  निश्चित  रूप  से  सद्भा  इसके  साथ  ही  कयूबा  में  जो  घटनाक्रम  हुआ  उन्होंने
 सीधे-सोधे  अमेरिका  को  नोटिस  दिया  है  कि  8  साल  पहले  विमान  दुघंटना  में  जो  दो  व्यक्तित

 संलिप्त  उनको  तुरन्त  समपित  किया  निश्चित  रूप  से  ऐसा  सब्त  निर्णय  लेकर

 अज  कर  जिससे  लोगों  को  राहुत  मिल  सके  ।

 श्री  श्रतापव  सिह  :  सभापति  मेरे  परम  श्री  मिश्रा  द्वारा

 बल्तुत  इस  संकश्प  का  में  समर्थन  करता  मैं  उम्मीद  करता  हूं  यह  संकल्प  उचित  समय  पर

 लाया  यया  फिर  इस  संकल्प  की  महत्ता  कम  नहीं  हुई  हैं  क्योंकि  भोपाल

 ज्ञासदी  से  प्रभावित  हन  लोगों  के  दुःख-दर्दों  का  सम्पूर्ण  मामला  जोकि  अनेक  वर्षों  से  प्रनसुलझा

 पड़ा  आज  भी  हमारे  साथ  अभी  भी  एक  सजीव  मुद्दा

 में  इन  घटनाओं  के  काल  नुक्रम  के  बारे  में  ज्यादा  विस्तारपूर्वक  नहीं

 मुझे  यह  देखकर  दुःख  हुआ  है  कि  आज  भी  हम  देखते  हैं  कि  इस  दुखद  दुर्घटना  अथबा

 ज्रासदी  के  शिक/र  होने  के  सात  वर्ष  बंद  भी  वे  अभी  भी  यहां  दिल्ली  में  बोट  कहये  पर

 जआांदलनों  का  जे  रहे  में  यह  अनुमान  लगाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  यह

 निर्धारित  करने  के  लिए  सरकार  ने  फिर  भी  धनराशि  खर्म  की  कि  इन  लोगों  को

 कितना  मुआबजा  दिया  जो  सरकारी  तंत्र  इस  बात  की  जींच्र  करने  शोर  पता  लगाने

 की  कोशिश  में  संलरन  है  कि  एक  म/मव-जीवन  पझ्रथवा  एक  मानव-जीवन  जो  आगे  आने  .  वाले

 एक  लम्बे  समय  के  लिए  सक्षम  होने  के  लिए  कितना  मुआंक्जा  न्योग्रोचित  में  शायंद

 ऐसा  अनुभव  करता  हूं  कि  उसने  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंश्रने  में  अत्यधिक  समय  झोर  धनराशि

 व्यय  कर  दी  जो  कि  यदि  समय  पर  तत्क,ल  उन  व्यक्तितयों  को  राहत  के  रूप  में  दे

 तो  बेहतर  हमने  शायद  गलती  की  हो  |  कुछ  जो  मुझ्नावज  वियें

 जाने  के  पात्र  नहीं  वे  भी  गलती  से  मुअ।वजा  प्राप्त  कर  लेकिन  यह  इन  लोगों  को

 इसने  लम्बे  समय  तक  न््य।य  प्रदनन  फरने  में  बिलम्ब  फरने  से  ज्यादा  बहतर

 गम्भीरता  पृथक  म।नना  है  कि  हमें  अब  इससे  छोटे  आकार  और  शायद  इनसे  भी  बड़ी

 जोकि  समंब-समय  पर  हमें  नुकसान  की  प्रक्रिया  के  बार  में  सोचना
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 में  संकल्प

 झौर  पता  लगाने  के  लिए  तेंकार  होना  हमें  यह  महसूस  करना  ही  चाहिए
 जोर  एक  जोकि  समाप्त  हो  चुका  के  लिए  क्या  सही  मुआवजा
 होना  भाहिए  ह्लौर  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचना  कोई  वहुत  अस्म्भव  काय  नहीं  एक
 झारंग  ब्यक्ति  जो  एफ  सहो  ढंग  से  एफ  उचित  वेतन  कमने  की  खो  चुका
 के  लिए  समुचित  होता  मेरे  विवार  से  प्रत्येफ  सरकार  इन  लोगों

 प्रतिपूति  कप्ने  और  दोषी  व्यक्ति  को  दण्डित  करने  का  पूर्ण  प्रयास  कर  चुकी
 लेकिन  जैसा  कि  मेरे  परम  श्री  पाणिग्राही  कह  रहे  कि  स्थान  में  विशस्क

 का  मतलब  गस्याय  से  वंचित  करना  ।

 मैं  इस  सारे  मामले  में  और  अधिक  नहीं  जोड़ना  चाहता  क्योंफि  मेरे  सभी  मित्रों  ने
 जो  मुझ  से  पहले  बोले  ने  तथ्यों  का  पूर्ण  ब्यौरा  दे  दिया  लेकिन  यह  देखकर  बहुत
 दुःख  होता  है  कि  इस  ज्ासदी  के  लिए  मुख्य  रुप  से  दोषी  श्री  अंडेरसन  सबसे  पहले
 बिता  फिसी  बड़े  प्रयास  के  इस  देश  से  सम्बन्धित  सरकारों  की  सहायता  से  भागने  भें  सफल

 हो  गया  ।

 ....  मैं  कोई  आशंका  व्यक्त  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  उस  समय  यहू  कहते  का  कोई  रास्ता  ही
 नहीं  था  कि  वहू  एक  अभियुक्त  है  ।  लेकिन  अब  जबकि  यह  पता  लग  गया  है  कि  ऐसा  ही
 एक  व्यक्ति  इस  तासदी  के  लिए  जिम्मेदार  तो  में  सम्रज्ञता  हूं  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री
 मिश्रा  के  कहा  हमें  एक  अति  कठोर  रूख्च  अपनाना  चाहिए  और  हमें  इस  व्यक्तित  विशेष  की

 वापसी  के  लिए  कहता  चाहिए  और  हमें  भरपूर  कोशिश  करनी  चाहिए  तथा  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  की  सरकार  पर  यह  अधिकतम  दबाव  डालना  चाहिए  कि  वहू  देखे  कि  इस  व्यक्त

 को  हमारे  ही  इस  देश  में  दण्डित  किया  जाये  |  उस  पर  मुकदमा  चलता  ही  चाहिए  और

 सस  कम्पनों  विशेष--यूनियन  कारबाईड  कार्पोरेशन--को  यहाँ  पर  किये  गये  उनके  दुष्कायों  के

 लिए  पर्याप्त  और  उचित  मुआवजे  के  लिए  कह  जाना  चाहिए  ।  जैसा  कि  चुनाव  दिया  गया

 कि  किसी  ऐसी  विधि  जिससे  कि  हव  इन  लोगों  से  कुछ-त-कुछ  आप्त  कर  उनकी

 यहां  पड़ी  सम्पति  को  अनुपल्य  बना  देना  चाहिए  ।  यह  एक  कदम  है  ।  मेरे  एक
 अच्छे  मित्र  ने  मुझसे  पहले  यह  कहा  था  कि  वे  किसी  न्यायाभिकर्ता  अथवा  किसी  फ़र्म  को

 कुछ  अधिकार  प्रदान  करके  इस  देश  के  बाहर  एक  प्रंकार  का  क्षांसा  देने  की  कोशिश  कर  रहे

 हैं  ।  अतः  हमें  यह  जानकारी  होनी  ही  क्योंकि  यह  यूनियन  कारबाईड  कार्पोरेशन  अभी

 जी  इस  देश  में  विद्यमान  एक  कम्पनी  है  आपके  ही  नियंत्रणाधीन  है  ।  इस  घड़ी  में  ऐसा

 कोई  कारण  नहीं  हैं  कि  हम  उन  जिनको  कि  भोपाल  में  हुई  बटता  से  बुरी  तरह

 सुकसान  पहुंचा  को  मुआवजा  देने  के  लिए  उन  पर  शुकते  के  लिए  दबाव  डालें  ।

 ेल्  संभाषति  इन  शब्दों  के  में  अ+नी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  मुझे  दिये
 गये  इस  अवद्धर  के  लिए  मैं  आपका  जाभारी  हूं  ।



 भीषाल गंस  प्रीढ़ितों  को  मुआवजा  देने  के  थारे  30

 में  स  कल्प

 की  सूर्प  जारायण  याधइव  :  समापति  यहू  भोपाल  गेंस  की  बटलणा

 6-10  वर्षों  से  लंबित  है  ।  बक्तत  में  बिहार  विधान  समा  का  स्रदस्प  था  4  मुझे  पूरी  तरह
 आाद  है  अब  यह  घटना  घटो  तो  तत्कालीन  भारत  श्वरकार  से  अनेक  भघोषणएं  को  ओं+

 चोषणा  इन्होने  थी  कि  जितने  मैस  प्रीड़ित  कर्म  चारी  हैं  और  गेश  से  जहां  का  प्रातायशन

 दूषित  हुआ  इस  सब  के  लिए  हम  तुरंत  कारंबाई  करेंगे  ।  उसके  बाद  फिर  हम  सोयों  को

 एम०  पी०  बनकर  दिल्ली  आने  का  मौका  मिला  ।

 जब  यह  घटी  उस  सप्तय  में  स्वयं  वहां  मया  थाओर  मेंने  अपबी  आशों  से  देखा

 वहां  के  लोगों  की  स्थिति  क्या  है  ।  मुझे  तो  इस  खरकार  पर  भी  शंकाएं  क्यों  हैं
 क्योंकि  आज  देश  में  बेरोजगारों  की  फ़ौज  खड़ी  हो  गयी  बेरोजगारों  की  स्थत्ति  ब्रहुत
 भयावह  है  और  दूसरी  तरफ़  भारत  संरकार  के  जितने  प्रतिष्ठान  चाहें  वह  भोपाल  मेस  का

 बोकारो  स्टील  प्लांट  आसाम  का  तेलशोधक  कारखाना  सिदरी  का

 मतलब  थह  है  कि  जितने  ऐसे  प्रतिष्ठान  गैस  बनाने  बले  या  पैट्रोल  बनाने  वाले  अगर  उनमे  उस

 तरह  की  घटनाएं  घटतीं  तो  बहां  के  लोगों  की  दशा  बहुत  दयनीय  हो  जाया  करती  है  ।  उस

 पर  यहू  सरकार  8  साल  10  साल  तक  अमल  न  उसी  का  नतीजा  है  कि  आज  इस

 देश  की  जनता  के  मन  में  बात  की  शंका  है  और  इसका  ज्वलंत  उदाहरण  है  कि  गैस  पींडिंत
 लोगों  की  समस्याओं  पर  आज  चर्जा  यहां  हो  रही  है  लेकित  हमारे  मंत्री  जी  को  गप्प

 फ़्रसत  नही ंहै  थे  गप्प  करते  ही  जा  रहे  उन्हें  पता  नहीं  कि  कौन  बोल  रहा

 नहीं  बोल  रहा  आप  जरा  उन्हें  समझाने  की  कोशिश  करें  ।

 आपने  इस  देश  में  कोर्ट  को  एक  मजाक  बनाकर  रख  है  ।  कोर्ट  ने  जा

 कि  इन  लोगों  को  तुरन्त  देने  की  आए  व्यवस्था  करें  ।  ग्रेस  से  पीड़ित  लोगों  की

 मैं  आज  समझता  जाहे  वहू  कोई  मंत्री  चाहे  इस  देश  प्रधानमंत्री

 भगवान  न  करे  कि  ऐसा  लेकिन  आप  लोगों  के  साथ  अगर  इस  तरहू  की  घटना  अटी

 ड्ोती  तो  पता  नहीं  क्या  हुआ  होता  ।  आज  चूंकि  एक  सरकारी  कर्मचारी  है  और  दुर्घटना
 उस  दु्घेटना  के  उसे  मुआवजा  ढंग  से  तहीं  इससे  ज्यादा  दुर्भाग्य  कोई  दा

 तहीं  हो  सकता  ।  बहाने  अनेक  हो  सकते  बहाना  हो  सकता  है  कि  हमरे  कस  इपये  का

 अभाव  बहाना  हो  सकता  है  कि  कमेचारियों  को  साधारण  रूप  से  हमने  अनुदान  दे  दिया

 इस  तरह  अनेकों  बहाने  आप  कर  सकते  हैँ  कि  उनके  बच्चों  को  हमने  सरकारों  मोकरियों  «में

 दे  मंतलब  उससे  नहीं  है  ।  मतलब  यह  है  कि.अगर  वह  मनुष्य  मना

 के  आधार  पर  एक  मनुष्य  को  जीने  के  क्या  चाहिये  बहू  आपने  किया  या

 उसकी  व्यवस्था  की  या  नहीं  |  आपने  उल्टे  क्या  किया  कि-जो  अभियुक्त  अमेरिका  जो  एग्रीमेंट
 उस  एग्रीमेंट  के  मुतांबिक  ही  उस  आदमी  को  यहां  पर  लाबा  आएते  के
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 में  संकल्प

 अंदर  वापस  अमेरिका  भेजने  का  काम  किया  ।  यही  हम  लोग  फाल्ट  करते  यही  हमारा
 डिर्फक्ट  डिमेरिट  है  ।

 इसलिये  इसे  पर  ज्यादा  बहुत  न  कोई  ज्यादा  महत्व  नहीं  रखता  ।
 मतलब  इस  बात  से  है  कि  क्या  भोवाल  के  गैस  पीड़ित  जो  विकलांग  हो  जिनकी

 पढ़ाई  बंद  ही  जिनको  मृत्यु  हो  उनके  सम्बन्ध  में  कोर्ट  ने  जो  निर्देश  क्या
 उसका  पालत  यहां  पर  भी  हमसे  कहा  जाता  है  कि  फ़लां  म|म्ले  पर  नियम  के  मुताबिक
 बोलना  नहीं  यह  राष्ट्रपति  महोदय  का  मामला  इस  पर  बहुस  नहीं  हो  लेकिन

 इसमें  कया  हो  गया  ।  इस  ममजे  में  तो  सुप्रीम  कोर्ट  का  जजनौंट  आप  कोर्ट  के  जजमैंट  को
 क्यों  लागू  नहीं  चाहते  क्या  उसमें  दिक्कत  है  ।!

 इसलिये  मेरी  मांग  है  कि  जो  मानवता  का  वृष्टिकोण  उसके  अंतर्गत  पीड़ित  लोगों  को

 पूर्ण  राहृत  दिलाने  का  काम  आप  करें  ।  उनके  बच्छों  को  या  उनके  परिवारों  को  वहां  बढ़िया
 ढंग  से  जीवत-यापन  करने  की  व्यवस्था  आप  करिये  और  इस  लायक  उन्हें  आप  मुभावजा
 दें  ।

 अप  इस  बात  को  याद  रखें  कि  हमारे  यहां  बोकारों  स्टील  प्लांट  में  भी  बैसी  हीं
 घटना  घटने  की  थी  जब  वहां  एक  १.ईप  लोक  हो  गया  ऐन  मोके  पर

 उसे  सम्भाल  लिप  गया  ।  यदि  वह  घटता  घट  गयो  होती  तो  क्या  जिम  तरह  से  भोपाल  गैस

 पीड़ितों  को  आप  10  वर्ज  से  रहे  उन्हें  भो  आप  इती  तरह  घुमाने  का  काम  करते  ।

 क्यों  अपने  ही  लोगों  के  मत  को  तोड़ने  का  काम  आय  कर  रहे  यह  भ्रच्छी  बात  नहीं  है  ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  कोर्ट  जो  फैसला  मंत्री  जी  यहां  बैठे  हुए  बह  अपने

 ही  देश  की  समस्या  है  ।  लोग  उससे  पीड़ित  हुए  हैं  इसलिये  उत  पर  सहानुभूतिपूर्षक  विचार

 करते  जितता  मंक्सिमम  हो  उनके  लिये  राहुत  और  मुआवजे  की  आप

 व्यवस्था  करें  ।  फिर  एक  वेतावतों  मो  में  आपको  देता  चाहता  हूं  ।  भोपाल  गँस  पीड़ितों  के

 लिए  आपने  ठीक  से  व्यवस्था  नहीं  तो  मुझे  लगता  है  कि  गाँव  का  आदमी  तो

 लेकिन  शहूर  फ़रक्ट्रीज  के  जितने  आदमी  उनके  मन  में  बहुत  जोरों  से  यह

 शंका  पैदा  हो  गई  है  कि  अगर  अब  कहीं  ऐसी  घटना  फिर  तो  वह  बगाबत  कर  सकता  है  ।

 इसलिये  लोगों  के  मत  की  ये  शंकाएं  दूर  करें  और  उनको  राहत  दें  ।

 मैडम  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए  मैं  आपको
 धन्यवाद

 देता  हूँ  ।

 चूंकि  यह  शोकसंतप्त  परिवारों  का  मामला  इस  लिए  इस  पर  विधार  करें  और
 ओ

 कोर्ट

 का  निर्णय  है  उसके  अनुस/र  कार्रवाई  करे  ।

 ]

 सम्मापति  महोदय  :  इस  चर्चा  के  लिये  निर्धारित  समय  पहले  है  समाप्त  हो  चुका  है

 और  इसलिए  इसे  बढ़ाता  ।  मेँ  यह  सभा  के  स/मने  रखती  हूं  कि  इस  संकल्प  पर  चर्चा

 के  लिए  एक  घन्टे  का  समय  और  बढ़ाया  जाये  ।
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 में  संकल्प

 कुछ  मालगीय  सदस्य  :  जो  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  धन्यवाद  ।  इस  चर्चा  का  समय  एक  घण्टे  के लिए  और
 बढ़ाया  जाता  है  ।  श्री  सुदर्शन  रायचोधरी  अपना  वक्तव्य  रखें  ।

 श्री  सुरर्शन  रायचौधरी  :  सन्नापति  भोपाल  गँस  त्रासदी  एक

 बहुराष्ट्रीय  कार्पोरोशन  के  कारण  घटित  हुई  है  ।  इस  त्रासदी  से  हमें  कुछ  शिक्षा  लेनी  चाहिए  ।

 इन  दिनों  प्रासंगिक  बात  यहूं  है  कि  बहुराष्ट्रीोय  कार्पोरेशन  के  प्रति  हमारा  दृष्टिकोण  क्या

 है  ।  वास्तव  इत  सरकार  को  नई  आर्थिक  तीति  और  नयी  औद्योगिक  नीति  ने  हमारे  देश
 को  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  आंगे  खुला  छोड़  विया  है  ।

 हमें  एक  बहुराष्ट्रीय  पैप्सी  के  साथ  हमारा  अनुभव  है  ।  क्या  इंसने  संविदा
 शर्तों  का  पालन  किया  है  ?  आज  के  समाचार  पत्र  में  एक  रिपोर्ट  छपी  है
 जिसमें  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक  स्तर  पर  ने  सभी  शर्तों  का  उल्लंघन  किया  है  और

 हमारा  खाद्य  प्रसंस्करण  मंत्रालय  चिन्तित  हैं  ।  जब  ५पपैप्सीਂ  कम्पनी  यहां  आई  तो

 उन्होंने  कहा  था  कि  उनका  उद्देश्य  पंजाब  में  बागवानी  क्रान्ति  लाना  है  ।  लेकिन  यह  एक
 गारा-सानने  के  सिबाय  और  कुछ  भी  साबित  नहीं  हुआ  जब  यूनियन  कारबाईड  कम्पनी

 भारत  में  आई  तो  ऐसे  ही  बड़े-बड़े  वायदे  किये  गये  थे  कि  यह  हमें  उद्योग  में

 आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  में  हमारी  सहायता  करेगी  ।  हमें  उससे  केवल  यह
 त्रासदी  प्राप्त  हुई  है  ।

 इन  बहुराष्ट्रीय  कार्पोरेशनों  के  बारे  में  तीसरे  विश्व  के  उन  देशों  के  क्या  अनुभव  है
 जो  अब  इन्हें  खुला  निमंत्रण  दे  रहे  हैं  ?  इस  तथ्य  के  अलावा  कि  वे  कार्पोरेशन  यहां  उस

 पुरानी  और  प्रदूषित  प्रौद्योगिकी  के  साथ  आते  जिसे  उनके  ही  मूल-क्षेत्र  के  देशों  में  अपनाने
 की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  हम  विश्व  बैंक  के  मुख्य  श्री  लारेंस  समरस  द्वारा

 कहे  गए  शब्दों  को  स्मरण  कर  सकते  हैं  ।  उसने  कहा  है  कि  गन्दे  उद्योग  दक्षिणी  देशों  में

 जाने  चाहियें  ।

 इनके  ये  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  कुछ  अन्य  गुप्त  उद्देश्यों  से  भी  आती  हैं  और

 उनमें  से  बहुत-सी  कम्पनियां  उन  देशों  को  अस्थिर  करने  में  मरन  हो  जाती  हैं  ।

 आप  चिल्ल्ी  में  पैप्सी  की  भूमिका  को  याद  कर  सकते  हैं  और  अगर  उनके  विरुद्ध

 कारंवाई  की  जाती  हैतो  उनके  पीछे  वास्तबिक  उनके  पीछे  सम्राज्यवादी

 सक्रिय  हो  जाती

 जब  साल्वाडोर  आलेंडे  ने  दो  विदेशी  कम्पनियों  अनाकोंडਂ  और  का

 राष्ट्रीकरण  किया  तो  चिल्ली  का  जो  हाल  हुआ  उसे  हम  जानते  हैं  ।  मोसादेष

 सरकार  के  भाग्य  को  जानते  जब  उन्होंने  ईरान  में  एंगलो-ईरानी-ऑयल  कम्पती  का

 करण  किया  था  ।  हमें  ग्वाटेमाला  में  अरबेनज  सरकार  जब  संयुक्त  -  यष्ट्र  अमेरिका  के
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 में  संकल्प

 स्वामित्व  की  यूनाईटेड फूड  कम्पनी
 का  राष्ट्रीयकरण किया  तो  उनका  क्या  हाले  हुआ

 हमें  ज्ञात  है  ।  ा

 06.  00  थ॑०  प०

 अतः  भोपाल  त्रासदी  से  एक  शिक्षा  लेनी  चाहिए  ।  हमें  बहुराष्ट्रीय  कार्पोरेशन  के  बारे
 में  पता  होना  जाहिए  |  त्रासदी  1984  में  हुई  यूनियन  कारबाईड  कार्पोरेशन
 के  एक  टैंक  से  व्यालीस  टन  एम०  आई०  सी०  गैस  रिस  गई  थी  ।  लगभग  आठ  हजार  लोग
 मर  गये  थे  ।  सांईस  फोरमਂ  के  एक  सर्वेक्षण-प्रतिविदन  का  कहना  है  कि  आज  तक
 भैस  रिसाव  के  परिणामस्वरूप  एक  व्यक्ति  प्रतिदिन  मर  रहा  है  ।  एक  सरकारी  सूचता  के

 मुताबिक  पिछले  सात  वर्षों  की  अवधि  में  2-5  लाख  लोग  रोग-प्रस्त  हुए  अट्ठारह  हजार
 स्यक्ति  स्थाई  रूप  से  अक्षम  हो  गये  जो  जीवित  उनमें  से  अधिकतर  का  प्रतिरक्षण-तंत्र
 समाप्त  हो  गया  है  ।

 मुआवजे  के  मामले  कानूनी-युद्ध  चल  रहा  इसी  बीच  लोग  पीड़ित  आपको  विदित

 ही  है  कि  सरकार  प्रति  व्यक्ति  200  रु०  प्रति  माह  राहत  के  रूप  में  दे  रही  लोगों  को  यह  खेरात
 प्राप्त  करने  के  लिए  बारह  घंटे  स ेअधिक  समय  तक  पंक्ति  में  खड़ा  रहना  पड़ता  इस  मामले  के  आरंभ

 से  यूनियन  कारगबाइड  स्वयं  को  अपनी  भारतीय  शाखा  से  दूर  रखने  की  अनुमति  मांग  रही  है  ।

 थोड़ा  बहुत  भी  उत्तरदायित्व  स्वीकार  करने  की  बजाय  यह  एकदम  गलत  है  ।

 में  कई  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  :  कया  यह  सही  नहीं  है  कि  भोपाल  का  रखाने  के  मुख्य-कर्मियों
 को  प्रशिक्षण  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  ही  दिया  गया  था  ?  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  भोपाल-संयत्र

 का  मुख्य  खुरक्षा-आडिट  1982  में  के  फातिमਂ  ने  किया  था  और  इसने  दस

 दोष  निकाले  जिनकी  अनदेखी  कर  दी  गई  थी  ?  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  तीन  आलोच्य

 पद्धतियां  जिन्होंने  तथा  वाटर-स्प्रे-सिस्टमਂ  को  विफल  किया

 मूल  कम्पनी  से  ही  आये  थे  ।

 भोपाल  हेत्ू  तकनीकी-नियम-पुस्तिकाएं  यूनियन  काररबाइड  कार्पोरेशन  द्वारा  जारी

 प्रलेख  पर  ही  आधारित  यूनियन  कारबाइड  अपसे  उत्त  रदायित्व  से  इन्कार  महीं  कर  सकती  |

 मूनियम  कारबादइड  के  मुखिया  बारेन  अंडेश्सस  को  बेदाग  नहीं  छोड़ा  जा

 आज  के  ऑफ  इृण्डियाਂ  में  एक  रिपोर्ट  छपी  है  कि  भोपाल  के  मुख्य  न्याय  दण्डाधिकारी

 की  न्यायालय  यू०का०  कारपोरेशन  के  सलाहकार  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  यूनियन  कार्रबाइड

 कार्पोरेशन  भारतीय  स्थायलय  के  समक्ष  हाजिर  नहीं  होगी  ।  इसका  भारत  सरकार  से
 विश्वास

 उठ

 गया  इससे  मुझे  एक  राज्य  की  न््यायिक-पद्धति  में  दूसरे  राज्य  के  ऐसी  ही  विश्वास  उठ  जाने  की

 घटना  के  बारे  में  स्मरण  आता  हम  लीबिया  के  मामले  को  देख  सकते  जिसमें  स०  रा  ०  अमेश्किा

 ते  यह  घोषणा  की  है  कि  उसको  लीबिया-न्यायापालिका  पर  कोई  विश्वास  नहीं  मही  कारण  है

 कि  दो  बहू  दोषी  ठहरा  रहे  इस  स्थानीय  विमान-दुर्घटना  के  लिए  दोषी  उन्हें
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 में  संकल्प

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  को  सींपा  ही  जाना  चाहिए  और  उन्हें  कारागार  में  बंद  किया  जाना

 हम  जानते  हैं  कि  मुआवजे  की  कोई  भी  राशि  पर्थाप्त  नहीं  होगी  ।  लेकिन  वारेन  अंडेरसन  का  प्रत्यपर्ण

 होना  ही  चाहिए  ।  एक  भारत-अमेरिका  प्रत्यापर्ण  संधि  हुई  हम  न्याय  संगत  मांग  कर  सकते

 हैं  कि  अंडेरसन  भारत  आये  और  दण्डात्मक  कार्यवाही  का  सामता  करे  ।  भारतीय  कानून  में  न्यायालय

 में  उपस्थित  न  होने  के  लिए  सम्पत्ति  की  कुड़की  करने  का  प्रावधान  है  और  हमें  पता  चला  है  कि  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  ने भारत  में  यूनियन  करबइड  कापोरेशत  की  सम्पत्ति  की  कुड़की  हेतु  एक  प्राथना-पक्ष

 प्रस्तुत  किया  यह  कानून  की  के  विरूद्ध  यदि  यूनियन  कारबाईड  कार्पोरेशन  अपने

 हिस्से  को  बेचता  अब  यूनियन  कारबःईड  कार्पोरेशन  अपना  हिस्सा  यू  सी»  को

 बेचने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यूतियन  कारबाइड  कमेचारी  संघ  ने  भी  सर्वोच्च

 लय  में  एक  याचिका  दायर  की  न्यायालय  ने  यूनियत  कारबाईड  कार्पोरेशन  तथा  अम्यों

 को  अपना  उत्तर  दर्ज  करने  के  लिए  तिर्देश  देते  हुए  नोटिस|सूचनाएं  जारी  की  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि जब  तक  भोपाल  न्यायालय  और

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  पड़े  अपराधिक  मामलों  का  निपटारा  नहीं  हो  तब  तक  यू  "  सी  ०

 सी०  को  यू०  सी०  आई०  एल०  में  अपनी  परिसंपत्तियों  को  बेचने  की  अनुमति  नहीं  देनी

 अस्पताल  निर्माण  के  लिए  यू  ०सी  ०सी  >  को  आवश्यक  धन  उपलब्ध  कराना

 हमें  उन्हें  परिसंपत्तियाँ  बेचकर  अस्पताल  के  लिए  धन  इफट्ठटा  कर  न्यायालय  में  उपस्थित  होने  से

 बचने  के  लिए  अनुमति  नहीं  द  नी  चाहिए  ।

 अंत  मैं  एक  ओर  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  भारत  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  यहां  तक  कि

 सुरक्षा  परिषद  से  आसानी  से  अनुरोध  कर  सकती  हमने  देखा  है  कि  सुरक्षा  परिषद  ने  किस  तरह
 लोकरबाइ  बमकांड  के  कथित  दो  अपराधियों  को  वापिस  न  करने  के  कारण  लीबिया  के  विरुद्ध
 बंद  लगाए  सुरक्षा  परिषद  ने  अध्याय  7  लागू  किया  अध्याय  7  तभी  लागू  किया

 है  जब  शांति  भंग  होती  शांति  को  खतरा  होता  हम  लीबिया  के  मामले  के  बारे  में  जानते  हैं  ।

 यह  शांति  भंग  शांति  को  खतरा  होने  अथवा  आक्रमण  का  मामला  नहीं  इसके  बावजूद

 संयुक्त  राज्य  अपेरिका  के  कहने  पर  सुरक्षा  परिषद  ने  यह  निर्णय  लिया  कि  अध्याय  6  को  लागू  न  किया

 जिसमें  प्रशांत  राष्ट्रों  के साथ  वार्ता  क ेलिए  कहा  गया  बंल्कि  अध्याय  7  लागू  किया  गया  ।

 हम  सुरक्षा  परिषद  और  संयुक्त  राष्ट्र  संध  से  कह  सकते  हैं  कि  यदि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  अथवा

 झिटेन  को  दो  लीबियावासी  वापिस  न  करने  के  लिए  लीबिया  के  विरुद्ध  अध्याय  7  लागू  किया  जा  सकता

 तब  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  लिए  यह  संभव  नहीं  है  कि  यदि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  वारेन  एल्डरसन
 को  भारत  को  नहीं  सोंपता  है  तब  उसके  विरुद्ध  भी  इसी  प्रकार  अध्याय  7  लागू  किया

 प्रो०  सुशान्त  चऋवतों  सभापति  भोपाल  गैस  रिसाव  त्ासदी  हुए  7  वर्ष

 बीत  चुके  अब  इसे  तृतीय  विश्व  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  भूमिका  की  पृष्ठभूमि  में  देखना

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  तृतीय  विश्व  की  अर्थ  व्यवस्था  के  विकास  के

 ए  वहां  निवेश  नहीं  करती  यह  भी  देखा  गया  है  कि  जिस  विकास  प्रक्रिया  में  वे विश्वास  करते
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 10  1914  भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  देने  के  द्वारे
 में  संकल्प

 भोपाल  गैस  कांड  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए  इस  प्रकार  के  कार्यों  का एक  उदाहरण  है  ।

 सात  वर्ष  पहले  2-3  1984  को  भोपाल  गैस  कांड  के  कारण  हजारों  भारतीय  मर
 और  जो  बच  उन  पर  अभी  भी  इसका  प्रभाव  बाकी  वैज्ञानिकों  का  यह  कहना  है  कि  जो

 व्यक्ति  बच  गए  वे  फिर  से  उतनी  शक्षित  प्राप्त  नहीं  कर  जितनी  शक्ति  उनमें  पहले  थी  ।

 अब  पूरा  मामला  न्यायालय  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  गैस  रिसाव

 त्रासदी  से  पीड़ित  लोगों  को  47  करोड़  अमरीकी  डालर  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 इसने  अमरीका  की  यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  को  उज्चतम  न्यायालय  के  रजिस्ट्रार  के  पास  यह
 राशि  जमा  करने  का  आदेश  दिया  ।  हम  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  लिए  कोई  प्रश्न  नहीं  उठा

 सकते  हैं  ।  कानून  के  हाथ  बहुत  लंबे  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  की  राय  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने

 अपने  निर्णय  में  भारत  में  अपराधिक  कानून  को  समाप्त  कर  दिया  भारत  सरकार  के  तीन  मिलियन

 डालर  के  दावे  की  में  यह  47  करोड़  डालर  की  क्षतिपूर्ति  बहुत  ही  कम  आम  धारणा

 यह  है  कि  यूनियन  का रबाईड  का रपोरेशन  उस  दुर्घटना  के  लिए  बहुत  सस्ते  में  छूट  रहा  जिसमें

 लगभग  4,000  जानें  हजारों  लोग  जीवन  भर  के  लिए  अपंग  हो  गए  और  लाखों  लोगों  को

 मानसिक  यंत्रणा  भे  लनी  पड़  रही  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  इस  दावे  का  निपटान  होने  से  पहले  ही  भोपाल

 न्यायालय  ने  निर्णय  दे  दिया  ।  भोपाल  जिला  न्यायालय  के  मजिस्ट्रेट  ने  9  1989

 को  यह  निर्णय  दिया  था  कि  श्री  एन्डरसन  को  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाए  ।

 बह  यहां  से  भाग  गए  हैं  |  मामले  की  वास्तविकता  यह  है  कि  केन्द्रीय  जांज  ब्यूरो
 ने  जो  अपराधिक  मामला  दायर  किया  था  वह  अभी  तक  वापिस  नहीं  लिया  गया  है  ।

 यू०  सी०  सी०  ने  भारतीय  न्यायालय  के  अधिकार  को  चुनौति  दी  है  और  कहा  है  कि  श्री

 एन्डरसन  भारत  नहीं  भेजा  जा  सकता  है  ।

 भोपाल  न्यायालय  के  निर्णय  में  जो  घोषणा  की  गई  थी  वह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  थी  ।

 इसमें  यह  कहा  गया  कि  श्री  एन्डरसन  ते  तर  हत्या  का  अपराध  किया  है  ।  हथियारों  अथवा

 अन्य  तरीकों  द्वारा  गंभीर  चोटें  पहुंचाना  तथा  अपराधिक  भावना  से  और  जामते  हुए  ऐसा

 अपराध  करना  भारतीय  दंड  1860  की  घारा  304,  326,  35  के  अंतर्गत

 दंडनीय  है  ।
 ह

 मैं  जानता  हूं  कि  श्री  एन्डरसन  को  अब  भारत  बुलाना  अत्यंत  कठिन  कार्य  लेकिन

 भारत  सरकार  की  कुछ  जिम्मेवारियां  हैं  ।  इस  मामले  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ

 बातचीत  की  जानी  चाहिए  अथवा  भारत  में  यू०  सी०  के  अधिकारी  इसकी  सजा
 भुगतें  ।

 यदि  इस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तब  ऐसा  ही  प्रतीत  होगा  कि  हम  भारत  में

 ऐसी  स्थिति  में  हैं  कि  हमें  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  बात
 हर

 क्षेत्र  में  माननी  पड़ती

 भाहे  वह  आधिक  क्षेत्र  हो अथवा  सामाजिक  या  अन्य  क्षेत्र  ।  हमें  ऐसी  स्थिति
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 से  उबरना  चाहिए  |  इससे  हमारी  प्रतिष्ठा  नहीं  बढ़ेगी  ।  अतः  अपनी  बात  समाप्त  करने

 से  पहले  मैं  भारत  सरकार  से  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  देखे  कि  भोपाल  ैस

 त्रासदी  के  बचे  हुए  व्यक्तियों  के  साथ  मानवीय  किया  जाए  ।  प्रस्तावित  अस्पताल  के

 संबंध  में  यूनियन  कारबाईड  कारपोरेशन  के  निर्णय  को  लागू  किया  जाना  जाहिए  ।  आपको

 यह  देखना  चाहिए  कि  वे  अस्पताल  के  नाम  पर  न्यास  बताकर  धन  को  अवरुद्ध  न  कर

 इस  प्रकार  से  वे  अपने  दायित्व  से  बचने  का  प्रयास  कर  रहे  वे  चाहते  हैं  कि  लोग

 इस  ब्लासदी  को  भुगतें  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बहू  स्थिति  को  समझे  ओर

 तदनुसार  उस  पर  कायेंव्राही  करे

 6.15  म०  १०

 अधिलस्वनोंय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण--(जारी  )

 ब्ोकरों  को  हड़ताल  )--

 सप्मापति  महोदय  :  अब  हम  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करगे  और  मैं  श्री  रुपचन्द

 पाल  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  यह  अपना  भाषण  पूरा  करें  ।

 है
 करी  रुपचन्द  पाल  :  में  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  मैं  कुछ  मुद्दे

 पहले  ही  उठा  चुका  हूं  ।  में  केवल  दो  या  तीन  मुद्दे  उठाना  चाहता  हूं  4  मैं  माननीय  मंत्री

 से  कुछ  प्रश्न  पूछता  चाहता  हूं  ।

 6.17  म०  प०

 पी०  एम०  सईद  पीठासीम

 यह  सरकार  द्वारा  हाल  में  अपनाए  गए  आर्थिक  उपायों  का  सीधा  परिणाम  है  ।

 स्थिति  की  विडम्बना  यह  है  कि  केवल  एक  दलाल  ने  सारी  अव्यवस्था  पैदा  कर  दी  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  और  भारतीय  रिज  बैंक  ने  जांच  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ।  मैं  माननीय
 मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  की  गई  है  और  इस

 व्यक्तित  को  कब  गिरफ्तार  किया  जाएगा  ।

 अनुमानों  के  अनुसार  600  करोड़  रुपये  के  अलावा  विदेशी  बैंकों  सहित  अन्य  बैंकों

 से  500  करोड़  रुपया  लिया  गया  |  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसके  लिए  उत्त  रदायी

 अधिकारियों  का  और  अन्य  दलालों  का  पता  लगाया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या

 कोई  एफ०  आई  दर्ज  की  गई  है  और  यदि  नहीं  तो  यह  कब  दर्ज  की  जाएगी  |

 मैंने  सामान्य  बजट  पर  बोलते  हुए  यह  कहा  था  कि  बैंकिंग  में  गोपनीयता  का  प्रगवधान

 होता  है  ।  सरकार  षड्यंत्र  तथा  अस्य  बातों  के  बारे  में  कह  रही  है  लेकिन  उसने  गोपनीयता

 के  प्रवधान  को  समाप्त  नहीं  किया  है  और  न  ही  माननीय  मंत्री  से  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर
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 अन्कननानानन नि  जज  “7757  A a enn we ey tr, ~  no
 किध्ा  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसी  स्थिति  में ।  में  सरकार  वितीय  संस्थानों  के
 गोपनीयता  संबंधी  आबधान  को  समाप्स  करने  के  लिए  तैयार  है  ।

 आय-कर  की  एक  धारा  291
 *

 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  छापा
 म्बरने  के  समय  कोई  व्यक्ति  साक्ष्य  के  उद्देश्य  से  स्वेच्छा  से  कुछ  बताना  चाहता  है  तब  उसे

 कानून  के  अनुसार  फिसी  प्रकार  की  सजा  से  माफी  दे  दी  जाती  है  ।

 सम्रापति  महोशथ  :  आपको  प्रश्त  पूछना  आपने  सात  मिनट  का  समय  ले  लियो

 ओी  सिर्मल  कान्ति  चर्जी  :  यदि  आपने  विद्यार्थियों  के  लिए  प्रश्न  पत्र  बनाते
 का  कार्य  किया  है  तब  उसमें  पहले  प्रस्तावना  आती  है  और  फिर  प्रश्न  आते  हैं  ?

 सभापति  सहोदय  :  इसीलिए  मैंनें  प्रत्येक  सदस्य  को  पांच  मिसट  का  समय  दिया  है  ।
 प्रश्न  पूछने  के  लिए  तो  पांखः  मिनट  की  भी  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  रूपचर्द  पाल  :  मेरा  अन्तिम  प्रश्न  है  कि  सरकार  ने  चौथी  बार  राष्ट्रीय
 आवास  बैंक  में  स्वेज्छा  से  बयान  देने  के  कारण  सजा  से  माफी  दी  है  ।  कितना  धन  जमा  किया
 गया  है  ?  चौथी  बार  ऐसा  अनुभव  होने  के  बाद  सरकार  कौन  से  कदम  उठाना  चाहती

 है  अथवा  कड़ी  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ताकि  काले  धन  का  पता  लगाया  जा  सके  और

 यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  समानांतर  अर्थव्यवस्था  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  अस्ल-अ्यस्त
 न  करे-तथा  जैसा  आज  शेयर  बाजार  में  हुआ  है  वैसा  दोबारा  न  हो  ?

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  मान्यवर  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  स्टेटमेंट  दिया  है  मैं  समझता  हूं  कि

 उसके  अन्दर  कोई  नयी  बात  उन्होंने  नहीं  जो  बातें  उन्होंने  कही  हैं  वह  तो  सब

 पत्नों  में  आ  चुकी  अगर  आज  का  अखबार  वित्त  मंत्री  जी  ने  पढ़ा  हो  तो  उसमें  भी  वही
 नात  आई  है  जो  कल  हमने  बिन्ता  प्रकट  की  हमारे  सदन  में  माननीय  सदस्यों  आज

 भी  समाचार-पत्रों  में  बड़े-बड़े  हैडिगों  में  है  कि  शेयरों  में  गिरावट  का  दौर  जारी  :

 ]

 में  और  गिरावट  आई  ।  मद्रास  में  शेयरों  में  और  थाटा  हुँआ  ।”

 तो  सारे  देश  के  अन्दर  जो  शेयरों  के  अन्दर  एकदम  मस्दी  और  पहले  जो  उछाल

 तो  यह  जो  उछाल्न  और  मनन््दी  का  मामला  चल  रहा  है  यह  वास्तव  में  कहीं  न  कहीं

 दाल  में  फुछ  काला  अवश्य  है  और  इसलिए  चिस  मंत्री  को  आज  अपने  स्टेटमेंट  के  अन्दर  यह

 बताना  चाहिए  था  कि  यह  जो  पहले  उछाल  हुआ  और  बाद  में  फिर  इतनी  मंदी  हो  गई
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 आखिर  इसके  पीछे  कौम  से  दिमाग  काम  क्र  रहे  समाचार-पत्नों  के  अन्दर  कुछ  नाम

 आए  थे  ।  कल  भी  हमारे  नेता  श्री  वाजपेयी  जी  ने  सवाल  आपके  सामते  खड़ा
 किया  समाचार-पत्नों  में  यह  आ  रहा  है  कि  यह  किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  के  बारे

 स्टेट  बेंक  आफ  इण्डिया  के  बारे  कि  उसने  एक  शेयर  दलाल  के  माध्यम  से

 रुपए  उपलब्ध  कराए  और  वह  जो  मामला  समाचार-पत्ों  में  आ  रहा  है  तथाकथित  उनके

 बारे  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  बताया  गया  है  कि  उसमें  कितनी  सच्चाई  है  और  जिसको  यह
 पैसा  वगैरह  दिया  गया  है  और  जिसके  माध्यम  से  बाजार  के  अन्दर  यह  सारा  मामला  आया

 है  जो  कुछ  लोग  बाजार  की  दिशा  तय  करने  में  लगे  हुए  हैं  वे  कौन  से  लोग  है  या  कौन  सा

 अंडरग्राउंड  है  ।

 समाचार-पत्रों  में  यह  भी  आया  कुछ  लोगों  के  नाम  आए  हैं  यद्यपि

 वे  नाम  नहीं  लेने  चाहिए  लेकिन  यह  मामला  सारे  देश  की  आशिक  स्थिति  से  जुड़ा

 हुआ  है  ।  इसलिए  में  कहना  चाहता  हूं  कि  बाजारों  में  जो  बड़े-बड़े  खिलाड़ी  तथाकथित

 हषंद  बल्लभ  मिस  राजेन्द्र  ये  जो  शेयरों  के  बड़े-बड़े  दलाल

 ये  जो  सारा  तमाशा  करा  रहे  आखिर  ये  किन  के  हाथों  में  बेल  रहे  उनके  पीछे

 कौन  है  जो  इस  तरह  का  वातावरण  देश  के  अन्दर  पैदा  कर  रहे  हैं  ?

 सभापति  महोदय  ने  जैसा  निर्देश  दिया  है  कि  केवल  सवाल  ही  पूछने  हैं  तो  में  केवल

 दो-चार  बातों  की  ओर  ही  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहुंगा  ।  मान्यवर  सभापति

 ये  जो  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  अधिनियम  बनाया  गया  था  और  इसके  अंतर्गत  जो

 बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  थी  2  1992  को  और  उस  बोडे  की  धारा  12(1)  के

 अंतगेंत  जो  प्रावधान  था  कि  पंजीकरण  कराना  आवश्यक  है  जो  भी  स्टॉक के  क्षेत्र  में  ब्रोकर्स

 हों  या  उप-ब्ोकर्स  हों  उनको  इन  अधिनियमों  के  अनुसार  भारतीम  प्रतिभूति  और  विनिमय

 बोर्ड  से  प्राप्त  पंजीकरण  की  शर्तों  के  अनुसार  जो  कार्य  करने  का  प्रावधान  किया  गया  था

 और  इसमें  कहा  गया  था  कि  तीन  महीने  के  अन्दर-अन्दर  अपने  पंजीकरण  करा  लें  और  वह

 अवधि  तीन  महीने  की  21  1992  को  समाप्त  हो  रही  है  ।  वह  अवधि  तो  नजदीक

 आ  रही  है  में  जानना  चाहूंगा  कि  क्याअंभी  तक  किसी  ने  पंजीकरण  कराया  है  या  नहीं

 कराया  है  और  पंजीकरण  नहीं  कराने  के  बारे  में  उनमें  जो  असंतोष  पैदा  हो  गया  है  वे

 पंजीकरण  नहीं  कराना  चाहते  ।  स्टॉक  एक्सचेंज  के  जो  16  अध्यक्ष  हैं  उन्होंने

 अपनी  एक  बैटक  की  और  उन्होंने  वित्त  मंत्री  जी  के  पास  अपना  कोई  मेमोरेंडम  वगैरह  भी  भेजा  ।

 वित्त  मंत्री  जी  बम्बई  गए  और  वहां  भी  उन्होंने  अपना  उपदेश  उनको  दिया  कि  शेयर  बाजारों

 के  काम  की  वित्त  मंत्नी  के  निर्देश  और  इसी  प्रकार  से  उन्होंने  जो  और  भी  आदेश

 दिया  और  कुछ  अपेक्षाएं  कीं  लेकिन  वे  लोग  उंगली  से  अंगूठे  में  नहीं  आ  रहे  हैं  तथा  इस

 मामले  के  अन्दर  कोई  भी  सहयोग  करने  को  तत्पर  नहीं  है  और  वे  कहते  हैं  कि  पंजीकरण

 की  क्या  आवश्यकता  है  क्या  सरकार  इस  तिथि  क्रो  आगे  धढ़ासे  की  बास  सोच  रही  है

 तथा  इसके  बारे  उनके  साथ  में  बैठ  करके  कोई  बातन्रीत  करेगी  ।
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 में  आपके  माध्यम  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  विस  संत्री  जी  यह  बताने
 का  कष्ट  करें  कि  यह  सारा  बोर्ड  बनाने  की  रजिस्ट्रेश  करवाने  की  क्या  इस
 संबंध  में  कानून  बताते  समय  ये  विदेश  या  दूसरे  देशों  के  उदाहरण  दे  करके  अपने  यहां

 ऐसा  प्रावधान  करने  के  संबंध  में  नियम  बनाने  से  पहले  क्या  स्टॉक  एक्सलेंज  के  क्षे्
 में  कार्य  करने  वाले.विशेषज्ञों  से  या  उनके  अध्यक्षों  उनके  दलालों  या  श्लोकरों  से  जो  भी  कहें
 इस  बाजार  से  सट्टा  लगाने  वालों  से  हस  बारे  में  कोई  बातचीत  की  गई  थी  या  नहीं  ।

 ऐसे  कौन  से  निषह्ठित  स्वार्थी  तत्व  जो  छिपे  रूस्तम  जो  भूमिगत  होकर  जानबुझकर  हड़ताल
 करवाने  के  पहले  या  बाद  में  या  बाजार  की  किस  प्रकार  दिशा  इसमें  लगे  हुए  वे  कौम
 से  लोग  हैं  ।  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  शेयरों  में  गिरावट  आध्िक  नीतियों  के  कारण

 नहीं  है  ।  इसके  बारे  में  पुनविचार  करने  की  आवश्यकता  एस०  ए०  बी०  आई०  के  बारे

 में  बताएं  कि  बह  छह  सो  करोड़  का  क्या  मामला  है  |  एक  कहावत  है  कम्युनिकेशन
 करप्ट्स  गुड़  मैनसेਂ  ।  उस  बारे  में  सोचने  की  बात  है  ।  शेयरों  के  भाव  एकदम  गिर  जाने
 से  छोटे  और  नए  निवेशक  बहुत  परेशान  हो  रहे  उनकी  परेशानी  को  दूर  करने  के  लिए
 कया  करने  जा  रहे  हैं  ।  उनके  हितों  की  रक्षा  आप  किस  प्रकार  से  जो  प्रावधान  आपने

 बनाए  ने  लागू  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  जो  करोड़ों  रुपयों  का  घाटा  ऐसे  लोगों  को  हुआ  है
 और  जो  उनको  नुकसान  होने  बाला  उसके  बारे  में  क्या  सोचेंगे  ।  छोटे  ओर  नये  निवेशकों

 के  हितों  की  रक्षा  के  बारे  में  सरकार  कोन  से  कदम  उठा  रही  क्या  यह  सही  है  कि

 बित  मंत्री  ने  मांग  के  अनुसार  शेयर  उपलब्ध  न  होने  की  दिल्षा  में  राहट्स  हृश्यू  होने  की

 अनुमति  देने  की  बात  कही  है  ।  इस  ढारे  में  स्पष्टीकरण  दें  ।  क्या  शेयरों  में  निरन्तर  तेजी

 बजट  में  जो  रियायतें  दी  गई  उसके  कारण  आई  क्या  इससे  पंजी  निवेशकों  को

 प्रोत्साइन  मिला  है  ।  सोने  का  आयात  और  विदेशी  पूंजी  का  आगमन  जोर  सट्टा  बाजार  से

 ओ  सारी  स्थिति  पैदा  हुई  इसके  पीछे  सरकार  की  नयी  तीति  है  गा  नहीं  ।'  *'  '

 सभापति  महोबय  :  आप  एक  सबाल  ही  पूछ  सकते  है  ।

 जब  से  यह  तेजी  आई  तो  कुछ  बाजारों  में  इन्दंर  के  अंदर  एक  नकली

 संगठन  बनाया  गया  है  और  करोड़ों  रुपया  इकट्ठा  किया  उस  संगठव  का  नाम

 इन्चैस्टर्स  क्लब  ।  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  स्टाक

 चेंजों  के  समानान्तर  जो  संगठन  बन  गए  हैं  वे  रोज  25  लाख  रुपए  का  अनाधिकृत  काम  कर

 रहे  हैं  ।  शहरों  के  सर्राफा  बाजार  के  ब्रोकरों  ने  इस  तरह  के  क्लब  का  गठन  किया  है  ।  वे

 अवैध  काम  कर  रहे  इन  अवैध  काम  करने  वालों  पर  पाबंदी  लगाने  के  लिए  कोन  से

 कदम  उठाए  जा  रहे  इस  बारे  में  जित्त  मंत्री  जी  ज़रा  स्पष्टीकरण  दें  कि  जो  गैर-कामूनी

 संस्थाएं  उनको  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  कम्युनिकेशन  करप्ट्स  गुढ़

 मैनसंਂ  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हैं  ।  *
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 ््ज््जजज  अओनिननय-लननं+७+»-त७  A  नी  :  न  कनममंमन  कम  शेयर दलालों कर  भा3म

 कं  शोमबजशरबा  राज  बाशे  :  सभातति  शेयर  दलालों  द्वारा

 समस्त  देश  में  लोग  दिन  को  हड़ताल  करना  बहुत  दुर्भाग्य  को  बात  है  और  यह  निन्दनीय  भी

 है  ।  उन्होंते  लगभग  रहे  लाख  शेयर  धारकों  को  परेशानी  में  डाल  दिया  है  ।

 अब  यह  प्रवुति  इतनी  बढ़  री  है  कि  दूरदराज  के  क्षेत्रों  के  लोग  तथा  देश  के

 ग्रामोण  क्षेत्रों  के  लोग  भी  गेयरीं  की  खरीददारी  में  काफो  रुचि  लेगे  जगें  ३  और  वे  इक्विटी

 पंजी  में  निवेश  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  किस  प्रयोजन  से  हड़त।त  की  है  ?  वे  अपनी  फर्म

 पंजीकृत  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  यह  वात  आम  आदमी  को  भी  मालूम  है  कि  गांव  के  छोटे

 व्याथारियों  को  भी  या  तो  क्क्री  कर  या  केन्द्रीय  बिक्री  करया  अन्य  कित्तोी  उपबन्ध  के  अन्तर्गत

 स्वयं  को  पंजीकृत  करना  पड़ता  है  |  लेकिन  ये  लोग  जो  करोड़ों  रुपये  कमाना  चाहते  हैं  स्वयं

 को  पंजीकृत  नहीं  करना  चाहते  ।  प्रत्येक  खेल  के  अपने  ही  नियम  होते  हैं  ।  लेकित  ये  लोग

 अपने  खेल  के  जिए  भी  कितो  नियम  कीं  पावन्दी  नहीं  चाहते  अतः  में  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  शेयर  दजालों  से  कड़ाई  से  तिडटे  ।  निवेशकों  के  हितों  को  उच्च

 प्रभमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 पंजीकरण  से  निश्चित  झप  से  इत  स्टॉक  दलालों  को  उन  पूरे  सौदों  सें  जनता  के  प्रति

 जिम्मेदरों  हो  जतती  है  जो  वे  उनके  साय  करते  हैं  ।  इससे  उनके  इस  सौदेवाजी  में  भी  कुछ

 पुस्फ्टता  आयेगी  ।  आजकत  लगभग  सभी  स्टॉक  एकचपचेंजों  में  आन्तरिक  व्यापार  भी  चलता

 है  ।  आई०  के  उपबन्धों  से  कुछ  हृद  तक  ये  सीदेबाजियां  कम  मैं  माननीय

 वित  मंत्री  से  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 मेरों  जातकारों  के  सुताविक--मैं  शुद्धि  के  अध्यधीन  हुं--अग्ननीत  जिन्हें  बदीਂ

 प्रभार  कहते  हैं-तया  जो  म॒म्बई  में  2  प्रतिशत  है  तथा  कलकत्ता  में  अ्तिशत  में  अस्तर

 ये  आगे  बढ़ाये  जाने  वाले  प्रभार  क्या  यह  सच  है  और  क्या  यह  चल  रही  गलत

 ब्यावर  गतिविधियों  को  देखा  है  ?  में  यह  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  ।

 हाल  ही  में  नेते  अजेदत  दिया  था  और  मुझे  कार  खरीदने  के  लिए  50,000  दपये

 का  एक  अग्रिम  चैक  दिया  गया  था  ।  यह  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  नाम  से  दिया  गया

 लेकिन  अपने  क्षेत्र  में  जाने  के  बाद  मुझे  इसे  भुगाने  का  समय  नहीं  मिला-्मेशा  भारतीय

 स्टेट  प्रैंक  में  खाता  धी--मैने  बाद  में  इसे  भुवाने  के  लिए  भेज  दिया  ।  बैंक  के  प्रबन्धक  ने

 कहा  कि  500  रुपये  सेमाहरण  प्रभार  के  रूप  में  काटे  जायेंगे  ।

 जब  मैने  समाचार  पत्र  में  यह  समाचार  पढ़ा  कि  एक  ड्यक्ति  जितके  ताभ
 का  जिक्र  मेरे  स्ाथी  ने  इस  प्रकार  किया  था  *  *  *  अतो  मुझे  आश्चर्य  हुला  ।  वह
 एक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  से  600  करोड़  रुपये  सटटेबाजी  के  लिए  अगैर  किसी  वथयाज  के

 लेने

 में सफल हुए । यह कंसे संभव है ? माननीय वित्त मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे कि यह कार्यवाही बृतान्त में सम्मिलित नहीं किया क्या । 270
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 eens नम
 कैसे  हुआ  ।  इसमें  कार्य  करने  का  कौन  सा  तरीका  अपनाया  गया  ?  क्या  इसका  तात्पय
 यह  है  कि  इस  समय  चालू  व्यवहार  और  प्रक्रियाओं  में  कई  कमियां  और  खामियां

 )

 मुझे  मानतीय  विल  मंत्री  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहिए  कि  क्या  इस  प्रकार  के  कई  सौ
 करोड़  रुपयों  को  घटनायें  कितने  ही  अन्य  बैंकों  में  भी  हुई  जहां  इस  तरह  इन्हीं  बहानों
 पर  कुछ  लोगों  को  अप्रिम  पैसा  दिया  गया  ?  मुझे  इस  बाल  को  ज/तकारी  माननीथ  विस  मंत्री
 से  चाहिए  ।  इन  सौदेबाजियों  इन  तथाकथित  सौदों  से  उन्होंने  कितना  लाभ  कमाया  ?

 यहू  बात  आपके  नोटिस  में  कब  आयी  -?  कब  से  यह  सब  चल  रहा  है  और  कितने  लोग

 इससे  लाभान्वित  हुए
 ?  .  .

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  कया  परिणाम  वर्तमान
 सौदेबाजी  और  उनके  द्वारा  भारतीय  स्टेट  बैंक  से  लिए  करोड़ों  रुपयों  के  भुगतान  के  लिए
 शेमरों  की  बिक्री  पर  इसके  क्या  प्रभाव  होंगे  ।  साथ  ही  मेँ  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  लोंयों

 द्वारा  किए  गये  तित्रेश  जिन्होंने  शेयर  खरीदे  इसके  थड़ने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में

 जानना  चाहता  हूं  ।  यह  भी  पता  चला  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  दो  अनुषंगी  इकाइयां

 एक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ओर  एक  विदेशी  इस  प्रकार  की  निन््दनोय  सौदेबाजी  में  शामिल

 हैं  ।  इन  बिक्री  करने  वाले  बैंकों  के  अफतर  स्टाक  दतालों  को  वेंक  रसीद  कैसे  जारी  कर

 देते  हैं  और  उन्हें  प्रतिभूतियों  को  जारी  करने  का  भी  आश्वासन  देते  हैं  ?  ये  स्टॉक  दलाल

 इतनी  अयूर्व  और  बड़ी  राशि  संटूटेबाजी  के  लिए  कंसे  ले  पाते  हैं  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है
 फि  मुम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  के  निकट  स्थित  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  कुछ  अधिकारियों  के  अलाबा
 उमके  अन्य  बैंकों  के  साथी  भी  इस  बुलਂ  को  सहायता  देते  रहे  हैं  ?  इस  व्यक्तित  के

 विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  *  *  *

 '  समाप्ति  सहोश्य  :  बिगबुलਂ  क्या  है  ?

 ओी  शोसभाद्ौश्वर  राव  वाडे  :  यही  शब्दावली  इसके  लिए  दी  गयी  है

 समापति  सहोदय  :  आपको  नाम  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिए  ।

 ओो  शोभन(ह्रोश्वर  राव  बाड़े  :  मुझे  उनके  साम  का  जिक  करने  में  कोई  रूचि  नहीं

 है  ।  इसलिए  मैंने  इसे  बिनबुलਂ  कहा  था  ।

 संभाषति  सहोदय  :  नाम  को  कायंवाही  वृतान्त  में  से  निछाल  विया  जाए  ।

 थी  मिर्मल  कारित  चतठर्जा  :  इस  नाम  का  आज  कई  बार  जिक्र  किया  गया

 है  ।  आप  बहुत  विलम्ब  *  *  *

 | उद्धायबाही  बृत्तान्त  में  सम्मिजित  नहीं  किया  -

 ath
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 सभापति  महोदय  :  आप  बल  या  बिग  काऊਂ  या  ऐसा  कुछ  कह  सकते  हे  लेकिन
 नाथ  नहीं  ले  सकते  हैं  ।

 ओऔ  शोसनाह्रक्ीशयर  राव  बाड़े  :  इस  व्यक्ति  तथा  उन  अन्य  व्यक्तियों  के  खिलाफ
 क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  जिन्होंने  कानून  को  तोड़ा  है  और  जो  सट्टेबाजी  के  लिए  सेकडों

 करोड़  रुपये  प्राप्त  करने  में  सफल  हुए  हैं  ?

 एक  किसान  या  एक  सामान्य  व्यापारी  को  फार्म  भरते  हुए  कई  बातों  का  उल्लेख
 करना  पड़ता  है  और  कुछ  प्रतिभूतियां  देने  के  बाद  भी  उन्हें  ऋण  नहीं  मिलता  है  |  लेकिन

 बढ्ां  एक  अ्यक्ति  को  600  करोड़  रुपये  का  ऋण  मिल  जाता  है  ।  क॑से  ?  में  माननीय  वित्त
 मंत्री  स ेजानता  चाहता  हूं  कि  इन  नौ  म्यूचुअल  फंडोंਂ  का  नवीनतम  दर्जा  क्या  है--जिनके  पास

 कुछ  सरकारी  क्षेत्ञ  के  उपक्रमों  के  इक्विटी  का  कुछ  एक  भाग  है  और  क्या  इसमें  भी  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  के  होने  से  पहले  ही  अग्रिम  व्यापार  हुआ  है  ।  इन

 म्यूचुअल  फंडोंਂ  से  कितना  लाभ  हुआ  है  ?  इस  से  किसे  फ़ायदा  होगा  ?  क्या  इसमें  देश  के

 स्राधारण  लोग  हैं  या  कुछ  बड़े  लोग  शामिल  है--जोकि  इस  तरह  के  धन्धों  में  लगे  हैं  ?  सरकार

 वह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  कि  इस  तरह  की  घटना  फिर  दोबारा
 न॑  बटे  ।

 कुछ  महीने  पहले  ही  हमारे  वित्त  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  बिजयवाड़ा  सें  शेयर  दलालों

 के  एक  कल्याण  संघ  का  उदघाटन  किया  था  ।  आप  विश्वास  करें  या  न

 मफैले  विजयवाड़ा  शहर  में  चार  शेयर  दलाल  संघ  इस  समय  कार्यरत  इस  प्रकार

 काफी  संख्या  में  लोग  औद्योगिक  प्रतिप्ठानों  में  निवेश  करने  के  लिए  आगे  आ  रहे  और

 इस  नाजुक  समय  में  निवेशकों  की  आशाओं  पर  थानी  नहीं  फिरना  चाहिए  ।  सरकार  को  इन
 लोगों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिए  चाहे  वे  कितने  ही  बड़े  क्यों  न  हों  और  उन

 बेंक  अधिकारियों  से  था  उन  अधिकारियों  से  कढ़ाई  से  पेश  आना  चाहिए  जिनकी  इस  तरह
 के  स्रोगों  से  गुप्त  सांउ-गांठ  है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  कड़े  कृदम  उठाए  गये  हैं

 और  उन  प्रश्मों  को  स्पष्ट  करें  जो  यहां  हमने  उठाये  हैं  ।

 भी  ओकान्त  :  हम  केवल  अध्यक्षपीठ  से  निवेदन  कर  सकते  हैं  औरਂ

 यदि  अध्यक्षपीठ  इजाजत  दें  तो  हम  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।,

 सभापति  महोदय  :  अध्यक्षपीठ  नियम  से  वांछित  है  ।

 शआं  शोकान्त  जेमा  :  में  यही  निवेदन  कर  रहा  था  अन्ततः  वित्त  मंत्री  ही
 जत्तर  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  अ।पकी  जानकारी  के  लिए  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  बारे  में

 सम्बन्धी  नियमों  के  अध्याय  16  में  से  पढ़  सकता  हूं  |

 थो  भ्रीकान्त  जेना  :  में  यह  जानता  हूं  ।  लेकिन  में  केबल  यही  चाहता  हूं  कि  वह  यह
 बतायें  कि  इस  राष्ट्रीय  स्टॉफ  एक्सचेंज  के  आरे  में  क्या  निर्णय  किया  है  और  सरकार  दस

 23a.
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 शंम्बभां  में

 शत  शय

 से  क्यों  यूप  है  जीर  भुम्यई  क्टाक  एक्सपेंच  सा  राष््ीय
 ताक

 गा
 हे

 ।  बलर  पहन
 हटॉंक  एक्सचेंज

 मे  विलात
 हैं  ।  अंखपि  हस  पर  हो  धर्ष  लि  मिथ  हो  सका  था  किर  भी  अभी >

 ०७७४४

 सभापति  भहोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  इन  पांच  सदस्यों  द्वारा  यह
 री

 कि  ही
 है  पहलू  भी  प्रश्नों

 के  रूप  में  पहुले  हीं  चर्चा  में  शामिल  हो  चुका  है  ।  माननीय  मंत्री  उत्तर  दंगे  ।

 श्री  ऑफान्स  जमा  :  यह  पहले  शोभिल  नेहीं  हुंओ  है  ।  दूसरे  इसको  सरध्यतां  के  बारे
 में  प्रतियरशें

 से
 क्षों

 stat:
 स्शेक

 रे
 में  पह  अतिबग्मं  क्यों  धहाँ  स्टॉक  हंक््लैंचैंजे  के  लॉग  मंनंचाहा  कसे  कर  लेते  थे  अपनी
 पसंद  के  मृताबिक  किसी  को  सो  सेट्श्वती  दे  सकती  मान  लिया  कि  योग्यता  वेश्लेस्धी  शर्तें

 क्यों  है  ?  सरकार  संटोंक  एंक्सजेंल  को

 उंद्तियण
 पिंठिय

 कॉली  में  ओनेये  पते
 थे

 ।  अंधे  मुख्य  सेंटोंक  एक्लेचेंजे  के  लोगे  एकॉसिकार

 बताये  हुए  संस्कार  की  निर्देश  देता  चाहिए  कि  अंदि  सदस्थ  ये  आवेदक  शर्ते  ब्रीकरते
 है ंती  उल्हें  सब्स्यं  बनने  दियों  भेयें  भी  उन्हें  जूबें  बाशऋरे  में  उतरेगें  दियां  जाये  |  में  दंशालों

 के  समेरदक  केंचल  उसें  रलोलीं  को  हों  पयों  शमेंबेस  कर  रहें
 '  दियां  '

 सलादति  महोदभ  :  में  हूं  ये  उभी  कई  मावतीय  सदस्य  प्रूछ  चुके

 को  औकामत  जेला  :  वो  थोतें  जो  भी  बोग्य  हों  सेवक  लिए  इसे  खोले  दिंधा

 इस  पर  प्रतिबन्ध  न  सगायें  और  उन  गलत  तत्वों  को  जो  भुम्बह  स्टार्क  एंशसभेंजे  में  बैंहे

 इस  स्रंबंश  में  पैसा  नहीं  बदाने  दिया  जाए  ।

 सभांषति  मंहीक्त  :  औप  भोन॑गीभ  किंत  मंत्री  को  बोलने  दें  ।

 बित  मंसी  अनणोहत  :  में  दस  मुद्दे  उढ़ामे  भोर  स्पष्हीकरण

 संसने  वले  मस्ककीय
 सदस्यों  का  आभारी  हूं  ।

 मुख्य  रूप  से  तीन  प्रकार  को  आशेंकायें  ब्यंक्त  की  गई  हैं  ।  उनमें  एक  तो  हाल  के

 महीनों  में  स्वंक  बाजार  कै  व्यवहार  से  सम्बन्धित  है  ।  छोंटे  निर्वेशकों  को  बचांनेंकी

 अरूरत  से  सम्बन्धित  सरकारी  प्रतिभूतियीं  से  सम्बन्धित  मैंन॑-देने  में  वित्त  उपलब्ध

 कराने  में  हुई  गड़बंड़ी  के  प्रंति  चिन्ता  है  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गए  बिशेत्र  प्रइत  लेने  से  पूर्व  मैं  इन  प्रत्येक  मुद्दों  पर

 मोलनगा  चाहेंगा  ।

 यह  सच  है  कि  हो  दिन  कूर्व  तक  हाल  के  में  स्डॉफ  बाजार  में  बहुंत  तेजी

 '  जोई  ।  जद  दें  आपके  सप्मुझ  यहेँ  स्वोफरर  करता  हूं  कि  भेरे  प्रास  इस  आरे  में  एकदम  सही

 उत्तर  नहीं  है  कि  स्टांक  बाजार  के  मूल्य  कैसे  निर्धारित  होते  है  ।  यह  मुद्दा  तो  स्पष्ट
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 स्टाक  बाजार  न्के  मूल्य  न  सिर्फ  झ्स  देश  में  अत्काधिक  चटते-बढ़ते  हैं  बल्कि  अनेक

 अम्य  देशों  में  भी  ऐसा  होता  है  और  इस  विषय  परਂ  कुछ  पुस्तकें  लिखी  गई  हैं  |  लेकिन  मैं

 समझता  हूं  कि  इस  कला  में  यह  सही  उत्तर  नहीं  है  कि  आजक्ार  के  मूला  कैसे  निर्धारित

 होते  हैं  ।

 जहाँ  तक  मेरा  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  बनने  के  बाद  से  ही  कह  रहा  हूं  कि  कुछ
 वास्तविक  पहलू  अर्थव्यवस्था  के  मौलिक  पहलू  हैं  और  अन्य  पहलू  हैं  जो  स्टाक  बाजार  के

 मूल्यों  को  अभाबित  करते  हैं  और  ये  दोनों  मेरे  विचार  से  जरूरी  नहीं  कि  साभ-साथ  चले  ।

 इसलिए  मैंने  यह  कभी  दावा  नहीं  किया  कि  में  शो  कर  रहा  हूं  बह  स्टाक  दाजार  के  ब्यवहार
 से  उचित  है  |  इसलिए  मुझे  स्टाक  बाजार  से  प्रमाणपत्र  की  जरूरत  नहीं  है  जो  यह  सही

 :  -  ठहसए  कि  हम  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  यह  देश  के  लाभ  हेतु  हित  में  कर  रहे  हैं  ।  हाल

 ही  में  में  दि  इक्ानासिक्त  टाइस्स  को  दिए  बिस्तृत  साक्षत्कार  सें  मैने  इन  पहलुओं  की  ओर

 संकेत  किया  था  ।  स्ठाक  वाजार  के  व्यवहार  में  निहित  खतरे  मोशिक  पहलुओं  से  अजग  हो
 सकते  हैं  ओर  कई  बार  स्टाक  बासार  के  मूल्य  वहां  पर  मूल्य  अजित  अनुपात  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  रखते  ।  यह  समस्या  सिर्फ  भारत  ही  जापान  कई  अन्य  देशों  में  भी  है  ।

 इसलिए  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  एक  समझदार  निवेशक  को  मेरे  विभार  से  स्टाक  बाजार

 से  ध्यवहार  करते  समय  ध्यान  रखता  चाहिए  मैं  यह  विशेषकर  छोटे  निवेशकों  को  अबश्म

 कहूँगा  ।  सरकार  ने  इसी  विषय  पर  म्यूचूअल  फंड  तथा  यूंनिट  ट्रस्ट  स्थापित  किए  हैं  और

 बेंक  भी  छोटे  निवेशक  की  मदद  को  भाए  इसलिए  स्टाक  आजार  में  घतरे  यह
 जीवन  का  एक  तह्य  मात्रा  जाए  ।

 में  यह  भी  कहूंगा  कि  सरकार  स्टाक  बाजार  के  स्वस्थ  कार्मकरम  की  इच्छुफ
 लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  में  अपनी  नींद  सिर्फ  इंसलिए  लोदूं  कि  स्टाक  बाजार
 में  एक  दिन  तेजी  आती  है  तो  हूसरे  दिन  गिरावट  आती  है  ।  भाज  यह  खबर  हैकिस्टाक
 बाजारों  में  बहुत  तेजी  आई  है  |  जो  लोग  महू  कह  रहें  थे  कि  बाजार  में  निरावट  सरफार
 की  विफलता  दर्शाती  वे  यह  सोचेंगे  कि  रहें

 थे  कि
 इसलिए

 आज  बाजारों  में  तेजी  है  ।  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  का  संवेदनशील  सूचकांक  कल  3,674  से

 बढ़कर  3,833  हो  गया  है  ।  मैं  यहं  नहीं  कह  रहा  कि  इससे  हमारी  नीति  की  पुष्टि  हुई
 है  ।  बाजारों  में  चढ़ाव  होता  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  इन  बातों  को  उपयुक्त
 रूप  में  लेता  चाहिए  ।  मैं  यही  कह  सकता  हूं  कि  की  स्थिति  से  चिन्तित  हूं  भौर
 वित्त  मंत्री  के  लिए  जो  कुछ  संभव  हो  सकता  मैने  किया  है  ।

 इस  सन्दर्भ  में  मैं आपको  बताना  चाहूंगा  कि  मैं  28  को  मुख्य  स्टाक  एक्सचेंजों
 के  अध्यक्षों  से  मिला  और  कार्य  में  एकरूपता  लाकर  निवेशकों  के  विश्वास  को  प्रोत्साहन
 देने  के  लिए  स्टाक  बाजार  की  कुशलता  रखने  और  भियसों  केਂ  तहत  चलाने  कौ
 जरूरत  के  बारे  में  उन्हें  बताया  और  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  तत्काल  कार्येबाही  के  लिल
 कहा  :

 रा  |  कार्मेबाही
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 दलालों  के  लिए  पूंजी  की  क्षमता  सम्बन्धी  मानदण्ड  ;
 कर  हु

 एक  समान  व्यापार  कार्य  के  लेन-देन  पर  तेजी  से  कार्यवाही  और  निपटान  ;
 निगमित  सदस्यता  को  ओर  आन्तरिक  व्यापार  तथा  मूल्य  में  गड़बड़ी  करने  पर
 नियन्त्रण  ।

 यह  मुद्दा  अनेक  माननीय  सदस्यों  के  सम्मुख  है  और  मैंने  स्टाक  एक्सचेंज  प्राधिकारियों
 पर  जोर  दिया  है  कि  वे  इन  मुद्दों  से  निपटने  हेतु  एकदम  दोष  रहित  उपाय  ॥

 मैं  सभा  को  यहू  भी  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  मैं  हस  मामले  पर  रिजन  बैंक  के
 गवनेर  से  बात  करता  रहा  हूं  और  गवनेर  ने  अपनी  ऋण  नीति  के  दौंरान  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहा  है  कि  बैंकों  के  पास  ऐसी  हिंदायतें  रहें  कि  वे  शेयर  लेन-देन  के  लिए  अधिक
 बैंक  ऋण  उपलब्ध  करा  कर  सट्टेबाजी  को  बढ़ावा  न  दें  ।

 ॥  मैं  यह  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  शेयरों  के  मूल्य  में  अत्याधिक  वृद्धि  को  देखते  हुए
 तथा  सट्टे  के  कार्य  हेतु  बैंक  ऋण  के  उपयोग  को  ह॒तोत्साहित  करने  हेतू  रिज  ने  बैंकों
 से  कहा  है  कि  वे  सुनिश्चित  करें  कि  डिबेंबर  और  स्टाक  के  मामले  सं  व्यक्तियत
 बकाया  ऋण  में  कोई  वृद्धि  न  हो  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आयकर  विभाग  का  ध्यान  कुछ
 विशेष  दलालों  की  ओर  गया  और  उसमें  कुछ  व्यक्तियों  तथा  कम्पनियों  सहित  शेयर  दलालों
 के  एक  गुट  के  अनेक  कार्य  स्थलों  तथा  आवास  स्थल  पर  तलाशी  भो  ली  यह  सब ~
 समाचारपत्नों  में  ये  सब  बातें  आने  से  बहुत  पहले  हुआ  था  ।

 थो  थोकांत  जेंगा  :  इन  छापों  का  क्या  परिणाम  रहा  है  ?

 क्री  भनमोहत  सिंह  :  यह  जांच  चल  रही  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मेरे  लिए  इस  बारे
 में  कहना  उचित  नहीं  है  ।

 मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  में  आमतौर  से  बेंक  काड़ों  के  प्रति  घितित  रहा  हूं  और

 वित्त  मंत्री  बनने  के  बाद  शीघ्र  ही  मेने  रिज  बेंक  से  कहा  कि  बहू  इस  व्यवस्था  को  मजबूत
 इसकी  जांच  और  निगरानी  रखने  तथा  उपयुक्त  उपचारात्मक  और  निवारक  कार्यवाही

 करने  हेतु  इस  प्रणाली  तथा  प्रक्षिया  की  जांच  करे  ।  रिजवं  बैंक  ने  इन  सभी  मुद्दों  पर  जांच

 एक  समूह  गठित  किया  है  और  मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  समूह  की  रिपोर्ट  पूरी  होने
 वाली  है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  सामान्य  मुद्दों  पर  हम  सतक  हूँ  और  इस  मामले  मैं

 सभा  को  आश्वस्त  करता  हूं  कि  हम  सतर्क  रहेंगे  ।  लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि

 जब  भी  सस््टाक  बाजार  के  मूल्यों  में  उतार  या  चढ़ाव  हो  तो  हम  अपनी  रोज  की  नींद  ह्ठी
 ह

 में  दूसरी  बात  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  सच  है  कि  हाल  के  महीनों  में  एक  तथ्य

 यह  भी  रहा  है  कि  स््टाक  बाजारों  में  अत्याधिक  सटूटेबाजजा  हुई  यह  भी  सच  है  कि

 इसे  आंशिक  रूप  से  बैंक  के  कोष  से  वित्त  दिया  गया  ।  सरकारी  प्रतिभूतियों  के  लेनदन  का
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 इस  बात  का  पता  चला  ।  भारतीय  रिजबं  बैंक  ने  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अधिकारियों  के

 पू्०णे  सहयोग  से  इस  मामले  की  जांच  को  ओऔर  यह  सच  है  कि  गड़बड़ी  हुई  है  ।  लेकिन  में

 सभा  को  बताना  चाहूंगा  कि  बैंकिंग  समुदाय  में  यह  विश्व-ड्यापी  प्रथा  जब  आपको

 ऐसी  बात  का  पता  चलता  है  तो  सर्वप्रथम  सबसे  जरूरी  यह  होता  है  कि  धनराशि  को  वसूल
 किया  जाए  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  भी  यही  किया  ये  गलतियां
 अनेक  खातों  में  पाई  गई  ।  इनमें  से  अनेक  तो  एक  विशेष  स्टाक  दलाल  से  सम्बन्धित

 जब  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  साथ  अपने  प्रतिभूति  खातों  तथा  बहीखातों
 इत  गलतियों  का  पता  चला  तो  भारतीय  स्टेट  देंक  ने  उचित  कार्यवाही  की  और  उन्होंने

 इस  विश्ेत्र  दलाल  से  622  करोड़  रुपये  बसूल  कर  लिए  हैं  ।  बाकी  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही
 चल  रही  है  ।  मैंने  भारतीय  रिजवे  बैंक  से  कहा  है  कि  पुरे  मामले  की  जांच  करे  और  म

 सिर्फ  भारतीय  स्टेट  बल्कि  अन्य  सभी  बैंकों  के  प्रतिभूति  खातों  की  भी  जांच  करे  ।
 रिजर  बैंक  यही  कार्य  कर  रहा  है  |  मैं  सभा  को  आश्वस्त  करता  हूं  कि  जो  भी  अपराधी

 उसके  छिलाफ  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी  ।  मैंने  कहा  है  कि  यहू  जांच  भारतीय

 रिजर्य  बैंक  के  उप-गवर्नर  के  तहत  की  जाए  ।  यह  जांच  चल  रही  है  और  जैसा  कि  मैंने

 में  इस  सभा  को  आश्वस्त  कर्ता  हूं  कि  किसी  भी  गड़बड़ी  में  लिप्त  व्यक्ति  को

 खंजा  देने  हेतु  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 थी  श्रीकांत  जेना  :  प्रथम  दृष्टि  म॑  यह  साबित  हो  चुका  है  ।

 ऋे  भतसोहत  :  फिलहाल  ऐसा  में  कहना  चाहूंगा  कि  हम  प्रत्येक  कार्यवाही
 करेंगे  ।  इस  मामले  में  प्रणाली  की  विफलता  निहित  है  ।  इसलिए  हम  सभो  कारणों

 दर  गौर  करेंगे  कि  ऐसी  बातें  क्यों  हुई  और  इस  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  क्या  किया

 खाए  ।  इस  विषय  पर  बॉलते  हुए  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  समस्या  का  एक
 बैंकों  के  खातों  तथा  रिजवं  बैंक  द्वारा  रखे  जा  रहे  बहीखातों  के  मिलान  में  कठिनाइवां  मिलान

 की  मामवयुकत  प्रणाली  है  ।  इसका  परिणाम  यह  है  कि  हमारे  देश  में  इन  खातों  के  मिलान

 पूरा  करने  में  महीनों  लग  जाते  हैं  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  इसी  देश  में  श्रमिक  संगठन  के

 दबाद  तथा  अन्य  कारणों  से  इन  खातों  को  कम्प्यूटरीकृत  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।  में  सभा  में  सभी

 बक्षों  के  सदस्यों  से  अस्ग्रह  करता  हूं  कि  हमारी  बैंकिंग  प्रणाली  के  हित  में  यह  एकदम  आवश्यक  है  कि

 खातों  का  स्यूसतम  मात्वा  में  कम्प्यूटरीकरमन  किया  जाए  ।

 ॥ी  आीकांत  जेगा  :  इस  विशेष  लेन-देन  में  दोनों  ही  बैंक  अधिकारी  तथा*  लिप्त  हैं  ।

 इडें  बचाने  का  प्रयास  न  करे  ।

 न  नमक  see,

 “7  बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 को  सभमोहत  लिह  :
 में  इससे  इन्कार  नहीं  फर  रहा  कि  ऐसा  हुआ  हैਂ

 *  *
 5:

 *

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि
 अगर  हमारे  यहां  खातों  की  कम्प्यूटरीक्ृत  प्रणाली  होती  तो  तत्काल

 इसका  पता  चल  में  समझता  हूं  कि  हमें  ऐसी  ढ्यवस्था  और  तैयार  करनी  जिसमें

 ऐसी  गड़बडी  की  संभावता  कम  से  कम  हो  ।  यह  इस  मामले  के  विभिन्न  पहलओं  के  बारे
 में  मेरे  विचार  से  मैंने  इन  सभी  को  लिया  अब  में  विभिन्न  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  विशेष
 प्रश्न  लेता  हूं  ।

 अं  शो  मन  राव  बड़ाडे  :  अपने  बही-खाते  में  गडबड़ियों  का  उल्लेख  किया  है  जिसे  हाथ
 से  लिखा  जाता  है  ।  क्या  आपको  इस  गड़बड़ी  का  पता  अभी-अभी  चला  क्या  यह  गड़बड़ी  काफी
 लम्बे  समय  से  नहीं  होती  रही  थी  ?

 कभो  सममोहत  सिह  :  इसका  पता  मार्च  मद्दीने  के  अस्स  में  बला  था  ।  इसलिए  मेरे  विचार  मेँ

 हो  सकता  है  कि  यह  मढ़बड़ी  आगे  भी  चलती  रहती  ।  हम  सभी  खातों  की  जांच  कर  रहे  हैं  ताकि  अचर

 यह  प्रक्रिया  जारी  रही  भी  तो  हमें  इसकी  जानकारी  मिल  सके  ।

 हरी  जाओ  फर्मास्डोज  :  यह  सब  पिछले  दो  वर्षों  से चल  रहा  है  ।

 ली  भगतोहंत  सिंह  :  जैसा  कि  आप  कह  रहे  हैं  कि  यह  सब  पिछले  दो  वर्ष  से  चल  रहा  है  धो
 मैं  यह  जानकारी  रिजर्व  बैंक  को  दे  अब  में  उन  कुछ  मुद्दों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जिन्हें  यहाँ
 पर  चर्चा  के  दोरान  उठाया  गया  एस  3  ६०  बी  ०  आई०  सिक्योरिटी  एक्सचेंग  बोड़े  आफ  हग्हिया
 के  कार्यकरन  तथा  दलालों  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारा  इरादा  एल  ०  ई  ०

 बी  ०  आई  से  सम्बन्धित  कानून  का  दृढ़ता  निष्पक्षता  से  क्रियान्वयन  करने  का  है  और  इसलिए  इस
 सम्बन्ध  में  किसी  को  कोई  शंका  नहीं  होनी  इस  कानून  के  क्रियान्वयन  के  लिए  जो  भी  कदम

 अबश्यक  हम  उठायेंगे  तथा  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  एस  >  ई०  बी०  आई०  1987  में  अस्तित्व

 में  आया  इस  वर्ष  तक  उसे  सांविधिक  संस्था  के  रूप  में  मान्यता  नहीं  दीं  गई  हमने
 इस  वर्ष  में  ऐसा  किया  है  क्योंकि  हुमें  निवेशक  के  हिंतों  की  चिन्ता

 रहती  है  तथा  हम  अपने  पूंजी  बाजार  को  स्वस्थ  रूप  में  कार्य  करते  देखता  चाहते

 हैं  ।  अब  जबकि  एस  ०  ई  »  बी  ०  आई  ०  अस्तित्व  में  आ  चुका  है  तथा  इसे  सांविधिक  शक्तियां  भी  प्राप्त

 हो  गई  अब  हम  यह  सुनिश्चित  करना  चाहेंगे  कि  एस०ई०  बी०  आई०  एक  प्रहरी  के  रूप  में

 कार्य  करे  तथा  स्टाक  बाजार  की  गतिविधियों  को  संरक्षण  दे  तथा  हमारे  बाजारों  का  कार्य  कुशलता
 से  एस०  ई०  बी०  आई०  को  इस  कार्य  को  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  तथा  मुझे
 आशा  है  कि  दलालों  तथा  अस्य  लोगों  क ेसाथ-साथ  सभी  वर्ग  के  लोग  सी  ०  ई  बी०  के  साथ  उसके
 कार्य  निवर्हन  में  सहायता  प्रदान  करेंगे  ।

 अधिक  नीति  का  मुद्दा  श्री  जा  फर्नान्डीज़  द्वारा  उठाया  गया  तथा  मेरे  विचार  में  एक  और

 माननीय  सदस्य  ने  भी  यह  मुद्दा  उठाया  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कोई  लम्बी  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।

 जैसा  मैने  कहा  कि  स्टाक  की  कीमतें  घटती-बढ़ती  रहती  आज  स्टाक  बाजार  की  कीमतों  में  काफी

 बाय
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 ध्यानाकर्षण

 बुद्धि हुई  में  यह  दावा  नहीं  करता  कि  हमारी  आधिक  नीतियां  काफी  सुदृढ़  दथा  मेरे

 मैं  हम  इस  चर्चा  को  जहां  ठक  चाहें  लम्बा  खींच  सकते  हैं  ।  .  '

 जहां  दक  मूल  तत्वों  के  सम्बन्धों  का  प्रश्न  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  केवल  इस  देश  में  ही
 बल्कि  बहुत  से  अन्य  देशों  में  भी  स्टाक  बाजार  की.की  मतों  तथा  आमदनी  के  बीच  कोई  उचित  अनुपातिक
 सम्बन्ध  नहीं  अधिकतर  होता  है  कि  अप  अजिय  करने  की  तत्कालीन  स्टाक  बाणार

 की  कीमतों  को  श[स्ति  करती  यहां  में  एक  सामान्य  व्यक्तित  के  तौर  पर  बोल  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  कोई
 निवेशक  नहीं  हुं  तथा  न  हीं  भेने  कोई  शेयर  खरीदें  हुए  हैं  ।  परन्तु  जो  कुछ  भी  अध्ययन  मैंने  आज  तक

 किया  है  उसके  अनुसार  मेरा  यह  विचार  है  कि आय  अजित  करने  की  तत्कालीन  क्षमता  के  अत्तिरिक्त

 स््टाक  बाजार  पूंजी  दर  लाभ  से  भी  प्रभावित  होता  जो  कि  कार्य  व्यवस्था  की  सामान्य  स्थिति

 तथा  अन्य  बातों  से  भी  जुड़ा  हुआ  में  यह  नहीं  करता  कि  में  इन  सब  बातों  को  समझता  हूं

 परन्तु  मैं  श्री  फर्नान्डीज़  के  इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  स्टाक  बाज(र  की  स्थिति  का  मूल  तत्वों  से  कोई
 सम्बन्ध  जेस।कि  उन्होंने  उल्लेख  किया  आपको  ऐसे  बहुत  से  मामले  मिल  जायेगें  जिसमें  कम्पनी

 ने  लाभांश  की  घोषणा  नहीं  की  है  परन्तु  फिर  भी  उसके  शेयरों  के  भाव  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।

 भरी  फर्नान्डीज़  ने  छोटे  निवेशकों  की  समस्याओं  का  भी  उल्लेख  किया  मैं  उन्हें  आश्वासन

 देता  हुं  कि  हम  चौकन््ने  रहेंगे  और  में  यह  कहना  कि  स्टाक  बाज़ार  में  निवेश  एक  जोखिम

 भरा  काम  है  तथा  इसी  लिए  हमने  म्यूचूअल  फंड  की  स्थापना  की  है  क्योंकि  छोटे  निवेशकों  को  जानकारी

 नहीं  होती  है  उन्हें  तजुर्बा  नहीं  होता  वे  बाजार  में  हो  रहे  द्रुत  परिवर्तनों  का  लाभ  नहीं  उठा  रवते

 तथा  हसलिए  छोटे  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  संस्थायै  बनी  हुई  एस  ई०  बी०  आई  ७

 छोटे  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  की  ओर  ध्यान  देगी  ।  एक  और  मुद्दा  जो  श्री  फर्नान्डीज़  ने  उठाथा

 बहु  इस  कांड  में  संलिप्त  दलालों  तथा  बैंक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दायर  करने

 का  है  ।  में  उन्हें  अश्वासन  देता  हूं  कि  जैसे  ही  सभी  तथ्य  प्राप्त  हो  उचित  काथवाही  की

 जायेगी  ।

 72.00  मभ०  प०

 थ्रो  जार्ज  फर्मान्डोज  :  मैं  एक  बात  से  चिन्तित  यह  दलाल  बड़े  धांध  लोग  हैं  ।

 उनके  बुरे  इरादे  सामने  आ  चुके  अब  चाहे  यह  महीने  की  बात  हो  या  दो  राल

 राज्यों  की  600  करोड़  से  भी  अधिक  धन  राशि  अथवा  केन्द्र  की  2000  करोड़  से  भी  अधिक  की  धन

 राशि  यह  सब  चर्चा  की  बातें  हैं  ।  परन्तु  यह  है  किः  उन्होंने  है  ।  उन्होंने

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अनुसार  अपराध  किए  हैं  ।  मेरे  विचार  इस  मुद्े  पर  चर्चा  करते  हुए  हमारे

 मत  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शंका  नहीं  रह  जानी  चाहिए  ।

 इरूछहिए  भेरा  कहना  है  कि  अगर  अन्य  बहुत  से  मामलों  की  तरह  इस  मामले  को  भीਂ

 लटकते  रहने  दिया  तो  स्थिति  में  कभी  सुधार  नहीं  होगा  ।  में  मंज्ञी  महोदय  के  इस
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 10  1914  अविलम्बतीय  लौक  महत्व  के  विषय  को  और ॥
 ध्यानाकर्षण

 विचार  से  सहमत  हूं  कि  स्टाक  बाजार  की  अपनी  विशिष्टताएं  हैं  ।  इन  विशिष्टताओं  तथा

 उतार-घढ़ाव  के  सम्बन्ध  में  हम  एक  लम्बी  चर्चा  कर  सकते  मैं  जानता  हूं  कि  इस  चर्चा

 के  लिए  यह  उचित  अवसर  नहीं  है  ।

 मैं  इस  संबंध  में  मंत्री  महोदय  से  यह  आश्वासन  आवश्य  लेना  चाहूंगा  कि  उन  बेईमान
 लोगों  के  जिंरद्ध  प्रभावशाली  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  जायेगी  जिन्होंने  बैंकों  से घोआधड़ी  करने

 की  चेष्टा  जिन्होंने  अपने  हितों  के  लिए  बैंकों  को  हानि  पहुंचाकर  कमीशन  कम।था  है  और

 बैंकों  को  हानि  उठानी  पड़ी  ।  अगर  इन  सब  बातों  का  पर्दाफाश  न  हो  तो  वे  अपनी  यह

 धोखाधड़ी  का  धन्धा  जारी  रखते  ।  मैं  यह  कल्पना  करके  कांप  जाता  हूं  कि  अगर  इस

 धड़ी  का  पता  इस  बाजार  के  दीवालिया  होने  परही  चलता  तो  हमारे  घन  का  क्या  होता  ।

 ये  लोग  बेईमान हैं  ।  ये  धन  को  देश  के  बाहर  ले  जाते  ।  वे  ब्रिल्कुल  सुरक्षित  रहते  ।  परन्तु  छोटे
 निधेशकों  के  साथ-साथ  हमारी  वित्तीय  ईकायों  को  हाति  उठानी  पड़ती  ।  वे  लोग  जिनके  पास

 फिजूल  खर्ची  के  लिए  धन  है  तथा  जो  घुड़  दौड़ों  तथा  शेयर  बाजार  में  जूए  की  तरह  धन  लगाते

 उनकी  मुझे  चिन्ता  परन्तु  जेसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  हम  छोटे  आदमी

 के  लिए  चिन्तित  मुझे  खुशी  है  कि  उन्होंने  यह  तथ्य  खोज  निकाला  है  कि  यह  एक  जोखिम

 भरा  काम  तथा  अगर  लोग  निवेश  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  म्यूचुअल  फंड  अश्वा  अन्य  ऐसी
 संस्थाओं  में  धत  लगाना  चाहिए  जोकि  सरकार  ने  इसी  उद्देश्य  के  लिए  स्थापित  कर  रखी  है  ।

 परन्तु  उन  से  मैं  यहू  स्पष्ट  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  इस  धोखाधड़ी  में  संलिप्त  दलालों  के  विरुद्ध

 ही  नहीं  परन्तु  इस  धोखाधड़ी  में  सहायक  लोगों  के  विरुद्ध  भी  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 थी  भमसोहंन  सिंह  :  :  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  चिन्ता  में  मैं
 भी

 शामिल  हूं  तथा  मैं

 सदन  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इस  संबंध  में  प्रभावशाली  कार्यवाही  की  जिसमें

 सभी  प्रकार  की  कार्यवाहियां  शामिल  परन्तु  पहले  जांच  कार्य  पूरा  होना  चाहिए  ।  रिजवे

 बैंक  यह  जांच  कर  रहा  मैं  एक  बार  फिर  रिजर्व  बैंक  से  इस  मामले  को  शीक्र  निपटाने  के

 लिए  कहूंगा  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  इस  संबंध  में  दोषी  पाये  गये  लोगों  को  दण्ड  देने  के  लिए
 प्रभावी  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 भी  जा  फर्नागडीज  :  मैं  जल्दी  ही  उन्हें  जेल  में  देखना  चाहता  हूं  ।

 थी  सनमोहन  सिह  :  मैंने  प्रभावशाली  कार्यवाही  का  विश्वास  दिलया  है  ।  खैर  आवास

 तथा  काले  धन  के  संबंध  में  भी  मददें  उठाये  गयेथे  ।  आज  हम  जिस  विषय  पर  अर्चा

 कर  रहें  इनका  उससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  परन्तु  मैं  उन  बातों  का  भी  उत्तरदे  सकता हूं
 ।

 मेरे  विचार  में  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  हमने  करीब  150  फरोड़  रुपये  एकत्रित
 किये  थे  ।  यहू  कोई  अधिक  सफल  तो  नहीं  रही  ।  यह  3।  को  बन्द  हो

 गई
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 अविशस्वतीय  लोक  मद्ृत्व  के  विषय  को  -  भोर  30  1992
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 निज  ब्ननन-नजत+त

 जहां  तक  काले  धन  का  संबंध  भेरे  बिल।र  सें  यह  एक  समस्या  है  ।  हमें  इसका
 डंंढता  होगा  ।  इस  समसस््यत  का  भ्रशावशाली  तरीके  से  सामना  करने  के  लिए  हमें  सबको  अपनी
 सारी  बुद्धि  लगानी

 मेरे  बिचार  सें  श्वी  शोभवपद्वीश्वर  राज  द्वारा  पूछे  सगे  कुछ  भ्रश्सों  का  मैंने  उत्तर  दे  दिया

 स्टाक  दलालों  के  व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  मुझे  और  कछ  नहीं  कहना  अस्तरंग  व्यापार

 साहडर  जैसे  कदाचारों  की  अवांछनीयता  को  मानता  हूं  तथा  जब  एस  ०  ई०  बी०  आई  ०

 अस्तित्व  में  आ  जायेगी  तो  हम  इसका  पूरी  त'कल  से  सामना  करेंगे  ।  उसका  यह
 दायित्व  होगा  कि  अन्तरंग  व्याप्र  तथा  ऐसे  ही  अन्य  कदाचारों  पर  अंकुश  लगायें  ।

 सार्वजनिक  उप्रक्रमों  के  शेयरों  की  अग्निय  बिक्री  के  संबंध  में  मेरे  पास  अभी  जानकारी

 नहीं  में  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 शी  जाओ  फर्माग्होज  :  राष्ट्रीय  स्टाक  एक्सचेंज  तथा  इसकी  प्रत्येक  ब्यक्षित  को

 उपलब्ध  करवाने  के  सम्बन्ध  नें  आपका  क्या  कहना  है  ।

 लो  भगसोहन  सिह  :  जहां  तक  राष्ट्रीय  स्टाक  एक्सचेंज  का  संबंध  है  मैंने  माननीय  सदन

 को  इस  बात  से  पहले  ही  अवगत  करा  चुका  हूं  कि  राष्ट्रीय  स्टाक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  संबंध

 में  हम  सिद्धांत  रुप  से  सहमत  इसकी  कार्यविधि  के  सम्बन्ध  में  मैं  सदन  को  बाद  में

 बताऊंगा  ।

 की  झ्ीकांत  :  स्टाक  एक््सचेंजों  की  नई  सदस्यता  के  संबंध  में  अपपका  कहना

 थी  भनमोहन  सिंह  :  में  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  पहले  मुझे  आपके

 शुझाब  के  परिणामों  का  अध्ययन  करना  पड़ेगा  ।

 ब्रो०  रासा  सिह  राणत  :  जो  संस्थाएं  अवैध  रूप  से  शेयर्स  का  काम'कर  रही

 नकली  संस्थाएं  बन  गई  उनके  नियंत्रण  के  लिए  कुछ  करेंगे  ?

 श्री  खतभोहन  सिंह  :  मसननीय  सदस्य  ने  अवैध  संस्थाओं  की  चर्चा  की  है  ।  मेरे  विधार

 में  देश  के  कासून  में  इन  अवैध  संस्थाओं  से  निपटता  चाहिए  उन्होंने  इम्दौर  की  किसी  एक  संस्था

 का  उल्लेख  किया  मैं  इस  संबंध  में  जानकारी  उनको  दे  दंगा  ।

 संबंधी  खण्ड  के  संबंध  में  मेरा  विचार  यह  है  कि  समय  के  साथ-साथ

 दिल कमी  आती  जानी  चाहिए  परन्तु  मैं  आपको  यह  विश्वास  नहीं  दिला  सकता  कि  इसे  सतों'सत
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 10  1914  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  और

 ध्यानाकर्पण

 समाप्त  कर  दिया  जायेगा  ।  हमारी  यह  कोशिश  रही  है  कि  समय  के  साथ-साथ  हमारी  बैंक  प्रणाली

 ययासंभव  सुस्पष्ट  हो  जाये  ।  कुछ  व्यवहारिक  कठिनाइयां  है  ।  यह  केवल  हमारी  ही  सस्मसस््या

 नहीं  है  ।  सारे  विश्व  में  यही  समस्या  इस  लिए  मैं  कोई  विशिष्ट  समय  अवधि  निश्चित  महीं  कर

 सकता  परन्तु  हम  इसी  दिशा  में  बड़  रहे  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  4  1992,  बजे  पू  ०  को  समगेत

 होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 7.06  भ०  १३०७०  |

 तल्पश्यात  लोक  समता  सोमवार  4  1992/14  बंशाश  1914

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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